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 LOK  SABHA

 Tuesday,  August  20,  968/Sravana  29,
 890  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 Prices  or  SHOES  For  Export  To  USSR

 *541,  SHRI  SHARDA  NAND:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Russian  Government  offers  higher
 price  for  shoes  and  other  goods  if  the
 same  are  purchased  through  the
 “Bharat  Vindhya”,  Ring  Road,  South
 Extension,.  New  Delhi;

 (b)  whether  Government  propose  to
 make  an  enquiry  to  find  out  the
 reasons  therefor;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 this  extra  money  is  partly  used  for
 the  Communist  activities  in  India;  and

 (da)  if  so,  whether  Government  have
 made  an  inquiry  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  No,  Sir.
 ‘Bharat  Vindhya  are  not  associates
 of  S.T.C.  for  the  exports  of  shoes  or
 other  footwear  to  the  Soviet  Union.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 क्री  शारदा  सनद :  में  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  पिछले  दो  सालों  में  इस  फर्म  के  द्वारा
 कितना  माल  भेजा  गया  और  अन्य  कम्पनियों
 ने  कितना  माल  भेजा  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  में  ने  अभी  कहा  है  कि
 इस  फर्म  ने  कोई  भी  जूता  या  और  फुटवियर
 एस०  टी०  सी०  के  ज़रिये  से  सोवियट  यूनियन
 को  नहीं  भेजा  है  ।

 श्री  शारदा  नन्‍्द  :  क्‍या  यह  सही  नहीं  है
 कि  इस  कम्पनी  को  सीधे  आड्डर  मिल  जाता
 हैँ  भौर  वह  सीधे  चप्पल  और  अन्य  सामान
 भेजती  है  ?

 श्री  विनेश  सिंह  :  कहां  भेजती  है  ?  में
 यही तो  कह  रहा  हूं  कि  वह  नहीं  भेजती  है  1

 श्री  रास  स्वरूप  विद्यार्थो  :  इस  प्रश्न  के
 भाग  (ए)  में  लिखा  है  :

 “whether  it  {4s  a  fact  that  the
 Russian  Government  offers  higher
 prices  for  shoes  and  other  goods....

 “अदर  गुड्ज़”  का  अर्थ  केवल  चमड़े
 सम्बन्धी  गुड्ज़  ही  नहीं  हैं,  बल्कि  और  चीज़ें
 भी  एक्सपोर्ट  की  जा  सकती  हैं  ।  क्‍या  यह
 हकीकत  नहीं  है  कि  नावल्टी  एक्सपोर्ट  के,
 जो  ररशा  के  साथ  जूते  का  व्यापार  करते  हैं,
 मैनेजिंग  डायरेक्टर,  मि०  सैंड्स,  पहले  'रशन
 ट्रेड  कमिश्नर  के  यहां  नौकर  थे  और  रजा
 के  कहने  से  उन्होंने  यह  फर्म  स्थापित  की;
 इस  फमं,  नावल्‍टी  एक्सपोटटंजे,  को  रशा  ने
 डायरेक्ट  आर्डर  दिया।  नियमों  के
 अनुसार  एस०  टी०  सी०  के  द. स  सब
 एक्सपोर्टट  होना  चाहिए,  लेकिन
 एस०  टी०  सी०  ने  उस  आईर  को  कनफर्म
 करने  से  इन्कार  किया;  जब  रशा  ने  प्रैशर
 डाला,  तो  छः  सात  महीने  के  बाद  मजबूर  हो
 कर  एस०  टी०  सी०  ने  उस  आर्डर  को  कनफर्म
 किया  और  फिर  रशा  को  माल  गया  ।  क्‍या
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 यह  भी  हकीकत  नहीं  है  कि  इस  फर्म  के  रशा
 से  डायरेक्ट  ताल्लुकात  हैं  और  जब  भी  ररशा
 ने  मार्केट  में  प्राइसिज़  डाउन  करनी  हों,  तो

 वह  इस  फर्म  को  कल्ट्रेक्ट  करता  है,  इस
 फ़में  से सौदा  करता  है  और  एस०  टी०  सी०
 को  मजबूर  करता  है  कि  वह  कम  दाम  पर
 ररशा  को  माल  सप्लाई  करे  |  उदाहरण  के

 लिए  में  बताना  चाहता  हूं  कि.

 MR.  SPEAKER:  No,  he  need  not
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 जूतों  के  निर्यात  का  आडंर  देने  में  दफ़्तर
 द्वारा  काफ़ी  पक्षपात  होता  है।  इस  लिए
 क्या  सरकार  ऐसी  व्यवस्था  करेगी  कि
 व्यापारियों  द्वारा  सब  माल  राज्य  व्यापार
 निगम  को  दिया  जाये  और  केवल  राज्य
 व्यापार  निगम  ही  जूतों  का  निर्यात  करे,
 ताकि  नीचे  के  स्तर  पर  नाना  प्रकार  की
 घपलेवाज्जी  न  हो  सके  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  मेने  अभी  कहा  है  कि
 जूतों  का  निर्यात-व्यापार  चेनेलाइज्ड  है  |

 give  any  example.  He  has  already
 taken  so  much  time.  Now,  let  the
 hon.  Minister  answer.

 श्री  दिनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  महोदय,  आप
 ने  “भारत  वानिध्य”  के  बारे  में  इस  सवाल
 की  इज़ाजत  दी  है।  माननीय  सदस्य  किसी
 और  फ़र्म  द्वारा  एक्सपोर्ट  की  बात  कर  रहे
 हैं।  उस के  बारे  में  मुझे  पता  लगाना  पड़ेगा  ।

 श्यी  अचल  सिह  :  में  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि एस०  टी०  सी०  के  अलावा  और  कौन-
 कौन  सी  फ़म्ज़ें  हैं,  जो  रशा  को  डायरेक्ट  शूज़
 सप्लाई  करती  हैं  ?  ,

 श्री  दिनेश  सिंह  :  एस०  टी०  सी०  के
 अलावा  और  कोई  बाहर  जूते  सप्लाई  नहीं
 करता  है  1  जूते  एस०  टी०  सी०  के  जरिये
 से  ही  बाहर  सप्लाई  किये  जाते  हैं,  क्योंकि

 वह  चैनेलाइज्ड  आइटम  है  V

 श्री  शिव  चरण  लाल  :  क्‍या  यह  सच  है  कि
 आगरा  में  जो  बिना  मशीन  की  सहायता  के

 मजदूरों  द्वारा  जूते*  बनाये  जाते  हैं,  उन  मजदूरों
 को  प्रति-जोड़ा  जूते  पर  वही  मज़दूरी  मिलती

 है,  जो  बड़ी  फैक्टरियों  में  प्रति-जोड़ा  जूते
 पर  लागत  आती  है;  यदि  हां,  तो  सरकार  जूता
 उद्योग  को  बढ़ावा  क्‍यों  नहीं  दे  रही  है  ?

 शबी  दिनेश  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  जो
 सवाल  लिख  रखा  है,  अगर  वह  मुझे  भेज  दें,
 तो  मैं  उस  का  जवाब दे  दूंगा  ।

 श्री  हुकम  थ्वन्द  कछवाय  :  छोटे  व्यापा-
 रियों  और  छोटे-छोटे  जूता  बनाने  वालों  को

 यह  ज़रूर  है  कि  एस०  टी०  सी०  खुद  तो  जूते
 नहीं  बनाता  है,  वह  किसी  न  किसी  से  खरीद
 कर  ही  बाहर  भेजता  है  1  माननीय  सदस्य
 ने  इस  बारे  में  पक्षपात  किये  जाने  की  बात  कही
 है  ।  वह  बात  कहने  की  तो  हर  बक्त  गुंजायश
 रहती  है  ।  अगर  माननीय  सदस्य  मुझे  कोई
 खास  बात  बतायें,  तो  में  उस  के  बारे  में  जांच
 करूंगा  v

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  में  पक्षपात
 के  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  प्रमाण  दूंगा

 SHRI  HEM  BARUA:  Although  we
 have  rupee  payment  trade  agreement
 with  Soviet  Russia  and  other  East
 European  countries,  is  jit  a  fact  that
 rupee  payment  trade  agreement  is  a
 misnomer  and  what  we  rely  on  is
 barter  of  goods  between  the  different
 countries?  Further,  is  it  a  fact  that
 the  price  is  calculated  on  the  rupee
 basis  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  Yes,  it  is  a
 barter  trade  where  the  value  is  cal-
 culated  in  Indian  rupee.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  I  am
 happy  that  the  export  of  shoes  to  the
 Soviet  Union  and  other  East  European
 countries  is  on  the  increase.  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  some
 orders  have  been  given  by  the  STC
 to  Messrs.  Cooper  Allen  &  Co.  in
 Kanpur  to  save  their  industry  from
 crisis,  and  if  so,  the  value  of  the
 orders  placed  on  them  ?
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 SHRI  DINESH  SINGH:  The  STC
 has  given  some  orders  to  Messrs.
 Cooper  Allen  &  Co.,  but  I  could  not
 give  the  exact  value  off  hand.

 st  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  क्‍या  सरकार
 को  इस  बात  की  जानकारी  हे  कि  रूस  और
 अमीरिका  यहाँ  की  कुछ  पोलीटिकल  पार्टीज
 को  भाल  भेजते  हैं,  जिस  को  बेच  कर  वे  पार्टीज़
 आधिक  सहायता  प्राप्त  कर  लेती  हैं?  इस
 प्रकार  से  यहां  को  पोलीटिकल'  पार्टीज्ञ  को
 माल  के  रूप  में  आर्थिक  सहायता  दी  जा  रही
 ह्  क्‍या  सरकार  ने  कभी  अंदाज़ा  लगाया
 हैँ  कि अमीरिका  और  रूस  से  कितना  माल
 यहां  की  पार्टीज़  या  मिशनरीज़  को  आता  हूँ
 उस  की  कीमत  कितनी  है,  क्या  उस  माल  का

 डिस्ट्रीब्यूशन  होता  हें  या  वह  बेचा  जाता  हें,
 यदि  बेचा  जाता  है,  तो  क्या  सरकार  उस  पर
 कोई  नियंत्रण  रखने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  महोदय,  आप
 को  और  सदन  को  विदित  है  कि  हमारे
 यहां  जो  व्यापार  है,  वह  फ्री  मार्केट  इकानोमी
 पर  आधारित  है  ।  में  खुद  माननीय  सदस्य  से
 पूछना  चाहूंगा  कि  किस  तरह  से  हम  यह
 पता  लगायें  कि  कितना  सामान  किस  दाम
 पर  किस  ने  खरीदा  और  किस  का  बेचा  ।
 सरकार  ने  ऐसा  कोई  नियंत्रण  नहीं  लगा  रखा
 है  ।  हम  जो  माल  एस०  टी०  सी०  के  ज़रिये
 चैनेलाइज़  करते  हैं,  उस  के  बारे  में  हम  सूचना
 रखते  हैं  कि  वह  किस  दाम  पर  बिका
 आदि  ।  जहां  तक  इस  बात  का  ताल्लुक  है
 कि  प्राइवेट  कम्पनियां  किस  दाम  पर  माल
 खरीदती  हैं,  किस  दाम  पर  बंचती  हैं,  क्‍या  वे
 मुझे  यह  सब  लिख  कर  भेजती  हैं  ?

 श्री!  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  एस०  टी०  सी०
 के  थ्रू  नहीं,  डायरेक्ट  डोनेशन्ज  के  रूप  में
 यहां  माल  आता  है  और  वह  बचा  जाता  है  ।
 डोनेशन्ज  का  माल  बेचा  जाता  है  और
 इस  प्रकार  पोलीटिकल  पार्टीज़  को  इन-
 डायरेक्ट  रूप  में  आथिक  सहायता  दी  जाती
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 है।  क्‍या  सरकार  ने  यह  जांच  करने  की  कोशिश
 की  है  कि  डोनेशन्ज़  का  माल  बेचा  जाता
 है;  यदि  बेचा  जाता  है,  तो  क्या  सरकार  उस
 पर  कोई  नियंत्रण  करेगी  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने
 डोनेशन्ज़  के  बारे  में  यह  एक  नई  बात  कही
 है  ।  जाहिर  है  कि  डोनेशन्ज़  का  माल  बेचने
 के  लिए  नहीं  है  ।  अगर  वह  बेचा  जाता  है,
 तो  ग़लत  है  -  अगर  माननीय  सदस्य  इस
 बारे  में  कुछ  इत्तिला  देंगे,  तो  हम  जरूर  उस
 की  जांच  करेंगे  ।

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  अध्यक्ष  महोदय,
 वह  तो  यहां  पर  सरे-आम  बेचा  जाता  है  t

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  a  debate
 that  we  are  having  now.

 SHRI  LOBO  PRABHU:  Would  the
 hon.  Minister  clarify  whether  the  price
 of  shoes  has  been  reduced  by  Rs.  6
 this  year  as  compared  to  the  prices
 last  year  notwithstanding  the  fact  that
 the  price  of  shoes  in  the  country  has
 risen?  Secondly,  would  the  hon.
 Minister  clarify  what  the  prices  of  the
 shoes  sold  to  Russia  is  as  compared.  to
 the  prices  of  the  shoes  sold  to  other
 countries?  He  may  in  this  connection

 -confirm  that  the  prices  of  shoes  sold
 to  Russia  are  not  even  half  the  price
 of  the  equivalent  quality  of  shoes  in
 the  free  market  in  Europe  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  The  hon.
 Member  knows  very  well  that  there
 are  no  prices  of  shoes  in  general;
 there  is  a  price  for  each  individual

 -variety  of  shoes.
 SHRI  LOBO  PRABHU:  I  am  talk-

 ing  of  the  average  price.
 SHRI  DINESH  SINGH:  If  he  would

 wish  me  to  give  him  the  price  of  any
 particular  variety,  I  would  be  very’
 glad  to  provide  him  with  the  figure.

 SHRI  S.  छू.  TAPURIAH:  The  ques-
 tion  is  whether  there  has  been  an
 average  decline  of  prices.  It  may  be
 of  all  varieties.  But  has  there  been
 any  decline  ?
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 SHRI  DINESH  SINGH:  With  all
 due  respect  to  the  hon.  member,  I  do
 not  need  his  assistance  to  answer  the
 question.  I  have  to  satisfy  you  and  I
 shall  do  my  best  to  do  it.

 So  far  as  the  general  prices  of  shoes
 are  concerned,  shoes  sold  to  the  Soviet
 Union  are  also  sold  at  our  export
 prices.  There  is  no  discrimination
 between  shoes  sold  to  the  Soviet
 Union  and  to  any  other  part  of  the
 world.

 SHRI  R.  K.  SINHA:  The  Bharat
 Vanijya  and  other  firms  which  trade
 with  the  Soviet  Union  and  East  Europe
 are  brought  under  discussion  many
 times  in  this  House.  Is  such  trade
 with  East  Europe  or  the  Soviet  Union
 permitted  and  if  there  is  legitimate
 trade,  is  there  any  lacuna  that  they
 have  discovered  in  the  functioning  of
 these  trade  organisations,  including
 this  organisation  which  has  been  men-
 tioned?  If  not,  why  should  such
 questions  be  oft-repeated  in  order  to
 embarrass  our  trade  relations  with  the
 Soviet  Union  ?

 SHRI  C.  K.  BHATTACHARYYA:
 What  is  the  objection  ?

 MR.  SPEAKER:  It  is  no  question
 at  all.

 Prick  or  Soprum  NITRATE
 *543.  SHRI  SITARAM  KESRI  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 acid  manufacturers,  research  labora-
 tories  and  defence  establishments
 have  been  seriously  hit  due  to  the
 exorbitant  price  of  sodium  nitrate  for
 industrial  use;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  hold
 the  price  and  help  the  above  men-
 tioned  users  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  BHANU  PRAKASH
 SINGH)  :  (a)  There  has  been  a  rise
 in  the  price  of  sodium  nitrate  on
 account  of  devaluation  and  other
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 factors.  The  requirements  of  sodium
 nitrate  in  research  laboratories  is  very
 little.  Defence  establishments  have
 their  own  synthetic  nitric  acid  factory.
 As  regards  acid  manufacturers,  the
 manufacture  of  nitric  acid  based  on
 sodium  nitrate  has  become  somewhat
 out-dated.

 (b)  The  State  Trading  Corporation
 is  arranging  the  import  as  well  as
 distribution  to  actual  users  of  sodium
 nitrate  at  fixed  price,  the  distribution
 being  on  the  recommendations  of  the
 Directorate  General  of  Technical
 Development  and  the  Development
 Commissioner  (Small  Scale  Indus-
 tries).

 st  सोतारास  कसरों  :  मंत्री  महोदय
 ने  सोष्टियम  नाइट्रेट  की  प्राइस  में  जो  बढ़ौतरी
 हुई  है  उसको  माना  है।  इस  बढ़ौतरी  की  वजह
 से  जो  छोटी  छोटी  इंडस्ट्रीज  में  इसका  इस्तेमाल
 होता  था,  क्या  उन  इंडस्ट्रीज़  को  धक्का  नहीं
 लगा  है  ?  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  किन्हीं  प्राइवेट  मेनुफक्चरिंग  एसोसिएशंज
 की  ओर  से  आप  को  कोई  स्मृतिपत्त  भी  इस
 सम्बन्ध  में  दिये  गये  हैँ  जिन  में  उन्होंने  बताया
 है  कि  जो  छोटे  छोटे  उद्योग  धंघे  इसके  सहारे
 चलते  हैं  वे  बन्द  हो  जाएंगे  और  इसके  परिणाम-
 स्वरूप  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  जाएंगे  ?
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  ये  स्मृति  पत्र
 आए  हैं  तो  उसके  लिए  आपने  क्‍या  योजना
 बनाई  है  हसके  भाव  को  नियंत्रित  करने  के
 लिए  ओर  इंडस्ट्री  को  चलते  रहने  देने  के
 लिए  ?

 ओऔद्योगिक  थघिकास  तजा  समवाय-कार्य
 मंत्री  थी  फजरुद्दीन  अली  अहमद)  :  जबाव
 में  बताया  गया  है  कि  इसकी  कीमत  बढ़ाने
 की  कई  वजहात  हैं  ।  सब  से  पहली  तो  यह  है
 कि  डिवेल्यूएशन  के  बाद  कीमतें  बढ़ी  हैं  v
 उसके  बाद  यह  हुआ  कि  पहले  तो  एग्रिकलचरल
 डिपार्टमेंट  इसको  इम्पोटट  करता  था  और
 तब  इस  पर  एक्साइज़्  ड्यूटी  नहीं  लगती
 थी  लेकिन  अब  एग्रिकलचर  डिपार्टमेंट  समझता
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 हूं  कि  कैंसिकल  फटिलाइज़र  की  उसको
 जरूरत  नहीं  है  -  अब  सिर्फ  इंडस्ट्री  के  लिए
 जब  वह  आता  है  तो  उसके  ऊपर  एक्साइज
 ड्यूटी  लग  रही  है  -  तीसरी  बात  यह  है  कि
 फारेन  एक्सचेंज  की  शार्टज  की  वजह  से  हमको
 इसको  मंहगे  भाव  पर  इम्पोर्ट  करना  पड़ता
 है  7  पहले  चिली  से  इम्पोर्ट  करते  थे,  अब
 हमें  रुपी  एरिया  से  इसको  इम्पोर्ट  करना  पड़ता
 है  ।  इन  तमाम  चीज़ों  की  वजह  से  इसकी
 कीमत  बहुत  बढ़  गई  है  -  किस  तरह  से  इसको
 ठीक  दाम  पर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  वालों
 को  दिया  जाए,  इसको  भी  देखा  जाता  है  ।
 एस०  टी०  सी०  के  ज़रिये  इसको  मंगाया  जाता
 है  और  डिस्ट्रीब्यूट  वगैरह  भी  किया  जाता
 है  ।  इस  वक्‍त  रिसर्च  डिपार्टमेंट  के  लिए,
 डिफेंस  डिपार्टमेंट  क ेलिए  इसकी  जरूरत  नहीं
 है  क्योंकि  उन्होंने  इसकी  जगह  और  आल्टर-
 नेटिव  अरेंजमेंट्स  कर  लिये  हैं  ;  लेकिन  थोड़ी
 बहुत  गोल्ड  स्मिथ्स  वगरह  के  लिए  जो  जरूरत
 होती  है  उसको  हम  इम्पोर्ट  करते  हैँ और  जिस
 कीमत  पर  इम्पोर्ट  करते  हैँ  उसको  देखते  हुए
 किस  तरह  से  कम  दाम  में  इसको  मुहैया  किया
 जाए,  उसकी  हम  कोशिश  करते  हैं  Vv

 श्री  'सीतारास  केसरी  :  चिली  आपका

 जूट  चाहता  है  और  बदले  में  आपको  सोडियम
 नाइट्रेट  दे सकता  है  1  वहां  से अगर  आप
 इसको  मंगायें  तो आपको  काफी  कम  कौमत
 देनी  पड़ेगी  ।  पांच  सौ  रुपये  टन  के  भाव  पर
 चिखी  आपके  छोटे-छोटे  उद्योग  धंघों  के  लिए
 इसको  सप्लाई  कर  सकता  है  ।  साथ  ही
 आपके  यहां  जो  फटिलाइज़र्स  कारपोरेशन
 के  अन्तर्गत  कई  फैक्ट्रियां  चलती  हैं  जैसे  सिन्द  )
 में  है,  राउरकेला  आदि  में  है,  वहां  पर  सोडियम
 नाइट्रेट  का  प्रोडक्शन  करके  आप  छोटे-छोटे
 उद्योगधंधों  को  इसको  सप्लाई  कर  सकते  हूँ
 और बे  उद्योग  धंधे  आसानी  से  चलते  रह  सकते
 हैं।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके
 बारे  में  भी  आपने  कुछ  सोचा  है  ?

 श्री  फलरुद्दीन  अली  अहमद  :  यह  ख्याल
 गलत  है  कि  चिली  से  540  रुपये  फी  टन  पर
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 इसको  इम्पोर्ट  किया  जाता  है।  जो  हमारे
 पास  मालूमात  है  740  या  800  रुपये  टन
 पर  इम्पोर्ट  किया  जाता  है।  लेकिन  सब  से
 बड़ा  सवाल  तो  यह  है  कि  हमारे  पास  फ्री
 फारेन  एक्सचेंज  नहीं  है ओर  फ्री  फारेन  एक्स-
 चेंज  न  होने  की  वजह  से  हम  चिली  से  इम्पोर्ट
 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  रुपी  एरिया
 से  हम  को  थोड़ा  सा  इंडस्ट्री  के  लिए  इम्पोर्ट
 करने  की  जरूरत  पड़ती  है  ।  अगर  फर्टि-
 लाइजर  फंक्ट्रीज़  में  इसको  बनाया  जा  सकता
 है  और  वहां  यह  अवेलेवल  हो  सकता  है  तो
 इसके  बारे  में  हम  पता  लगायेंगे  और  अगर
 उनके  जरिये  से  इसको  मुहैया  किया  जा  सकता
 है  तो  जरूर  मुहैया  करने  की  कोशिश  करेंगे

 श्री  सीताराम  केसरी  :  चिली  आपका  जूट
 चाहता  है  और  बदले  में  आपको  सोडियम
 नाइट्रेट  दे  सकता  है

 श्री  देवेन  सेन  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि
 सोडियम  नाइट्रेट  की  इंटरनेशनल  प्राइस  क्या
 है  और  हिन्दुस्तान  में  जो  प्राइस  है  उसके  मुकावल
 में  वह  कितनी  ज्यादा  है  ?

 दूसरे  चिली  में  हमें  कितने  सस्ते  भाव  पर
 यह  मिलता  था  रुपी  एरिया  के  मुकाबले
 में  ?

 श्री  फल्वरुद्दीन  अली  अहमद:  चिली  से
 जरूर  सस्ते  दाम  में  मिल  सकता  है  लेकिन
 सवाल  यह  है  कि  फारेन  एक्सचेंज  अवेलेवल
 है  या  नहीं  है  7  उसी  पर  यह  मुनहसर  करता
 है।

 श्री  देवेन  सेन  :  इंटरनेशनल  प्राइस  के
 रे  में  कुछ  नहीं  बताया  है  t

 श्री  फ्रुद्दीन  अलो  अहमद  :  चिली  से
 हम  मंगाते  तो  करीब  आठ  सौ  रुपये  टन  मिलता
 और  रुपी  एरिया  से  हमें  बारह  सौ  रुपये  टन
 पड़ता  है  ।

 DR.  RANEN  SEN:  It  is  known  to
 the  hon.  Minister  that  certain  small
 manufacturers  manufacturing  nitric
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 acid  are  making  representations  to  the
 Government  so  that  Chilean  nitrate
 can  be  imported.  Even  after  the
 devaluation,  the  prices  of  Chilean
 nitrate  were  much  lewer  than  the
 price  of  sodium  nitrate.  May  I  ask
 the  hon.  Minister  whether  in  view
 of  the  suffering  undergone  by  the
 small-scale  industries  producing  nitric
 acid,  he  would  take  steps  to  obviate
 the  difficulties  of  the  small-scale
 manufacturers  ?

 SHRI  F.  A.  AHMED:  As  I  have
 already  pointed  out,  if  we  had  free
 foreign  exchange  at  our  disposal  we
 would  have  certainly  preferred  to
 import  them  from  Chile  to  meet  our
 present  requirement.  It  is  used  by
 the  Defence  Department,  also  by  our
 laboratories.  Our  requirement  was
 vety  small  and  we  are  importing  tha
 small  quantity  through  the  STC.  It
 is  not  possible  for  us  to  bring  it  from
 Chile  because  of  the  foreign  exchange.
 MANUFACTURE  OF  PHOTO  PROCESSING

 EQUIPMENTS  IN  INDIA
 *544.  SHRI  N.  R.  DEOGHARE:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  905  on  the
 30th  April,  968  and  state:

 (a)  the  essential  components  and
 equipments  of  Photo  Processing
 Equipments  which  are  not  manufac-
 tured  in  India;

 (b)  the  components  for  which  indi-
 genous  production  is  not  sufficient  to
 meet  internal  demand;

 (c)  whether  Government  have  laid
 out  any  plan  for  manufacturing  the
 essential  components  in  India  and
 thus  increasing  indigenous  production;
 and

 (d)  if  so,  when  it  is  likely  to  be
 implemented  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN.  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI-
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  A  full  list  of  components  and
 equipments  for  which  there  is  no
 indigenous  manufacture  or  which  are
 not  manufactured  in  sufficient  quan-
 tities  to  meet  the  internal  demand,  is
 not  available.
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 (c)  and  (da).  It  is  Government’s
 policy  to  encourage  the  manufacture
 of  all  essential  components  as  soon  as
 possible  but  there  is  no  laid  out  plan
 at  present,

 SHRI  N.  R.  DEOGHARE:  The
 components  which  are  not  available
 are  not  manfactured  in  the  country.
 Would  the  Government  of  India  issue
 licences  liberally  for  those  parties  to
 import  them  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 Licences  are  given  to  the  established
 importers  on  a  quota  of  two  per  cent
 as  and  when  they  apply  for  the  other
 components.

 SHRI  N.  R.  DEOGHARE:
 anybody  applied  for  a  licence  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 There  are  so  many  people  who  have
 applied  for  a  licence.

 Has

 SHRI  SONAVANE:  The  hon.  Min-
 ister  says  that  Ticences  are  given  to
 established  importers.  I  want  to
 know  why  consumers’  firms  are  not
 allowed  to  import  these  things  so  that
 they  can  save  the  intermediary’s
 commission  or  profit  that  goes  to  the
 established  importers  and  also  sell
 them  to  the  consumers  at  cheaper
 prices.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 Actual  users  are  also  issued  licences.

 EXPANSION  OF  ALLOY  STEEL  PLANT,
 DuRGAPUR

 .  + 545.  SHRI  N.  R.  LASKAR:
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU  :
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES

 AND  METALS  be  pleased  to  state:
 ,(a)  whether  it  is  a  fact  that  there

 is  a  proposal  for  the  expansion  of  the
 public  sector  Alloy  Steel  Plant  at
 Durgapur  from  100,000,  tonnes  capa-
 city  to  300,000  tonnes  capacity;

 (b)  if  so,  whether  Government  are
 not  at  present  &greeable  to  this  pro-
 posal;  and

 (c):  if  so,  the  reasons  therefor  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  ?ए,  C.  SETHI):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Government  have
 agreed  in  principle  to  the.  expansion
 of  Alloy  Steels  Plant,  Durgapur.  In
 this  connection,  Messrs  Dastur  &  Co.
 were  commissioned  by  Hindustan
 Steel  Ltd.  to  make  a  market  survey
 study  on  the  demand  for  various  cate-
 gories  of  alloy  and  special  steels  in  the
 country  during  the  Fourth  and  Fifth
 Plan  Periods.  Their  report  has  been
 received  recently  and  is  currently
 under  examination.  After  this  exami-
 nation  is  over,  the  preparation  of  the
 Detailed  Project  Report  for  expansion
 of  the  Alloy  Steels  Plant  will  be
 considered.

 SHRI  N.  R.  LASKAR:  May  I  know
 by  what  time  this  expansion  work  will
 be  completed  and  when  we  will  be
 self-sufficient  in  alloy  steel  ?

 SHRI  P.  C.  SETHI:  As  I  have  stated
 in  the  main  answer,  the  expansion
 work  is  yet  to  commence.

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:  Is
 it  a  fact  that  a  meeting  was  held
 recently,  in  the  Steel  Ministry,  of
 alloy  steel  producers  and  in  that
 meeting  it  seems  that  the  private
 sector  people  pleaded  with  the  Gov-
 ernment  not  to  expand  the  Durgapu~
 alloy  steel  plant  so  that  the  private
 sector  entrepreneurs  can  have  good
 business?  At  present,  is  it  not  a  fact
 that  at  the  cost  of  precious  foreign
 exchange,  the  Government  is  import-
 ing  about  one  lakh  tonnes  of  alloy
 steel  and  also  special  steel,  and  this
 excludes  the  imports  made  by  _  the
 Defence  Ministry?  They  have  sub-
 mitted  a  proposal  to  expand  alloy
 steel  factory  to  three  lakh  tonnes,  and
 since  the  Birlas  have  now  entered  this
 alloy  steel  business  they  wanted  the
 Government  not  to  expand  the  alloy
 steel  factory,  and  so,  in  view  of  their
 entering  this  field,  is  it  not  a  fact  that
 the  Government  are  not  taking  inte-
 rest  in  expanding  this  steel  plant  ?

 SHRI  P.  C.  SETHI:  It  is  a  long
 question  and  so  you  will  kindly  excuse
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 me  if  I  take  a  little  long  in  answering
 this  question.  Recently  a  meeting
 was  called  of  the  producing  units  as
 well  as  the  consuming  units  and  there
 only  the  producing  units  were  present.
 There  was  no  demand  from  them  that
 the  Durgapur  alloy  steel  plant  should
 not  proceed  further.  As  you  know,
 there  are  certain  varieties  of  steel
 which  are  being  produced  by  main
 plants  and  which  are  comparatively
 cheaper,  and  they  were  only  saying
 that  the  main  steel  plant  should  not
 be  allowed  to  produce  alloy  steel;  so
 we  could  not  agree  and  we  did  not
 agree  to  that  proposal  because  what-
 ever  could  be  produced  at  a  cheaper
 cost  has  to  be  produced.

 With  regard  to  the  question  of
 Birlas,  there  were  two  firms:  one  firm
 was  given  licence  in  96l  and  the
 second  was  given  in  1964.  Dastur  &
 Co.  were  asked  to  study  this  and  the
 Cabinet  had  decided  to  give  to  Dastur
 &  Co.,  the  project  report  work  in
 967,—

 SHRI  RANGA:  You  have  also  been
 trained  in  answering  questions:  you
 are  delivering  a  speech!  (Interrup-
 tion).

 SHRI  P.  C.  SETHI:  It  was  a  long
 question  and  so  I  have  -to  explain  a!!
 the  points.  Therefore,  this  question
 did  not  arise,  and  recently,  the
 NCAER  has  completed  their  study  and
 that  is  under  examination,  and  when
 we  are  formulating  the  proposal  for
 the  Planning  Commission,  we  shall
 take  all  aspects  into  consideration.

 root  महाराज  सिंह  भारतो  :  अध्यक्ष
 महोदय,  तस्कर  व्यापार  द्वारा  जो'  बाहर
 से  मिश्रित  धातु  के  बर्तन  आदि  आते  हैं  वह
 बड़े  सस्ते  आप  के  बाजार  में  बिक  रहे  हैं,  तो
 में  सरकार  से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  कारण
 है  कि  हमारे  देश  में  जो  मिश्चित  धातु  हम  उत्पादन
 कर  रहे  हैं  उस  का  उत्पादन  मूल्य  इतना  ज्यादा
 आता  है  ?  सरकार  ने  उस  मूल्य  को  कम
 करने  के  लिए  और  इंटरनेशनल  भाव  पर  लाने
 के  लिए  क्या  प्रयत्न  किए  हैं  और  क्या  कर  रही
 है?
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 जी  प्रकाश  खन्द  सेठी  :  अध्यक्ष  महोदय,
 जहां  तक  स्टेनलैस  स्टील  के  बने  हुए  बतेनों  का

 ताल्लुक  है  वह  अभी  तक  हम  प्रोड्यूस  नहीं
 कर  रहे  हैं।  अब  दुर्गापुर  एलाय  स्टील  प्लान्ट
 में  उस  का  उत्पादन  शुरू  होगा  और  यह
 आज्ञा  की  जाती  है  कि  करीब  8  हजार  टन
 स्टेनलेस  स्टील  हम  बना  सकेंगे  ।  जहां  तक
 इस  के  मूल्य  का  ताल्लुक  है

 ी  महाराज  सिह  भारत:  :  इस  वक्‍त
 जो  उत्पादन  कर  रहें  हैं  उस  को  कीमत  ज्यादा
 क्‍यों  है?

 श्री  प्रसाश  खन्द  सेठ,  :  इस  वक्‍त  तो  हम
 उत्पादन  हो  नहीं  कर  रहे  हैं  t

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI  :
 When  there  is  a  proposal  before
 the  Government  to  expand  the
 alloy  steel  plant  at  Durgapur,  may
 I  know  what  was  the  reason  for  the
 Government  to  give  fresh  licences  in
 1961,  962  and  964  to  the  private
 business  houses  for  setting  up  these
 factories  again?

 SHRI  P.  C.  SETHI:  I  have  just  now
 explained  that  these  licences  were
 issued  much  earlier  while  the  question
 of  expanding  Durgapur  Alloy  Steel
 Plant  was  taken  in  967  by  Cabinet.
 This  was  done  keeping  in  view  the
 demand  study  that  was  done  at  that
 time  according  to  which  it  was
 expected  that  by  970-7l  the  demand.
 will  be  5,50,000  tonnes.  The  NCAR
 has  recently  made  a  demand  pattern
 study  and  they  have  come  to  the
 conclusion  that  the  demand  would  be
 somewhere  in  the  range  of  3,50,000
 tonnes.

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  I  am  glad
 that  for  a  change.  the  Parliament  is
 getting  informative  answers  from  the
 Minister  instead  of  the  usual  evasive
 replies  to  which  we  are  accustomed
 every  day.  May  I  know  from  the
 Minister,  who  said  that  the  preparation

 of  a  detailed  report  will  be  considered,
 ‘because  we  know  that  the  preparation
 of  a  detailed  report  by  the  ministries
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 usually  takes  a  very  long  period  and
 in  view  of  the  fact  that  one  day  it
 will  be  required,  what  is  holding  back
 the  Ministry  from  ordering  the  pre-
 paration  of  a  detailed  report  in
 advance  so  that  we  will  be  having  a
 detailed  report  ready  and  when  we
 need  it  we  can  go  ahead  with  its
 implementation  ?

 SHRI  P.  C.  SETHI:  Sir,  it  is  a  good
 suggestion  for  action.

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  he  has  falsi-
 fied  me.  Now  he  is  evasive.

 a)  रवि  राय  :  अध्यक्ष  महोदय,  अभी
 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  किसी  और  प्राइवेट
 पार्टी  को  यह  लाइसेंस  नहीं  देंगे  तो  में  माननीय
 मंत्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  वह  क्या  सदन
 को  बता  सकते  हैं  कि  कब  से  इस  का  उत्पादन

 शुरू  होगा  ?

 श्री  प्रकाश  चन्द  सेठी  :  दुर्गापुर  स्टील

 एलाय  प्लान्ट  का  उत्पादन  शुरू  हो  गया  ।

 इस  साल  करीब  24  हजार  टन  उत्पादन  करने
 की  आशा  है  1

 शी  क०  ता०  तिवारी  :  अभी  मंत्री  महोदय
 ने  उत्तर  देते  हुए  बतलाया  कि  बतेन  बनाने  के

 लिए  जो  दुर्गापुर  में  इस्पात  बनाने  की  स्कीम
 थी  वह  अभी  शुरू  नहीं  हुई  और  जहां  तक
 मझ  याद  है,  पहले  यह  सवाल  किया  गया  था

 कुछ  दिन  पहले  तो  यह  बात  बतायी  गई  थी

 कि  जल्दी  ही  वह  शुरू  होगा  तो  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  कितनी  इस  कौ  देश  में  मांग

 है  कब  से  यह  शुरू  किया  जायगा  ?  कोई
 डेफिनिट  डेट  इस  के  लिए  तय  हुई  या  नहीं  ?

 शी  प्रकाश  चन्द  सेठी  :  वह  में  ने  अभी
 बताया  कि  इस  साल  इस  का  उत्पादन  प्रारम्भ

 होने  की  उम्मीद  है  और  18-20  गेज  का
 स्टेनलैस  स्टील  का  प्रोडक्शन  इस  साल  करीब

 4  हजार  टन  हो  सकेगा  |

 ी  सूरज  पांडेय  :  क्‍या  यह  बात  सही  है  कि

 खंकि  एलाय  स्टील  तैयार  करने  का  लाइसेंस
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 बिरला  को  दिया  गया  है  उसी  के  दबाव  से

 दुर्षापुर  का  एक्सटेंशन  नहीं  किया  जाता  है,
 क्या  यह  सही  है  ?

 शी  प्रकाश  चन्द्र  सेठ!  :  अध्यक्ष  महोदय,
 में  ने  जभी  बताया.  कि  उन  को  लाइसेंस  दिया
 गया  6]  और  64  में  और  दुर्गापुर  का
 एक्सटेंशन  तय  किया  i967  में  तो  इस  का
 इस  से  कैसे  ताल्लुक  है,  यह  में  समक्ष  नहीं  पाया
 हूं ।

 श्री  श्रीचंद  गोयल  :  मंत्री  महोदय  से
 में  दो  चीजें  जानना  चाहुंगा।  एक  तो  इस्पात
 मंत्री  महोदय  के  समाचार  पत्रों  में  यह  वक्तव्य
 छपे  हे  कि  भारत  सरकार  बिना  किसी  विदेशी
 सहायता  के  हर  वर्ष  एक  नया  इस्पात  का  कार-
 खाना  खोलने  के  लिए  समय  है  तो  क्या  यह
 सचमुच  भारत  सरकार  आज  बिना  विदेशी
 सहायता  के  इस्पात  के  कारखाने  खोलने  के
 लिए  समय  है  ?

 दूसरे,  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग
 विदेशों  से  इस्पात  आयात  करना  चाहते  हें
 उन  के  लिए  यह  शर्ते  आप  ने  लगायी  है  कि
 जब  तक  वह  दुर्गापुर  से  सर्टिफिकेट  न  ले  लें
 कि  इस  प्रकार  का  इस्पात  वहां  नहीं  बनता  है
 तब  तक  वह  आयात  नहीं  कर  सकते  और
 बहू  सर्टिफिकेट  वहां  लेने  जाते  हूँ  तो  उन  को
 हजारों  रुपये  घूस  दे  कर  वह  सर्टिफिकेट  हासिल
 करना  पड़ता  है,  तो  क्या  सरकार  इस  प्रकार  की
 व्यक्स्था  करने  जा  रही  है  कि  हरएक  व्यक्ति
 को  व्यक्तिगत  रूप  से  वहां  जा  कर  वह  सरटि-
 फिकेट  न  लेना  पड़े  बल्कि  आप  के  यहां  जो
 चीजें  बनती  हें  उन  की  कोई  सूत्री  प्रकाशित
 हो  जाय  ओर  उस  को  देख  कर  वह  निर्णय  ले  |

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  जहां  तक  आयात
 नीति  का  ताल्लुक  है  उस  में  हम  ने  अब  कुछ
 यरिघर्तेन  किया  है  क्योंकि  पिछले  वर्ष  करीब
 8  हजार  टन  एलाय  स्टील  यहां  पर  आयात

 किया  गया  था  और  अब  देश  में  उत्पादन  की
 क्षमता  बढ़ी  है  इसलिए  हम  ने  यह  तय  किया  है
 कि  जितने  कन्ज्यूमर  यूनिट्स  हें  उन  को  जितने
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 प्रोड्यूसर  यूनिट्स  हें  उन  को  लिखना  पड़ेगा
 कि  हम  को  किस  किस्म  का  स्टील  चाहिए
 और  अगर  2  रोज  में  वह  जवाब  हांयानां
 में  देते  हे,  हां  में  देते  हें  तो इजाजत  नहीं  दी
 जाती  नां  में  देते  हें  या  जवाब  नहीं  देते  हैं
 तो  उन  को  इजाजत  दी  जाती  है।  इस  लिये
 दुर्गापर  स्टील  प्लांट  के  पास  जाने  या
 रिश्वत  देने  का सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  है।
 जहां  तक  इस्पात  कारखाना  हर  साल  लगाने
 का  सवाल  है,  वह  दूसरा  सवाल  है।

 MR.  SPEAKER:  That  is  a  different
 question.  This  is  about  alloy  steel.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 The  Minister  has  stated  previously
 that  when  the  government  ultimately
 took  a  decision  to  expand  the  alloy
 steel]  plant  in  967  some  licences  were
 given  to  the  private  sector.  When  the
 decision  had  been  taken  to  give
 licences  to  the  private  sector,  may  I
 know  whether  there  was  not  any  pro-
 posal  to  expand  the  present  capacity
 of  the  alloy  steel  plant  at  Durgapur
 What  were  the  reasons  that  prompted
 the  government  to  give  licences  to
 the  private  sector  and  again  come  for-
 ward  with  the  proposal  in  967  for
 expansion  of  this  plan.

 MR.  SPEAKER:  I  thought  the
 Minister  had  answered  this  question.

 SHRI  P.  C.  SETHI:  The  demand
 that  was  expected  was  5.60  lakhs.
 Recently  the  demand  figure  has  come
 down.  We  are  constantly  reviewing
 the  position.  Whatever  licences  or
 letters  of  intents  are  progressing,  we
 shall  review  them  and,  if  necessary.
 cancel  them.

 SHRI  MOHSIN:  In  view  of  the
 decision  to  expand  the  alloy  steel
 plant  at  Durgapur,  will  the  govern-
 ment  think  of  cancelling  the  licences
 already  given?

 MR.  SPEAKER:  No.

 SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  For  many  years  the  licences
 are  pending.

 MR.  SPEAKER:  That  is  all  right.
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 नथी  रेलबे-लाइनों  का  निर्माण

 +
 546.  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  ओंकार  सिह  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी:

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी:

 श्री  भारत  सहि  चौहान  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत-पाकिस्तान
 और  चीन-भारत  के  युद्ध  के  दौरान  देश  की
 रक्षा  आवश्यकतामों  को  पूरा  करने  के  लिये
 कुछ  नई  रेलवे  लाइनों  को  जिछाना  ओर  रेलथे
 में  कुछ  परिवर्तत  करना  आवश्यक  समझा
 गया  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  सम्बन्ध  में  विभिन्न
 प्रस्तावनाओं  का  क्‍या  ब्यौस  है  ओर  उन  पर
 अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है;  और

 (ग)  शेष  प्रस्तावों  के  कब  तक  क्रिया-
 नन्वित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 PARIMAL  GHOSH):  (a)  to
 Suggestions  for  providing  new  rail-
 way  lines/other  rail  facilities  on
 strategic  considerations  emanate  from
 the  Ministry  of  Defence  and  are  duly
 considered  and  provided  with  the
 utmost  speed  and  expedition.  With
 defence  needs  in  view,  the  following
 new  railway  lines  have  been  under-
 taken  and  completed  since  Sino-Indian
 and  Indo-Pakistan  hostilities  :—

 l.  Rangapara  North-North  Lakhim-
 pur-Murkongselek  line:  (328
 Kms.  MG,  Cost  Rs.  30.38  crores—
 Opened  on  1-7-1965).

 2.  B.G.  line  from  Siliguri  to  Jogi-
 ghopa:  (265  Kms.  BG,  Cost  Rs.
 32.5  crores—Opened  on  2-8-1965).
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 3.  Pokaran-Jaisalmer  rail  link:  (105,
 Kms.  MG.  Cost  Rs.  2.5  crores—
 Opened  on  28-1-1968).

 No  other  new  lines  have  been  asked
 for  on  strategic  consideration  so  far
 by  the  Ministry  of  Defence.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  During
 the  last  war  we  have  found  that
 because  of  lack  of  communications  on
 the  Rajasthan  border  and  Kashmir
 border-we  had  to  meet  with  a  lot  of
 difficulties,  and  suggestions  have  been
 made  that  Hindumalkot  should  be
 connected  with  Ganganagar  to  have  a
 connecting  line  along  the  Western
 border  and  that  Jaisalmar-Pokaran
 line  should  be  further  extended  to
 the  border.  May  I  know  whether  any
 step  has  been  taken  to  connect  Hindu-
 malkot  with  Ganganagar  and  also  to
 extend  Jaisalmar-Pokaran  railway
 right  up  to  the  border  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  Hindu-
 malkot-Ganganagar  sector  link  has
 been  taken  up  for  construction  and  we
 have  allotted  a  sum  of  Rs.  |  crore  for
 that.  It  was  sanctioned  as  far  back  as
 96l  and  the  line  is  under  construc-
 tion.  It  is  expected  that  we  will  be
 completing  that  work  quite  early.

 SHRI  RANGA:  How  many  more
 years  do  you  need?

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  It  is.
 only  a  few  miles.

 SHRI  0.  M.  POONACHA  :  Import-
 ance  has  been  given  to  the  other  line,
 Jaisalmar-Pokaran  line,  which  is  05
 kilometres,  and  that  has  been  comple-
 ted  in  record  time.  That  was  a  more
 important  one  as  compared  to  the
 small  link  of  Hindumalkot-Ganga-
 nagar.  Therefore,  on  a  priority  basis
 this  work  has  been  taken  up  and
 completed.  As  to  whether  the  Jaisal-
 mer  line  should  be  extended  up  to
 Barmer,  that  is  a  matter  on  which  on
 the  advice  of  the  Defence  Ministry
 is  necessary  before  we  take  it  up.
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 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  Should
 I  understand  from  your  answer  that
 the  Defence  Ministry  had  not  suggest-
 ed  the  construction  of  the  Jaisalmer-
 Barmer  line  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA :  I  should
 think  that  this  is  perhaps  under  their
 consideration.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  Though
 the  railway  line  up  to  Jammu  _  has
 been  sanctioned,  very  little  work  has
 been  done  so  far  and  a  suggestion  has
 been  made  that  in  view  of  the  trouble
 from  Pakistan  it  should  be  extended
 right  up  to  Riasi  and,  secondly,  the
 railways  up  to  Bhuj  should  be  extend-
 ed  up  to  Khauda.  May  I  know  whe-
 ther  any  steps  have  been  taken  to
 extend  the  line  from  Bhuj  to  Khauda
 and  to  expedite  the  construction  of  the
 Pathankot-Jammu-Riasi  line  ?

 SHRI  C.  M.  POONCHA:  25  I
 explained  earlier,  it  depends  upon  the
 direction  and  advice  we  receive  from
 the  Defence  Ministry.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  It  is
 not  a  question  of  the  Defence  Ministry
 recommending  something.  These  are
 border  areas  and  it  is  very  important
 that  they  should  be  connected  by
 railways.  Khauda  is  a  border  town;
 so  also  Riasi  and  they  should  be  con-
 nected.  May  I  know  whether  any-
 thing  has  been  done  to  execute  this
 work  ?

 MR.  SPEAKER:  Has  the  Defence
 Ministry  recommended  it  and  has
 anything  been  done  ?

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  It  is
 net  only  a  question  of  defence.  From
 your.  point  of  view,  have  you  taken
 any  decision  ?

 SHRI  2,  M.  POONCHA:  In  regard
 to  railway  connections  for  strategic
 and  defence  reasons  we  are  advised
 by  the  Defence  Ministry  and  we  act
 accordingly.
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 श्रं।  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  अध्यक्ष  महोदय,
 देश  की  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  जितने  भी  हमारे
 सीमावर्ती  प्रदेश  हें,  उन  में  असम  एक  ऐसा
 प्रदेश  है  जो  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  बहुत  महत्व
 का  है।  असम  को  जोड़नेवाली  एक  लाइन
 बरोनी  से  डिबरूगढ़,  तिनसुखिया  तक  है,
 उस  में  इतनी  भीड़  रहती  है  तथा  यातायात  की
 दृष्टि  से  बहुत  कठिनाइयां  हें  ।  क्‍या  सुरक्षा
 की  दृष्टि  से  यह  लाइन  ब्राड-गेज  करने  के
 बारे  में  आपके  पास  कोई  सुझाव  आया  है  ?
 यदि  आया  है  तो  उस  पर  आपने  क्‍या  बिचार
 किया  है  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  There
 has  been  a  suggestion  that  from  Jog-
 gioppa  to  Gauhati  the  line  will  have
 to  be  broad-gauged.  The  matter  is
 under  consideration.

 SHRI  HEM  BARUA:  The  sugges-
 tion  for  broad-gauge  is  right  up  to
 Tinsukia  in  the  interests  of  the  defence
 needs.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  The  first
 stage  of  broad-gauging  is  under  consi-
 deration  and  we  are  now  having  some
 surveys  undertaken  in  respect  of  the
 southern  bank.  There  is  a  suggestion
 that  the  broadgauge  line  should  run
 on  the  southern  bank  of  Brahmaputra
 and  that  survey  is  being  undertaken
 at  the  moment.  There  is  also  another
 suggestion  that  the  existing  metre
 gauge  line  from  Jogighoppa-Bongai~
 gaon  to  Gauhati  should  be  broad-
 gauged.  This  also  is  under  our  consi-
 deration.  As  to  which  of  this,  the
 southern  bank  or  the  northern  bank.
 would  be  more  suitable  for  various
 reasons,  including  our  defence  require-
 ments,  is  under  examination

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  को  पता  है  कि  असम  में  ब्राड-गेज  लाइन
 न  होने  के  कारण  वहां  की  जनता  यहे  अनुभव
 करती  है  कि  सारे  देश  की  तुलना  में  उस  के
 साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  तथा  इस  प्रश्न
 पर  वहां  व्यापक  जन-असंतोष  है  ?  मंत्री
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 महोदय  ने  ब्राड-मेज  लाइन  के  बारे  में  जो
 जानकारी  दी  है--में  जावना  चाहता  हूं  कि
 वहां  ब्राइ-वेज  लाइन  ले  जावे  के  “रे  में

 सुझाव  किस  स्तर  वर  है,  उस  में  कितनी  जयति
 हुई  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम.  निर्भय
 कब  तक  होगा  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  These
 matters  depend  on  two  important
 considerations—(l).  the  advice  that
 we  receive  from  the  Defence  Ministry
 and  (2)  necessary  financial  resources
 that  are  made  available.  I  am  sure
 all  aspects  mentioned  by  the  hon.
 Members  are  being  taken  into  corisi-
 deration.  We,  from  our  side,  give  the
 most  earnest  consideration  to  this
 sector.

 SHRI  HEM  BARUA:  Assam  is  the
 most  neglected  State  in  the  matter  of
 railways.

 श्री  भारत  सिह  चौहान  :  जब  चव्हाण
 साहब  डिफेन्स  मिनिस्टर  थे  तब  दोहद-
 खाष्डवा  लाइन  को  बहुत  महत्ता  दी  गई  थी  ।
 डिफेन्स  की  दृष्टि  से  बहुत  ज़रूरी  है  कि  दोहद-
 खब्डवा  लाइन  को  मिलाया  जाय  ।  क्‍या  कोई
 शेसा  प्रस्ताव  आपके  पास  आया  है  कि  वह
 लाइने  डिफेन्स  की  दृष्टि  से  ईस्ट  तथा  बैस्ट
 को,  पश्चिमी  भारत  तथा  पूर्वी  भारत  को  मिलाने
 के  लिये  लिक  होती  है  ?  यदि  ऐसा  प्रस्ताव
 आया  है  तो  आप  इस  को  कब  तक  करने  जा

 रहे  हें,  क्या  अगली  पंच  वर्षीय  योजना  में  इस
 को  लेने  का  विचार  है  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Is_  the
 hon.  Member  referring  to  the  Bhuj-
 Khandwa  line?  There  is  no  such  pro-
 posal  at  the  moment,

 SHRI  PILOO  MODY:  There  should
 be.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Let
 consider  it.

 '
 SHRI.  BASUMATARI:  When  the

 hoh.  Minister  visited  that  place  in

 us
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 Assam,  he  was  requested  by  the
 people  there  to  give  priority  to  Jogi-
 ghopa-Gauhati  line  via  Golpara.  I
 want  to  know  whether  he  hes  been
 thinking  on  the  lines  of  giving  priority
 to  that  in  the  next  Five  Year  Plan.

 SHRI  C.  M.  POONACHA :  This  pro-
 Position  is  of  great  importance  and
 we  are  giving  due  consideration  to
 this.

 SHRIMATI  JYOTSNA  CHANDA:
 In  view  of  the  fact  that  Assam  ६5  a
 strategic  area,  do  the  Government
 Propose  to  develop  the  hill  section
 Lumding-Bhadarpur  line  and,  if  not,
 will  they  consider  it?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  This  also
 will  be  looked  into.  I  could  not  say
 off-hand  about  the  various  sectors  as
 to  which  is  important  and  which  is
 not  important.

 श्री  'मोठालाल  मोना  :  अध्यक्ष  महोदय,
 राजस्थान  की  उत्तरी  सीमा  में  हिन्द्‌  मलकोट
 से  गंगा  नगर  की  बड़ी  लाइन  से  जोड़ा  जा
 रहा  है  लेकिन  जब  तक  उत्तरी  राजस्थान
 की  छोटी  दिल्ली--बम्बई  रेल  लाइनों  को
 बड़ी  लाइन  द्वारा  नहीं  जोड़ा  जायेगा  तब  तक
 उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती  है  क्योंकि
 सुरक्षा  का  आवश्यक  सामान  बम्बई,  मध्रास,
 कलकत्ता  की  तरफ  से  आता  है  और  उसका
 सबसे  बड़ा  साधन  यह  रेलवे  है  इसलिए  में
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उत्तरी  राजस्थान
 को  इस  बड़ी  लाइन  से  सवाई  माधोपुर  या
 गंगापुर  सिटी  से  जोड़ने  का  विचार  है।  यदि
 हां,  तो  कब  तक  ?  यदि  नहीं,  तो  क्यों  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Tius
 matter  would  be  considered.

 SHRI  P.  G.  SEN:  From  Delhi  to
 Barauni,  it  is  a  broad-gauge  line  but
 from  Barauni  onwards.to  Katihar,  it
 is  a  metre-gauge  line  of  l2  miles.
 From  Katihar  onwards,  as  the  Mem-
 bers  know,  there  is  a  broad-gauge  line
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 upto  Assam.  Will  the  hon.  Minister
 consider  broad-gauging  the  line  from
 Barauni  to  Katihar,  2  miles  line,  so
 that  we  can  have  a  broad-gauge  line
 from  Delhi  to  Assam  ?

 SHRI  C.  M  POONACHA:  This
 matter  is  included  in  our  programme
 ef  gauge  conversion.  But  the  ques-
 tion  is  directly  related  to  defence
 requirements.  This.  is  related  more
 to  the  transport  requirements.

 SHRI  NATH  PAI:  I  do  not  have  to
 emphasize  the  strategic  importance  of
 the  western  coast  and  the  linking  of
 Bombay  with  the  naval  headquarters
 at  Mangalore.  Konkan  is  a  comple-
 tely  neglected  area.  I  do  not  want  to
 appeal  to  the  sympathy  of  the  House
 that  it  is  the  most  neglected  area.  Sir,
 his  distinguished  predecessor,  now
 holding  the  portfolio  of  Food,  once
 told  us  that  Konkan  railway  line
 woukd  be  taken  in  hand  in  the  Third
 Plan.  The  Third  Plan  has  come  and
 gone.  May  I  know  whether  there  are
 any  chances  for  the  poor  Konkan  rail-
 way  line  being  taken  up  at  least  in
 the  Fourth  Plan?  Is  the  Government
 giving  a  serious  thought  to  it?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  In  view
 of  the  other  more  important  railway
 lines  as  related  to  the  defence  require-
 ments,  as  just  now  explained  by  my
 colleague,  this  link  could  not  be  taken
 and  given  that  priority.  However,  my
 hon.  friend  knows  that  the  west  coast
 road  has  been  put  through  and  the
 traffic  requirement,  upto  a  limit,  is
 being  met.

 SHRI  NARENDRA  SINGH  MAHI-
 DA:  May  I  know  whether  all  i  the
 suggestions  of  tha  Defence  Ministry
 for  making  strategic  railway  lines
 have  been  taken  up  and  completed
 and,  if  not,  when  they  will  be  com-
 pleted.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  We  have
 taken  up  and  completed  all  the
 requirements  as  desired  by  the

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Oral  Answers  2866

 Defence  Ministry  for  strategic  pur-
 poses,

 ण्बी  ऑकारलाल  देरया  :  में  जानना  चाहता  <
 हूं  कि  तिपुरा  स्टेट  से  बासाम  को  जो  विचाने
 का  रास्ता  था  डिफेन्स  की  दृष्टि  से  ह  कहां
 तक  पूरा  हुआ  है  ओर  उसकी  क्या  बोजना
 आपके  पास  है  ?

 Shri  ९.  M.  POONACHA:  the  first
 stage  of  that  connection,  that  is,
 Kaliaghat  to  Dharamnagar  has  been
 completed  and  further  extension  of  it
 is  under  consideration.

 SHRI  RANDHIR  SINGH:  Delhi-
 Amritsar  and  Delhi-Ferozepore  lines
 are  very  important  for  purposes  of
 defence  and  defence  needs.  There  are
 two  important  junctions  on  this  rail-
 way  line—one  at  Rohtak  and  the  other
 at  Panipat.  There  was  a  very  important
 railway  line  for  purposes  of  defence
 which  was  linking  these  two  railway
 junctions.  That  railway  line  has  not
 been  restored  so  far.  Only  50  per
 cent,  upto  Gohana  town,  has  been
 restored.  May  I  expect  from  the  hon.
 Minister  through  you  whether  in  two
 or  three  years  the  entire  railway  line.
 from  Rohtak  to  Panipat,  will  be  res-
 tored  for  defence  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  The
 matter  is  not  before  us  at  the  moment.

 SHRI  C.  DASS:  May  I  know
 how  long  will  it  take  to  complete  the
 mixed  broad  gauge  line  from  Reni-
 gunta  to  Tirupathi?  Is  there  any
 proposal  to  extend  the  broad  gauge
 line  upto  Pakala  ?

 SHRI  2,  M.  POONACHA:  This  is
 not  quite  relevant  to  the  main  Ques-
 tion.

 THEFT  07  CABLES  FROM  BANKI  COLLIERY
 or  N.C.D.C.  mv  Korsa  Recron

 *547.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 drums  of  cables  have  been  stolen
 recently  from  the  Banki  Colliery  in
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 Korba  Region  of  the  National  Coal
 Development;

 (b)  if  so,  the  number  of  drums  and
 the  cost  thereof;

 (c)  whether  any  enquiry  has  been
 ordered;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 Presumably,  the  Honourable  Member
 refers  to  the  theft  of  Russian  cables
 which  was  detected  on  27th  July,
 967  in  the  Stere  of  the  National  Coal
 Development  Corporation  in  Suraka-
 echhar  Colliery  in  Korba  region.

 (b)  The  stolen  cables  were  2062
 metres  in  length  and  6,878  tonnes  in
 weight  and  the  approximate  value
 thereof  was  Rs.  85,000/-.

 (c)  and  (d).  As  soon  as  the  theft
 ‘was  detected,  the  local  Police  autho-
 rities  were  informed  immediately  and
 a  case  was  registered  by  them  and
 necessary  investigation  in  the  matter
 started  which  is  continuing.  Investi-
 gation  by  the  Corporation  officials  was
 also  carried  out.

 श्री  ओंकार  लाल  बेरवा :  अध्यक्ष  महोदय,
 यह  जो  तारों  की  चोरी  हुई  है  इसमें  निगम
 के  अधिकारियों  में  से  ही एक  अफसर  हें  और
 दूसरे  वहां  के  एक  कांग्रेसी  नेता  हैं  जोकि  मिले
 हुए  हैं  और  आज  कितनी  ही  दफा  चोरी  हो
 चुकी  है  तो  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 चोरी  करने  वालों  के खिलाफ  अब  तक  आपने
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?  नेता  समझकर
 छोड़  मत  देना  ।

 श्री  प्र०  चं०  सेठी  अध्यक्ष  महोदय,
 27  जुलाई,  967  को  चोरी  हुई  और
 उसी  दिन  पुलिस  में  रिपोर्ट  कर  दी  गई  ।
 इसके  झलावा  मैनेजिंग  डायरेक्टर  ने  चीफ
 सेक्रेटेटी  से  सम्पर्क  स्थापित  करके  वहां  से
 स्पेशल  पुलिस  आफिसर  की  नियुक्ति  की  मांग
 की  ।  वह  आकर  इन्वेस्टिगेशन  कर  रहे  हें  ।
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 उनकी  इन्वेस्टिगेशन  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 अभी  तक  चार  वाचमैन,  एक  सब-इन्सपेक्टर
 वाच  ऐन्ड  वार्ड  और  दो  स्टोर  के  कर्मचारी
 सस्पेन्ड  किए  गए,  ब  बाकी  लोगों  के  खिलाक,
 रिपोर्ट  आने  पर  जैसी  आवश्यकता  होगी
 वैसा  किया  जायेगा  ।

 श्री  ओकार  लाल  बेरबा:  यह  तो  आपने
 छोटे  आदमियों  और  कमंचारियों  को  पकड़
 कर  अरेस्ट  कर  लिया  लेकिन  मेने  तो  आपसे
 निवेदन  किया  था  कि  एक  कांग्रेसी  नेता  हें,
 उनको  आपने  छोड़  दिया  है  -  इसमें  एक  बड़े
 अधिकारी  भी  थे  ।  में  जानना  चाहता  हूं
 कि  उनके  नाम  क्‍या  हैं  ?

 श्री  प्र०  Wo  सेठी  :  अध्यक्ष  महोदय,
 इस  मामले  में  हमें  पुलिस  इन्बेस्टिगेंशन  रिपोर्ट
 के  आधार  पर  ही  चलना  पड़ेगा  |  में  माननीय
 सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  अगर  उनके  पास
 कोई  खास  जानकारी  हो  तो  उसे  या  तो  पुलिस
 कोदेदेया  हमें  दे  दे।

 जैसा  कि  उन्होंने  पूछा  है.  हमारे  पास
 इस  समय  किसी के  नाम  नहीं  हें  t

 श्री  मृत्युंजघ  प्रसाद  :  अभी  माननीय
 सदस्य  ने  कहा  कि  उसमें  एक  कांग्रेसी  नेता  का
 हाथ  था  चोरी  में,  तो  में  जानना  चाहता  हूं
 कि  जब  चोरी  हुई  या  जब  उसकी  जांच  हुई
 तो  उस  समय  बिहार  सें  कांग्रेस  की  सरकार
 थी  या  संविद  की  सरकार  थी  और  यदि  संविद
 की  सरकार  थी  तो  उसमें  जनसंघ  के  लोग
 शामिल  थे  या  नहीं  ?

 श्री  प्र०  aio  सेठी  :  यह  सबाल  बिहार
 का  नहीं  है
 MR,  SPEAKER  :  Now,  Q.  No.  548.

 SHRI  HEM  BARUA:  May  I  draw
 your  attention  to  the  fact  that  part  (e)
 of  this  question  does  disservice  and
 dishonoyr  to  Mahatma  Gandhi's
 memory?  He  was  opposed  rightly
 or  wrongly,  possibly  more  wrengly
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 to  -all  sorts  of  drinks,  Indian  or
 foreign.  Here,  an  impression  sought
 to  be  created  is  that  he  was  opposed
 to  foreign  drinks  only.

 MR.  SPEAKER:  Let  ts  hear  the
 hon.  Minister  now.

 SHRI  PILOO  MODY:  It  is  merely
 an  inaccuracy.  It  is  not  a  dishonour.

 शराब  का  आयात
 +

 Ss  48.  श्री  श्री  गोपाल  साबू  :

 श्री  भारत  -सिह  चौहान  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशी  शराब  आयात  किये  जाने  के
 क्या  कारण  हैं  ;

 (ख)  विदेशी  शराब  के  स्थान  पर  स्वदेशी
 शराब  का  प्रयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण
 हः

 (ग)  1966-67  में  कितने  मूल्य  की
 विदेशी  शराब  का  आयात  किया  गया  था  ;

 (घ)  वर्ष  1964-65  की  तुलना  में
 1965-66  में  शराब  के  आयात  पर  अधिक

 धन  खर्च  किये  जाने  के  क्या  कारण  थे;

 (ड)  क्‍या  सरकार  का  विचार  अगले
 वर्ष  महात्मा  गांधी  की  जन्म  शताब्दी  क ेअवसर
 पर  विदेशी  शराब  का  आयात  बन्द  करने  का
 है;  और

 (च)  यदि  हां,  तो  इससे  कितनी  विदेशी
 मुद्रा  की बचत  होगी  और  यदि  नहीं,  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  Import  of  foreign  wines  is
 allowed  primarily  to  cater  to  the
 needs  of  foreign  tourists  and  foreign
 technicians  and  experts  residing  in
 LAILSS/68—2
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 India.  The  indigenously  produced
 wines  are  yet  not  of  the  tastes  pre-
 ferred  by  them.

 (c)  Total  value  of  import  of  wines
 in  1966-67,  was  Rs.  2,70,000.

 (d)  The  allocation  is  for  alcoholic
 beverages  as  a  whole  and  the  actual
 import  of  other  items  was  curtailed
 by  importers  to  import  more  wines.

 (e)  There  is  no  such  proposal  under
 consideration  at  present.

 (£)  Does  not  arise.

 श्री  थ्रो  गोपाल  साबू  :  जबकि  हमारे  यहां
 फौरेन  एक्सचेंज  की  बड़ी  कमी  चल  रही  है
 भारत  सरकार  शराब  जैसी  चीज़ों  पर  फौरेन
 एक्सचेंज  खर्च  कर  रही  है  तो  क्या  सरकार
 भारत  में  नशाबंदी  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ?

 सरकार  यह  विदेशी  शराब  किन-किन
 मुल्कों  से  मंगा  रही  है  और  उन  की  क़ीमतों
 में  आपस  में  कितना  अन्तर  है  और  दूसरे
 यह  कि  फोरेन  एक्सचेंज  को  बचाने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  मोहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  जहां  तक
 विदेशी  शराब  के  आयात  का  ताल्लुक  है  उस  में
 आहिस्ता-आहिस्ता हम  कटौती  कर  रहे  हें।
 जहां  सन्‌  956  में  हम  करीब  करोड़  44
 लाख  रुपये  की  लागत  की  विदेशी  शराब  मंगाते
 थे  अब  पिछले  साल  वह  कम  होकर  25  लाख
 रुपये  तक  आ  गयी  है  1  जिन  मुल्कों  से  हम
 यह  शराब  मंगाते  हें  वह  यूनाइटेड  किगडम,
 स्पेन,  फैडरल  रिपब्लिक  आफ़  जमेनी,  नीदर-
 लेंडस,  फिलिपाइंस,  डैनमार्क,  नार्वे  आदि
 देश हूं।

 श्री  श्री  गोपाल  साबू  :  क्‍या  कारण  है  कि
 भारत  में  जो  शराब  बनती  है  उसा  का  स्टन्डर्ड

 विदेशी  शराब  से  कम  है  और  विदेशी  आयातित
 शराब  का  मूल्य  अधिक  होने  पर  भी  उस  का
 प्रयोग  लोग  अधिक  करते  हें  ?

 श्री  मोहम्मद  शफ़ों  कुरंशी  ः  अब  शराब
 एक  जायके  की  चीज़  है  और  भारत  स्थित
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 विदेशी  पर्यटक  और  विदेशी  तकनिशियन
 जादि  यहां  भारत  में  बनी  हुई  शराब  का  ज़ायका
 पसन्द  नहीं  करते  और  वह  लोग  बाहर  की
 शराब  का  ही  ज़ायका  पसन्द  करते  हें

 शी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  आप  को  कौन
 सी  पसन्द  है  ?  (व्यवधान  )

 श्री  भारत  सिह  चौहान  :  अध्यक्ष  महोदय,
 भारत  में  कई  राज्यों  ने  नशाबंदी  लागू  करने
 का  प्रयास  किया  है  और  कई  ने  उसे  कर  भी
 दिया  है  तो  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  का
 आप  के  इस  विदेशी  शराब  के  आयात  पर  क्या
 असर  पड़ा  है?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अगर  देश  के  अन्दर
 बनने  वाली  शराब  की  क्वालिटी  अच्छी  कर
 दी  जाय  तो  फिर  बाहर  से  शराब  को  आयात
 करने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  पड़ेगी  तो  में
 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  भारत
 सरकार  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ?

 श्री  पोहम्मद  शफ़ो  कुरेशो  :  जैसा  मेंने
 पहले  अं  किया  कि  शराब  का  जो  आयात
 है  वह  एक  करोड़  44  लाख  रुपये  से  घट  कर
 अब  25  लाख  रुपये  के  करीब  तक  आ  गया
 है।  यह  पिछले  साल  की  फीस हैं  बहरहाल
 आहिस्ता-आहिस्ता  शराब  के  आयात  में  कटौती
 हो  रही  है  ।

 अपने  मुल्क  में  अच्छी  शराब  बन  रही  है
 वैसे  अगर  माननीय  सदस्य  को  पता  हो  कि  किस
 जायके  की  शराब  यहाँ  पर  सब के  द्वारा  पसन्द
 की  जायगी  तो  उस  जायके  की  शराब  बनाने
 की  कोशिश  की  जा  सकती  है  क्‍योंकि  जैसा
 मैं  ने  कहा  शराब  लोगों  के  जायके  की  चीज़
 है  V

 SHRI  SYED  ZULFIQUAR  ALI
 KHAN:  Are  Governors  allowed  to
 import  foreign  alcohol  free  of  duty
 and  if  so,  how  many  of  them  avail  of
 this  facility  ?
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 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  I
 have  no  information  with  me  on  that
 at  present.

 SHRI  S.  K.  TAPURIAH:  Are  they
 allowed  to  import  free  of  duty  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  I
 do  not  have  that  information  with  me
 just  now.  I  shall  have  to  ascertain  it.

 श्रीमर्त'  लक्ष्म/कान्तम्मा  :  यह  जो  लिकर
 और  वाइंस  हम  फोरेन  डिग्नेटटीज़  और
 इम्बैसीज़  के  लिए  इम्पोर्ट  करते  हैं  वह  मिस्यूज
 हो  रही  है  और  इस  बारे  में  टेकचन्द  कमेटी
 ने  कुछ  प्रपोज़ल्स  भी  किये  हैं  तो  मैं  जानना
 चाहती  हुं  कि  उन  प्रपोज़ल्स  का  किस  हद  तक
 इम्प्लीमैंटेशन  हुआ  है  ?

 श्री  मोहम्मद  शंफ़ी  कुरंशी  :  उस  बारे
 में  देखभाल  की  जा  रही  है

 SHRI  PILOO  MODY:  I  cannot
 understand  how  a  question  can  be
 asked  about  wines  and  when  the
 reply  is  given  it  includes  all  kinds  of
 liquor.  It  is  quite  obvious  that  the
 question  is  on  wines  which  are  only
 a  part  of  alcohol.  I  do  not  know  why
 the  hon.  Minister  has  confused  this.  I
 would  like  to  know  why  a  substantial
 cruelty  has  been  perpetrated  on  us  by
 reducing  the  amount  of  imported
 wines  from  Rs,  3  crore  odd  to  only
 Rs,  25  lakhs.

 sit  मोहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  हिन्दुस्तानी
 में  वाइन  के  लिए  अलहदा  कोई  लफ्ज  नहीं
 है
 ..

 SHRI  PILOO  MODY:  I  asked  the
 question  in  English.  Let  him  please
 reply  in  English.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:  In
 Hindustani,  all  wines  are  classified  as
 Sharaab.  But  in  English  or  in  other
 foreign  languages,  they  have  different
 kinds  of  names  such  as  beer,  brandy,
 cognac  etc.  The  reply  which  I  have
 given  is  in  regard  to  wines.  It  does
 not  include  any  other  alcohol.
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 SHRIMATI  SUSHILA  ROHATGI:
 ‘Is  it  not  an  anomaly  and  an  irony  at
 the  same  time  that  while  our  defence
 laboratories  are  suffering  from  pau-
 city  of  foreign  exchange,  foreign  wine
 is  allowed  to  flow  in  India  by  Indian
 money  moving  out  of  India  in  foreign
 exchange?  It  might  add  to  the
 happiness  of  some  people,  but  it  does
 not  add  to  the  health  or  the  prosperity
 of  the  country.  So,  may  I  know
 whether  Government  would  cut  off
 the  imports  and  ban  the  import  of
 ‘wines  altogether  and  direct  that
 money  to  tasks  of  more  vital  recons-
 truction  which  are  so  necessary  for
 our  country  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  Shri.  Piloo
 Mody  may  not  agree  with  the  hon.
 Jady  Member.

 att  रामगोपाल  शालवाले  :  गाँधी  जन्म
 शताब्दी  पर  देश  भर  में  शराब-बंदी  के  लिये
 माँग  की  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री
 श्री  मोरारजी  देसाई  ने  विगत  मई  को
 शराब-बंदी  के  समर्थकों  को  सत्याग्रह  करने
 की  सलाह  दी  थी  और  कहा  था  कि  अगर
 शराब-बंदी  के  लिए  देश  में  कोई  सत्याग्रह
 हुआ  तो  वह  उस  में  प्रथम  सत्याग्रही  बन  कर
 जेल  जायेंगे  ।  इस  के  विपरीत  केन्द्रीय  खाद्य
 मंत्री  श्री  जगजीवन  राम  ने  इसी  सम्मेलन
 का  उद्घाटन  करते  हुए  कहा  था  कि  विगत

 20  वर्षो  में  शराब  ने  समाज  में  बड़ा  आदर
 प्राप्त  कर  लिया  है  और  वह  प्रगति  की  निशानी
 समझी  जाती  है  और  शराब  न  पीने  वाले
 व्यक्ति  निम्न  स्तर  के  समझे  जाते  हैं  ।  यदि
 विश्वविद्यालय  का  कोई  विद्यार्थी  शराब  नहीं
 पीता  तो  उस  के  साथी  उसे  घृणा  की  दृष्टि
 से  देखते  हैं  । इसलिए  हमको  सोचना  चाहिए
 कि  शराब  पीनी  चाहिए  या  नहीं  पीनी  चाहिए
 500  रुपये  बेतन  लेने  वाले  प्रत्येक  अफसर

 को  शराब  पीने  को  छूट  होनी  चाहिए  ny
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दोनों  केन्द्रीय
 मंत्रियों  मे ंकौन  ठीक  है  और  कौन  ग्रलत
 है  और  इन  दोनों  मंत्रियों  में  सरकार  की  नीति
 का  समर्थक  कौन  है  ?
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 श्री  दिनेश  सिह  :  हम  सभी  सरकार  की
 नीति  के  समर्थक  हैं  ।

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  In
 view  of  the  fact  that  the  Government
 of  India  are  committed  to  the  policy  of
 prohibition  as  stated  by  the  hon.
 Minister  of  State  in  the  Ministry  of
 Home  Affairs  during  the  last  session,
 and  in  view  of.the  fact  that  foreign-
 ers  who  come  to  India  are  prepared
 to  respect  the  Law  of  India,  may  I
 know  from  the  hon.  Minister  who  has
 just  replied  to  part  (e)  of  the  ques-
 tion  which  reads:  वि

 “whether  Government  propose  to
 stop  the  import  of  foreign  wines  on
 the  occasion  of  Mahatma  Gandhi’s
 Birth  Centenary  next  year”.

 by  saying  that  there  is  no  such  pro-
 posal  before  Government,  whether
 there  is  any  proposal  before  Govern-
 ment  to  offer  wine  to  the  statues  of
 Mahatmaji  during  the  Birth  Cente-
 nary  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  This  should
 be  expunged.  It  is  very  wrong  on
 the  part  of  the  hon.  Member  to  say
 like  that.

 MR.  SPEAKER  :  It  is  totally  wrong.
 Whatever  the  policy  may  be,  he  need
 not  say  like  this.

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  Here,
 they  say  that  there  is  no  such  propo-
 sal  during  the  Centenary.  When
 there  is  a  demand  from  all  over  India
 for  enforcing  a  policy  of  prohibition

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:
 This  should  be  expunged.

 SHRI  RANDHIR’  SINGH:  This
 should  be  expunged.

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  When
 a  Convention  has  demanded  that  there
 should  be

 MR,  SPEAKER:  The  hon.  Member
 must  sit  down.  I  am  not  allowing
 him  to  make  a  speech  now.

 AN  HON.  MEMBER:  He  cannot
 insult  Mahatma  Gandhi’s  statues  like
 that.
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 SHRI  RANDHIR  SINGH:  This  must
 be  expunged.

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  ques-
 tion  of  expunging  it,  I  have  said  that
 it  is  wrong  on  the  part  of  the  hon.
 Member  to  have  said  like  that.

 SHRI  SWELL:  The  Deputy  Minister
 in  answer  to  a  question.  ..(Interrup-
 tions).

 AN  HON,  MEMBER  :  He  is  shouting.
 SHRI  SWELL:  This  is  the  only  way

 of  getting  attention  in  this  House;  one
 must  raise  one’s  voice  to  the  highest
 pitch  !

 The  Deputy  Minister  in  answer  to  a
 question  said  that  these  foreign  liquors
 have  been  imported  in  order  to  meet
 the  needs  of  the  foreign  tourists.  The
 Ministry  of  Tourism  has  been  talking
 off  and  on  of  increasing  tourist  traffic
 to  this  country.  Here  is  the  Ministry
 of  Commerce  saying  that  the  Govern-
 ment  are  regularly  and  gradually  re-
 ducing  the  import  of  foreign  liquors  to

 ‘this  country;  from  Rs,  2  crores  it  has
 come  down  to  Rs,  2  lakhs  or  some-
 thing.  May  I  know  whether  there  is

 -any  co-ordination  between  this  Minis-
 try  and  the  Ministry  of  Tourism  ?

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI:
 Yes,  there  is  co-ordination.

 SHRI  SWELL:  What  sort  of  co-
 ordination?  I  would  demand  of  Go-
 vernment  that  the  Minister  gives  a
 more  respectful  answer  to  a  question

 “in  this  House.
 MR.  SPEAKER:  Next

 Short  Notice  question.
 question.

 SHORT  NOTICE  QUESTION
 ALLOTMENT  OF  ACCOMMODATION  TO

 MPs
 +

 SNQ.7  DR.  MAITREYEE  BASU:
 SHRI  A.  SREEDHARAN  :
 SHRI  B.  K.  DASCHOW-

 DHURY  :
 SHRI  RAGHHUVIR  SINGH
 SHASTRI:

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:
 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  over

 70  chosen  accommodations
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 have  been  arbitrarily  ‘allotted,
 by  him  to  selected  few  Mem-
 bers  from  the  Government
 General  Pool;

 (b)  if  so,  under  what  circumstan-
 ces;

 (c)  whether  Commercial  rate  of
 rent  has  been  charged;
 whether  the  Ministry  of  Fin-
 ance  was  consulted  in  this
 regard;
 if  so,  whether  Government
 propose  to  lay  a  list  of  per-
 sons  who  have  been  allotted
 such  accommodation  on  the
 Table;
 whether  these  cases  were  al-
 lotted  by  the  House  Com-
 mittee;  and

 (g)  if  not,  under  what  rules  these
 have  been  allotted  ?

 (da)

 (e)

 (f)

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  (DR.  RAM  SUBHAG
 SINGH)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.
 (e)  The  list  of  7  allotments  to

 Members  from  General  Pool  is  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-784/68].

 (f)  No,  Sir.
 (g)  The  Ministry  of  Works,  Housing

 &  Supply  has  allotted  these  bungalows
 on  the  basis  of  procedure  in  vogue.

 DR.  -MAITREYEE  BASU:  The  List
 has  been  laid  on  the  Table.  We  have
 gone  through  it.  It  is  very  interesting.
 This  is  a  very  small  question.  Really
 this  should  not  have  been  raised  on
 the  floor  of  the  House,  but  because  of
 the  doings  of  the  Ministry,  we  have
 to  ask  it.  I  am  sorry  I  had  to  do  it.
 Will  the  Minister  kindly  let  us  know
 what  rule  has  been  followed  in  draw-
 ing  up  this  list?  This  is  neither  al-
 phabetical  nor  according  to  division
 number.  This  looks  like  a  counter-
 blast  to  all  of  us  who  are  here.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  We
 are  allotting  bungallows  according  to
 the  procedure  which  is  in  existence.

 SHRI  VASUDEVAN  NAIR:  What
 is  that  procedure  ?
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 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  What
 procedure  ?

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  The
 procedure  is  that  ex-Ministers  and
 ex-Deputy  Ministers,  ex-High  Commis-
 sioners,  ex-Rajpramukhs,  ex-Chief
 Ministers  and  ex-Speakers  are  allotted
 bungalows  from  the  General  Pool.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  Under
 what  rules?

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  This
 is  the  procedure.  Bungalows  are  also
 allotted  to  Leaders  of  the  Opposition
 and  those  who  are  supposed  to  be
 renowned  parliamentarians  (Interrup-
 tions).  Shri  Masani  is  a  renowned  par-
 liamentarian;  he  has  been  allotted.
 Prof.  Ranga  is  leader  of  the  Swatantra
 Party;  he  has  been  allotted.  Similar
 is  the  case  with  Shri  Madhok  and  Shri
 Vajpayee.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :  I  have
 not  got  it.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  Shri
 K.  L.  Gupta.  Same  is  the  case  with
 Shri  Madhu  Limaye  and  others.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  What  is
 the  definition  of  ‘renowned  parliamen-
 tarians’?  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  By  this  shouting
 ‘we  cannot  get  on  with  the  business.
 Let  questions  be  put  one~by  one.  When
 there  is  so  much  of  shouting  and  noise,
 no  one  can  hear.  I  would  appeal  to
 hon,  friends  to  maintain  certain  stan-
 dards.  There  is  no  point  in  shouting
 like  this.

 DR.  MAITREYEE  BASU:  This  list
 is  very  revealing  in  that  it  shows  that
 ‘social  position  and  also  political  pull
 have  been  used  for  taking  bungalows.
 ‘This  is  quite  apparent  from  the  list.
 ‘Will  the  Minister  kindly  tell  us  what
 sort  of  social  position  we  must  have
 te  possess  a  bungalow  ?  Should  one  be
 an  ex-Ruler  or  ex-Minister  or  ex-
 Speaker  or  ex-lICS—what  is  it?

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  As  I
 said  earlier,  a  committee  has  been  set
 up  to  go  into  the  matter  and  if  there
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 is  any.  lacuna  the  whole  thing  will  be
 gone  into.  But  the  existing  procedure
 is  not  just  one  year  old;  it  has  been
 followed  since  1953,  This  list  ‘also
 contains....(Interruptions).  That  is
 our  misfortune;  everybody’s  misfor-
 tune.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 The  reply  of  the  hon.  Minister  is  not
 at  all  satisfactory.  The  question  asked
 was:  under  what  rules  have  these
 been  allotted?  He  has  not  said  any-
 thing.  It  is  very  difficult  to  put  a  sup-
 plementary  question.  The  hon.  Minis-
 ter  must  clarify  the  position.  He  said
 some  ex-Rulers,  ex-High  commission-
 ers,  ex-ICS,  etc.  Under  what  rule?  You
 have  stated  that  the  Housing  Commit-
 tee  would  look  into  the  needs  and
 arrangements  for  accommodation  of
 the  hon.  Members.  I  do  not  know  whe-
 ther  the  Housing  Committee  was  at  all
 consulted.

 MR.  SPEAKER:  It  has  nothing  to
 do  with  this.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 In  that  case  is  it  not  a  breach  of  pri-
 vilege?  The  Housing  Committee  has
 been  formed  by  the  Speaker;  it  has
 not  been  consulted  by  the  Minister
 concerned.  The  matter  was  raised  in
 the  Rajya  Sabha  on  the  30th  July  by
 an  hon.  Member  and  the  hon.  Minis-
 ter  Shri  Jaganath  Rao  replied:  ‘I
 may  mention  here  that  no  bungalow
 had  been  allotted  by  me  from  the
 general  pool  except  on  the  recommen-
 dation  of  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs.’

 SHRI  RANDHIR  SINGH:  On  a
 point  of  order.  He  cannot  quote  from
 the  Rajya  Sabha  proceedings.

 MR.  SPEAKER:  Members  can
 quote  from  the  newspaper.  Cannot
 he  quote  a  Minister’s  statement  in  a
 House  of  Parliament  ?

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 What  made  the  Minister  of  Parlia-
 mentary  Affairs  recommend  to  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  ?
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 MR.  SPEAKER:  You  should  stop
 now;  you  are  confusing  the  question.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  hon.  Minister  explain  it?

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  It  has
 already  been  explained  in  reply  to
 part  (a)  of  the  question.

 DR.  RANEN  SEN  :  This  is  the  worst
 type  of  corruption.  ..(Interruptions)

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  If  this
 is  corruption,  you  are  the  most  corrupt
 person.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  Nepo-
 tism.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  You
 are  the  worst  nepotist.

 ti  रघवीर  सिह  शास्त्री  :  माननीय
 संसदीय  कारें  मंत्री  ने यहाँ  पर  एक  लिस्ट  रक्खी
 है  और  कहा  है  कि  जो  वेस्ट  पालियामेंटेरियन
 हैं,  नोन  पालियामेंटेरियन  हैं,  वह  उन  को
 प्रायेरिटी  देते  हैं।  वह  तो  मैम्बर-मैम्बर  में  फर्क
 कर  सकते  हैं,  लेकिन  उन्होंने  हमारे  लिये  बड़ी
 दिक्कत  पैदा  कर  दी  है  कि  हम  इस  लिस्ट
 में  से  कंसे  पता  लगायें  कि  कौन-कौन  नोन
 पालियामेंटेरियन  है  और  कौन  नहीं  है।  अगर
 वह  हमारे  साथ  बैठ  कर  डिस्कस  करें  तो
 हम  इस  को  सिद्ध  कर  सकते  हैं  7  जब  हम  लोग
 शुरू  में  आते  हैं  तब  हम  से  एक  प्रोफोर्मा
 भराया  जाता  है  कि  किस  के  पास  कितनी
 बड़ी  फंमिली  है  इस  लिस्ट  में  ऐसे  मेम्बर
 हैं  जो  इस  दफा  ही  मेम्बर  बने  हैं,  इस  लिस्ट
 में  ऐसे  आदमी  हैं  जो  शायद  कभी-कभी
 ही  पार्लियामेंट  में  आते  हैं,  इस  लिस्ट  में  ऐसे
 लोग  हैं  जो  शायद  अपने  घर  में  अकेले  ही
 हैं,  लेकिन  उन  को  बंगला  मिला  हुआ  है,  इस
 लिस्ट  में  ऐसे  लोग  हैं  जिन  के  दस  या  बारह
 बच्चे  तक  हैं,  लेकिन  उन्हें  कोई  सी  या  डी
 टाइप  का  मकान  दिया  गया  है।  हमारे  देश
 में  जब  इस  पार्टी  का  राज्य  है  तब  सारे  स्ल्स
 और  प्रोसीजर  को  भुला  कर  सिफारिश  का
 राज्य  चलता  है  ।  पालियामेंट  के  मेम्बरों
 से  भी  यह  आशा  वह  करते  हैं  कि  वह  उन  के
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 |  सामने  दख्व  स्त  ले  कर  खड़े  रहें,  वह  उन  से  मिलें
 और  वह  कृपा  कर  दें  तब  उन  को  बंगला  मिले  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कहाँ  का  लिंखा
 हुआ  प्रोसीजर  है  ?

 डा०  रास  सुभग  सिह  :  मैं  शास्त्री  जी  के
 विचार  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  चतुर्थ  लोक
 सभा  में  जो  एलाटमैंट्स  की  गई  हैं,  उनको  मैंने
 आपके  सामने  रख  दिया  है।  यह  बिल्कुल  सही
 नहीं  है  कि  इस  में  रिनाउंड  लोग  नहीं  हैं।  मैं
 यह  भी  नहीं  कहता  हूं  कि  कहीं  कोई  गलती
 नहीं  हुई  है  ।  अगर  गलती  होती  है  तो  मैं
 बराबर  उसको  मानता  हूं  ।  यह  कोई  कहे
 कि  मेरे  ही  चलते  यह  सब  हुआ  है  तो  वह  ठीक
 नहीं  है  ।  यहाँ  से  कोई  पैटीशन  आती  है,
 स्पीकर  की  तरफ  से  आती  है  या  उनके  नाम
 में  आती  है  तो  में  प्राइम  मिनिस्टर  को  भेज
 देता  हूं।  इस  लिस्ट  में  सभी  लोग  हैं.  आपोजीशन
 वाले  भी  हैं  और  कांग्रेस  वाले  भी  हैं।  आप
 देखें  कि  37  बंगले  काँग्रेस  वालों  को  और
 35  आपोजीशन  वालों  को  मिले

 श्री  रणधीर  सिह  :  आपोजीशन  वालों
 को  थोड़े  मिलने  चाहियें  थे  ।

 डा०  राम  चुभग  सिह  :  मैं  जो  फंक्चुअल
 चीज़  है  उसको  पेश  कर  रहा  हूं  a  में  कभी
 आज  तक  बंगले  में  नहीं  रहा  हूं  ;  ए  टाइप
 में  ही  में  रहता  था।  इसलिए  मुझ  को  शोक
 नहीं  है।  लेकिन  कोई  कोलीग  अगर  आता  है
 मेरे  पास  या  जगन्नाथ  राव  जी  के  पास  तो  जो
 वह  कहता  है  उसको  हम  कंसिडर  करते  हैं
 और  कह  भी  देते  हैं  कि  आपको  भी  मिलना
 चाहिए  ।  चाहे  कोई  मिनिस्टर  हो  या  मैम्बर
 सब  को  ए  टाइप ही  मिले,  मैं तो  यह  चाहूंगा ।
 क्यों  लोग  माँगते  है  पता  नहीं  ।  हमारे  पास
 जब  कमरे  में  आते  हैँ  तो  कुछ  तो  उनको
 जंवाब  देना  ही  होता  है

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  It  is  a
 matter  of  deep  regret  that  this  place
 which  is  supposed  to  be  the  seat  of
 democracy,  where  we  talk  about  nepo-
 tism,  favouritism,  and  criticise  the
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 civil  servants  or  the  bureaucrats,  has
 become  the  seat  of  nepotism  and
 favouritism  as  has  been  seen  from  the
 reply,  of  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs,  He  has  been  guided  by  parti-
 san  considerations;  he  has  been  guided
 by  other  considerations.  (Interrup-
 tion.)  Yesterday,  we  saw  Mr.  M.  R.
 Masani  praising  the  Congress  and  Mr.
 Morarji  Desai,  and  that  is  why  we  saw
 a  big  list  in  which  the  Swatantra  Party
 has  been  given  a  choice  of  bungalows,
 the  Class  VIII  variety.  (Interruption)

 MR.  SPEAKER:  Order,
 Please  put  your  question.

 order.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  My
 question  is,  (a)  at  the  beginning  of  the
 fourth  Lok  Sabha,  whether  any  _  re-
 allotment  was  done  of  the  bungalows
 which  were  in  possession  of  the  Cong-
 ress  Members;  (b)  whether  there  is
 any  departmental  understanding  or
 departmental  directive  which  shows
 special  consideration  to  ex-Ministers,
 Ambassadors,  Governors,  civil  servants,
 Congress  Ministers  in  the  States,  their
 sons  and  daughters,  and,  if  so,  under
 what  rules;  and  (c)  while  the  House
 Committee  has  been  writing  to  the
 Works  Ministry  for  allotment  of  a  few
 more  bungalows  from  the  General
 Pool  to  MPs  Pool,  nothing  has  been
 done.  On  the  other  hand,  they  are
 trying  to  shift  it  into  the  MPs  Pool
 with  the  present  occupation  so  that
 the  rents  are  reduced.

 I  want  to  say  another  word.  The
 Chairman  of  the  House  Committee—
 it  is  a  most  unfortunate  thing  for  me
 to  say—  his  name  is  seen  in  the  Gene-
 ral  Pool  list.  What  is  this?  It  is  a
 shameful  thing

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  He
 has  attributed  motives  to  me,  of  being
 partisan,  I  think  he  is  the  worst  par-
 tisan.  He  himself  has  applied  to  me.
 (Interruption)  I  have  got  your  letters
 for  allotment  of  a  house  and  you  have
 asked  that  to  be  sent  to  the  Chairman
 of  the  House  Committee.  And  daily
 you  come  for  some  concession;  every
 day  you  come  for  some  concession;
 you  come  and  talk  that  Members’
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 salary  should  be  increased.  But  on
 the  floor  of  the  House  you  say  that  it
 should  not  be  permitted!  Daily  you
 call  on  me;  every  day  you  are  calling
 on  me  for  some  concession.  You  tell
 me  how  many  times  you  have  come  to

 “my  room  for  concession.  (Interrup-
 tion)

 SEVERAL  HON.  MEMBERS  rose—
 MR.  SPEAKER  :  Order,  order.  Will

 you  kindly  sit  down?  He  has  asked
 a  question  and  he  has  replied.  There
 is  nothing  for  us  to  get  excited.  I
 think  the  subject  has  excited  the  hon.
 Members,

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  He
 said  I  am  a  partisan.

 MR.  SPEAKER:  Let  us  not  pursue
 the  matter.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  You
 will  allow  me  to  explain.  (Interrup-
 tion).

 MR.  SPEAKER  :  Order,  order.  May
 I  suggest  to  both  of  you  and  to  the
 House  that  we  might  stop  there.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  He  is
 wrong.  He  has  lied  before  the  House.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  Sir,  it  is
 a  pity  that  personal  element  has  been
 injected  into  this.  I  want  to  go  back
 to  the  matter  of  principle.  I  have  been
 a  Member  since  1952,  the  same  time  as
 the  hon.  Minister.  I  have  never  found
 this  sort  of  thing.  We  have  been  told
 that  general  pool  residences  have  been
 allotted  by  the  Minister  at  his  discre-
 tion  in  consultation  with  the  Speaker.

 MR.  SPEAKER:  He  may  kindly
 resume.  his  seat.  I  will  call  him
 again.  Unfortunately,  the  Speaker’s
 name  has  been  dragged  into  this  while
 answering  some  Unstarred  Question
 on  5th  August.  There  is  some  G.O.
 about  which  I  do  not  know  about  “in
 consultation  with  the  Speaker”.  But
 I  must  tell  this  House,  and  it  is  good
 that  they  know  it,  that  not  even  in  one
 ease  was  I  consulted.  Only  in  one
 case,  I  remember,  when  the  hon.  Min-
 ister  was  sitting  in  my  chamber  and
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 an  hon.  Member  came  in  I  told  the
 Minister:  “Why  do  you  not  give  him
 a  house?  He  has  been  suffering”.
 That  is  the  only  case  where  I  mention-
 ed  about  a  Member  to  the  Minister  in
 the  chamber.  Otherwise,  about  the
 other  70  cases  I  do  not  know  anything.
 Let  not  my  name  be  drawn  in.  A
 Member  may  get  a  house  or  a  Member
 may  not  get  a  house.  Even  the  House
 Committee  has  no  say.  I  do  not  mind
 who  is  given  a  house  and  who  is  not
 given  a  house,  The  Speaker  is  nowhere
 here.  In  the  answer  that  is  given  it  is
 said  “in  consultation  with  the  Speak-
 er”.  Let  me  deny  that.  The  Speaker
 is  not  consulted  and  no  house  is  allot-
 ted  after  consulting  him.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  Sir,  as
 I  told  you,  in  953  that  was  the  sys-
 tem,  that  the  Speaker  and  Chairman
 or  the  Chairman  as  the  case  may  be,
 may  be  consulted—or  the  Minister  for
 Parliamentary  Affairs  also—by  the
 Minister,  Works,  Housing  and  Supply.
 From  the  beginning  of  the  Third  Lok
 Sabha,  that  is  in  1962,  this  procedure
 was  modified  and  the  Speaker  and
 Chairman  are  not  consulted.  I  do  not
 say  that  I  am  consulted,  but  I  am  not
 in  the  habit  of  disowning  anything
 and  I  am  prepared  to  accept  all  the
 wrongs.

 SHRI  प्र.  N.  MUKERJEE  :  Therefore,
 Sir,  quite  apart  from  the  matter  re-
 garding  consultation  with  the  Speaker,
 I  find  that  in  the  list  given  to  us  on
 that  day  there  are  names  of  members,
 I  would  not  specify  them,  who  do  not
 satisfy  any  one  of  the  criteria  men-
 tioned  by  the  Minister  which  criteria
 were  known  to  us  in  952-53—ex-
 Ambassadors,  ex-Ministers,  ex-Chief
 Ministers,  leaders  of  recognised  Oppo-
 sition  Parties  and  all  that—but  they
 have  introduced  an  expression  called
 “other  M.P.’s”,  M.P’s  whom  they  can
 include  in  the  list  of  allottees  out  of
 the  general  pool  which,  Sir,  is  an  invi-

 tation  to  patronage  on  the  part  of  the
 Minister  which  he  is  advertising  by
 referring  to  Shri  Basu  or  any  other
 Members  and  saying  they  go  to  him  for
 patronage.  Is  it  the  intention  of  Gov-
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 ernment  to  put  in  an  expression  called
 “other  M.P’s”  in  regard  to  the  matter
 of  allocation  of  rather  sumptuous  and
 commodious  houses  out  of  the  general
 pool  and  thereby  lending  themselves
 to  the  practice  of  patronage  and  nepo-
 tism  which  is  extremely  undesirable  ?

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  I  fully
 share  the  sentiments  of  Shri  Mukerjee
 that  everything  should  be  done  in  the
 most:  desirable  way.  What  happened  in
 953  was  according  to  the  procedure
 that  -was  laid  down.  I  do  not  disown
 that  procedure,  but  I  was  not  there  at
 that  time.  Shri  Mukerjee  knows  it.
 He  was  living  by  my  side.  He  was  in
 a  bigger  place  and  I  was  in  a  smaller
 place.

 AN  HON.  MEMBER :  Sir,  this  is  very
 unjust.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  I  with-
 draw  it.  But  here  I  do  not  want  to
 say  that  I  do  not  allot  any  house,  be-
 cause  I  am  prepared  to  get  my  gala
 cut  here........  (Interruption).  There-
 fore  I  readily  accepted  the  short  notice
 question.  I  know  that  I  am  not  in  the
 Picture.  But,  as  I  said,  we  have  got  a
 committee  and  that  will  go  into  it.

 SHRI  VASUDEVAN  NAIR:
 is  that  committee  ?

 What

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  A
 committee  of  five  persons,  a  commit-
 tee  of  the  Cabinet.

 Of  these  77  or  72—because  two  peo-
 ple  own  one  bungalow,  it  becomes  7!
 —I  am  prepared  to  convince  anybody
 that  at  least  60  are  most  deserving
 cases.  But  I  am  prepared  to  be  guided
 by  the  House.  Let  us  lay  down  an-
 other  criterion  and  give  only  one  room
 to  everybody  in  a  hostel  I  will  be
 too  happy.

 SHRI  P.  RAMAMURTI:  The  hon.
 Minister  got  very  much  agitated  and
 said  that  Shri  Jyotirmoy  Basu  had
 been  approaching  him  for  a  bungalow
 and  all  those  things.  Actually,  Shri
 Jyotirmoy  Basu  is  living  in  the  Vithal-
 bhai  Patel  House  only  in  one  room  and
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 he  has  been  asking  for  the  allotment
 of  a  house.  He  has  been  going  and
 pestering  the  Housing  Committee  to
 allot  him  a  good  house.  He  has  never
 been  asking  for  a  bungalow.  Shri  Bhag-
 wati  is  there  and  he  will  stand  witness
 to  that.  Shri  Vasudevan  Nair  is  also
 there  and  he  too  will  stand  witness  to
 that.  If  a  person  does  not  get  a  house
 and  asks  for  it,  there  is  nothing  wrong
 in  it.  Therefore  for  him  to  make  this
 kind  of  insinuation  and  talk  like  that
 is  absolutely  unwarranted  and  I  sug-
 gest  that  the  Speaker  directs  him  to
 withdraw  these  kinds  of  things.

 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  I  am
 second  to  none  in  my  friendship  with
 Shri  Jyotirmoy  Basu;  he.  knows  that.
 But  once  he  attributed  some  motive,
 he  and  his  leader  must  be  prepared  to
 bear  the.  burnt  of  that  also,_

 SOME  HON.  MEMBERS  rose—
 _MR.  SPEAKER  :

 perly  explained.
 ‘SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  My

 dear  friend,  Dr.  Ram  Subhag  Singh
 (Interruption).

 MR.  SPEAKER:  Both  of.you  are
 dear  friends  and  are  putting  us  in
 trouble.

 It  has  been  pro-

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  Sir,  this
 is  an  issue  which  must  be  thrashed
 out.  From  the  beginning  I  have  been
 living  in  a  pigeon-hole  in  Vithalbhai
 Patel  House.  I  have  been  to  the  hon.
 Finance  Minister  two  or  three  times  to
 ask  him  to  sanction  allotment  of  extra
 space  in  that  building  at  M.P.  rate  so
 that  I  could  have  living  space.  That
 has  not  been  done  so  far  on  some  pre-
 text  or  the  other.  I  have  never  wanted
 a  bungalow.  I  have  said,  “If  you  can-
 not  give  me  another  two  rooms  in
 that  place,  then  give  me  a  bungalow.”
 He  also  mentioned  about  the  MPs
 Amenities  Committee.

 MR.  SPEAKER:  That  you  can  ex-
 plain  at  the  proper  time,  when  the
 Bill  comes  up  before  us.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  No,  Sir;
 it  is  an  unmixed  lie.  He  has  lied  be-
 fore  the  House,
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 DR.  RAM  SUBHAG  SINGH:  It  is  a
 truth.  I  will  prove  it;  I  will  produce
 persons  to  prove  it.  ‘You  are  in  the
 habit  of  telling  a  lie......  (Interrup-
 tion).

 MR.  SPEAKER:  Now  it  is  creating
 a  lot  of  excitement.

 श्री  रवि  राय  :  जेनेरल  पूल  के  हाउस  का
 ऋाइटेरियन  बताना  चाहिए  ।

 SHRI  J.  8.  KRIPALANI:  Sir,  I  have
 nothing  to  do  with  the  controversy
 that  is  going  on  but  for  any  Minister
 to  say  that  somebody  comes  to  him
 for  favours  is  a  very  undesirable  thing
 because  the  ministers  have  power;
 they  control  things.  If  we  find  any-
 thing  legitimate,  to  whom  shall  we
 go?  Shall  we  go  to  their  peons?  We
 naturally  go  to  them,  This  is  some-
 thing  that  should  be  recognised  and
 should  not  be  thrown  into  the  face  of
 anybody  that  he  came  with  this  re-
 quest  or  that,  whether  the  request  is
 legitimate  or  not.  That  is  the  ques-
 tion.  The  question  is  not  that  we  ap-
 proach  the  ministers.  Whom  are  we  to
 approach  when  they  have  the  power?

 MR.  SPEAKER:  I  wish,  the  hon.
 Minister  who  knows  about  it  had  ans-
 wered  it.  That  would  have  been  much
 better.  I  am  told  that  Dr.  Ram  Subhag
 Singh  does  not  allot  any  houses;  there-
 fore  he  is  not  fully  aware  of  allot-
 ments  and  all  that.  I  would  appeal  te
 the  hon.  Ministers  to  regularise,  to
 make  some  rules,  and  not  to  bring  in
 the  Ministers,  the  Speaker  and  every-
 body  into  this  unfortunate  thing.  They
 may  have  some  committee—the  Hous-
 ing  Committee  is  there—and  that  com-
 mittee  may  frame  some  rules  and  allot
 houses  to  Members  so  that  all  the
 names  need  not  be  brought  in.  If  the
 hon.  Members  want,  they  may  go  and
 approach  the.  committee.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  Sir,  you
 appoint  a  committee.

 MR.  SPEAKER::
 Committee  is  there.

 SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  That
 will  not  do;  that  is  hoodwinked  by
 the  Minister.

 The  Housing
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 MINISTERIAL  DELEGATION  TO  U.S.S.R.

 "542.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  high
 official  of  the  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  accompanied  a  Ministerial
 Delegation  to  Moscow;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  COMMERCE

 (SHRI  DINESH  SINGH)  :  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.

 MINING  AND  ALLIED  MAcHINERY  Corpo-
 RATION,  DURGAPUR

 *549.  SHRI  P.  K.  GHOSH:;  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Shri  B.  V.  K.  Murty
 has  been  appointed  as  the  Managing
 Director  of  the  Mining  and  Allied
 Machinery  Corporation  Limited,  Dur-
 gapur;

 (b)  whether  the  said  officer  was  in
 the  employment  of  the  National  Coal
 Development  Corporation,  Ranchi  as
 Chief  Engineer,  Electrical-Mechanical
 and  had  resigned  from  that  post;

 (c)  whether  any  C.B.I.  enquiry  was
 instituted  against  him,  while  he  was  in
 the  employment  of  the  N.C.D.C.;  and
 “(a  if  so,  whether  Government  have

 verified  the  report  of  the  C.B.I.  in  the
 matter  and  the  reasons  for  his  resig-
 nation  from  the  N.C.D.C  before  his
 present  appointment  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.  Shri  V.  B.  K.  Murthy  has
 been  appointed  as  Managing  Director,
 Mining  and  Allied  Machinery  Corpo-
 ration  Ltd.,  Durgapur  with  effect  from
 the  Ist  August,  1968,

 (b)  Yes.
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 (c)  and  (d).  Certain  allegations
 made  against  the  Officer  were  enquired
 into  in  1964-65  and  it  was  concluded
 that  there  was  no  case  against  the
 officer.  Shri  Murthy  resigned  from
 NCDC  on  30th  April,  988  on  personal
 grounds,

 InDIA’s  FOREIGN  TRADE
 *550.  SHRI  SHIVA  CHANDRA

 JHA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India’s
 foreign  trade  is  based  on  the  principle
 of  comparative  costs  of  commodities;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  if  not,  the  basic  factors  which

 determine  India’s  trade  with  other
 countries  at  present  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to
 (c).  India’s  foreign  trade  is  based  on
 certain  traditional  features  as  well  as
 on  the  new  impetus  given  by  the  need
 to  earn  foreign  exchange  and  reduce
 our  dependence-dn  aid.  Weare  cons-
 tantly  endeavouring  to  develop  advan-
 tages  in  the  matter  of  costs  and  other
 factors  which  will  enable  us  to  expand
 our  foreign  trade  considerably.

 QUALITY  OF  CARS
 551.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  Department  had
 asked  the  car  manufacturers  about  the
 action  they  had  taken  to  implement
 Government's  directives  to  improve
 the  quality  of  cars;

 (b)  whether  replies  from  all  the  car
 manufacturers  have  since  been  receiv-
 ed  and,  if  not,  from  whom  they  have
 not  been  received

 (c)  which  of  the  car  manufacturers
 have  carried  out  Government's  direc-
 tives  in  this  regard;  and

 (d)  whether  the  implementation  of
 Government's  directives  has  resulted
 in  any  increase  in  the  cost  of  produc-
 tion  and  the  consequent  increase  in  the
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 sale  price  and,  if  so,  the  extent  of  the
 increase  in  the  case  of  each  type  of
 car?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  &  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Replies  from  all  the
 three  car  manufacturers  have  been
 received  and  are,  at  present,  under
 examination.  The  manufacturers  have,
 by  and  large,  agreed  to  implement  the
 directives.

 (d)  Two  of  the  car  manufacturers  in
 whose  cases  the  duration  of  the  war-
 ranty  previously  allowed  was  less
 than  what  has  been  prescribed  now
 following  acceptance  of  the  Motor  Car
 Quality  Enquiry  Committee’s  recom-
 mendations,  have  stated  that  imple-
 mentation  of  the  recommendations  of
 the  Motor  Car  Quality  Enquiry  Com-
 mittee  will  involve  additional  financial
 commitment.  However,  they  have  not
 so  far  made  any  specific  request  for
 price  increase  on  this  account.

 COLLISION  aT  HATKANAGALE  STATION
 (S.C.  Ry.)

 *552.  SHRI  S.  छू.  TAPURIAH  :
 SHRI  0.  ८.  SHARMA:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  head-
 on  collision  occurred  between  the
 Kolhapur-Sangli  Passenger  and  a  sta-
 tionary  Goods  train  at  Hatkanagale  on
 the  Miraj-Kolhapur  section  of  Hubli
 Division  (South-Central  Railway)  on
 the  26th  June,  1968;

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  kil-
 led  and  injured  in  the  accident;

 (c)  the  cause  of  the  accident;  and
 (d)  whether  any  enquiries  have

 been  instituted  against  any  of  the  rail-
 way  employees  for  the  alleged  negli-
 gence  resulting  in  this  accident  and,
 if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  0.  M.  POONACHA):  (a)  The
 collision  took  place  between  Sangli-
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 Kolhapur  Passenger  and  an  engine
 shunting  a  load.

 (b)  In  this  accident  one  person  was
 killed  and  another  29  injured  of  whom
 3  were  hurt  grievously.

 (९)  and  (da).  The  Additional  Com-
 missioner  of  Railway  Safety  held  a
 statutory  inquiry  into  this  accident.
 According  to  his  provisional  finding  the
 accident  was  due  to  the  failure  of  rail-
 way  staff.

 Suitable  action  will  be  taken  against.
 the  defaulting  staff.

 HeAvy  MaAcHINE  Burmpinc  PLANT,.
 RaNcaI

 *553.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Starred  Question  No.
 45  on  the  23rd  July,  968  and  state:

 (a)  whether  the  Soviet  experts
 team  has  correctly  pointed  out  that  in
 the  Heavy  Machine-Building  Plant  at
 Ranchi,  there  is  a  shortage  of  280
 Engineers  and  69  Technicians  in  the
 various  Departments;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  allowing
 such  shortage  to  have  arisen  despite
 large  scale  unemployment  of  qualified
 Engineers  in  the  country;  and

 (c)  the  action  taken  subsequently
 in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 A  recommendation  to  this  effect  was.
 made  by  the  Soviet  team  of  experts.

 (b)  and  (c).  The  recruitment  and
 placement  of  engineers  and  technici-
 ans  in  this  undertaking  has  been  made,
 taking  into  account  the  build-up  of
 production  and  work-load  in  the  vari-
 ous  departments.  The  additional  re-
 quirements  of  technical  personnel  has,
 however,  been  reviewed  afresh  and
 action  is  being  taken  to  post  required
 personnel  in  position.
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 Export  oF  MusIcaL  INSTRUMENTS

 *554.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ‘ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Indian  musical  instruments  like  Sitar,
 Veena,  Tabla  etc.  are  finding  good
 market  in  the  Western  and  American
 countries  particularly  in  the  U.S.A.;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  steps  Government  have

 taken  to  explore  the  possibility  of
 further  expanding  such  foreign  mark-
 ‘ets  and  popularising  the  Indian  Musical
 instruments  outside’  India  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  statement  showing  export  of
 musical  instruments  for  the  years
 1965-66  to  1967-68  is  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-785/68].

 (c)  Government  have  taken  a  num-
 ber  of  steps  to  boost  their  exports.
 The  most  important  among  them
 are  :—

 (i)  a  Pilot  Centre  is  being  run  for
 musical  instruments  at  Madras
 in  order  to  improve  the  quali-
 ty  of  musical  instruments  like
 Sitar  and  Tamboora;
 the  musical  instruments  are
 being  displayed  in  the  Show
 Rooms  abroad  to  popularise
 them;  and

 (iii)  Export  of  Musical  Instruments
 is  freely  allowed  without  any
 export  licence.  Registered  Ex-
 -porters  are  given  replenish-
 ment  import  licences  to  the
 extent  of  10%  of  the  f.o.b.
 value  of  their  exports.

 Gi)

 Ramway  Goops  TRAFFIC

 *555.  DR.  RANEN  SEN:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to-arrest  the  declining  trend
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 in  the  Railway  goods  traffic  have  yield-
 ed  any  result;

 (b)  if  so,  to  what  extent  the  fall  in
 goods  traffic  has  been  checked;  and

 (c)  what  is  the  performance  of  the
 Railways  in  the  first  six  months  of-
 the  current  year  in  this  respect  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  .C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  It  is  naturally  difficult  to  indi-
 cate  the  precise  extent  to  which.  the
 fall  in  goods  traffic  has  been  checked
 due  to  the  steps  taken  by  the  Rail-
 ways  and  how  much  is  due  to  other
 reasons.  It  is  only  possible  to  surmise
 the  same  from  the  available  data
 about  originating  tonnage  and  earn-
 ings.

 (c)  In  the  first  six  months  of  the
 calendar  year  the  Railways  lifted  about
 .75  million  tonnes  of  revénue  earning
 goods  traffic  more  as  compared  to  the
 corresponding  period  of  -the  previous
 year.

 amine  पेपर  मिलत  लिसिटेड

 #556.  शो भोगेषद्र  झा:
 श्री  यप्ुता  प्रवाद  मंडल  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  23  जुलाई,  968  के  ताराँकित  प्रश्न.
 संख्या  55  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  को  बिहार  विधान.
 सभा  की.लोक  लेखा  समिति  के  22वें  प्रतिवेदन
 में  दी  गई  सूचना  प्राप्त  हो  गई  है  जिसमें  सरकार
 से  अशोक  पेपर  मिल्स  लिमिटेड  को  अपने
 हाथ  में  लेने  की  जोरदार  सिफारिश  की  गई
 है  (लोक  लेखा  समिति  प्रकाशन  संख्या  23,
 पृष्ठ  20);

 (ख)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  राज्य
 की  लोक  लेखा  समिति  ने  इस  प्रतिवेदन  को
 27  जून,  968  को  प्रस्तुत  किया  था  जबकि
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 बिहार  सरकार  ने  25  जुन,  968  को  त्याग
 पत्र  दे  दिया  था  तथा  उसके  कुछ  दिन  पश्चात्‌
 विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई  थी  ;

 (ग)  यदि  हाँ,  तो  इस  सिफारिश  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की
 जा  रही  है  ;  और

 (घ)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  यदि
 कार्यवाही  करने  में  विलम्ब  हुआ  तो  इस  मिल
 की  नीला मी  तथा  नष्ट  हो  जाने  की  संभावना  है।

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  (श्र  फखरुद्देन  अली  अहमद)  :  (क)

 से  (घ).  बिहार  सरकार  से  कोई  सूचना
 नहीं  मिली  है  ।

 खादी  ग्रमोद्योग  आयोग

 559,  श्री  प्रकाशर्यार  शास्त्री :  क्‍या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  अनि-
 यमितताओं  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  पिछले
 दो  वर्षो  में  कितनी  शिकायतें  मिली  हैं,  जिनके
 बारे  में  अब  तक  जाँच  प्री  हो  चुकी  है  ;

 (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के
 कुछ  केन्द्रों  में  ये शिकायतें  अब  भी  बनी  हुई
 हैं;  और

 (ग)  यदि  हाँ,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में
 उच्च  स्तर  पर  कोई  जाँच  की  गई  है

 *

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दुश्री
 सोहम्मद  शर्फ़  कुरं्श,)  :  (क)  गत  दो  वर्षो
 में  अर्थात्‌  ‘1966-67  तथा  967-68  में
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  दो  संस्थाओं
 के  बारे  में  शिकायतें  मिलीं  जिनकी  जाँच
 की  गई  जो  पूरी  हो  चुकी  है  1,

 (ख)  जहाँ  तके  आयोग  को  जानकारी
 है,  अब  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है-।
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 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 INDUSTRIAL  COLLABORATION

 *558.  SHRI  G.  5.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to.
 state  :

 (a)  the  number  of  Indian  firms
 which  have  applied  for  the  setting  up
 of  Industries  in  other  countries  with
 foreign  collaboration;

 (b)  the  nature  of  industries  which
 the  Indian  firms  propose  to  set  up  with
 foreign  collaboration  in  those  countries;
 and

 (c)  the  number  of  firms  which  have
 been  given  sanction  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (c).
 About  20  proposals  for  setting  up
 joint  industrial  ventures  abroad  were
 received  from  Indian  entrepreneurs.
 during  the  period  963  to  July,  1968.
 Of  these  60  proposals  emanating  from
 38  Indian  firms  have  so  far  been
 approved.

 The  approved  proposals  relate  to  a
 large  variety  of  industrial  fields.  The
 prominent  among  them  include  Asbes~
 tos  Cement  Products  Plants;  Textile.
 &  Jute  Mills;  Hardboard  Plant;  Phar-
 maceutical  products  and  some  Engi-
 neering  Complexes.

 मोटरगाड़ियों  का  निर्माण

 *559.  श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री
 क्या  ओद्योगिक  विकास  तथा  समभवाय-
 कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में
 मोटर  गाड़ियों  का  निर्माण  करने  की  लगभग

 50  प्रतिशत  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  ;

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  उसके  कया  कारण  हैं;
 और

 (ग)  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सरकार
 का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  (श्री  फखरुह्दीन  अलो  अहमद)  :  (क)
 जी,  हाँ  ।

 (ख)  और  (ग).  एक  विवरण  सभा-
 'पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 तीन  एककों  में  से  दो  में  यात्री  कारों  का
 .निर्माण  पूरी  क्षमता  में  हो  रहा  है  किन्तु
 जहाँ  तक  ट्रकों  का  सम्बन्ध  हैं,  कुछ  एककों
 में  उनका  उत्पादन  क्षमता  से  काफी  कम  रहा
 है,  जिसका  आशिक  कारण  माँग  में  सामान्य
 कमी  तथा  आँशिक  रूप  से  कुछ  विशेष  मेकों
 -की  गाड़ियों  को  उपभोक्ताओं  द्वारा  अधिक
 पसन्द  किया  जाना  है  ।  निर्माण  करने  वाले
 दो  एककों  द्वारा  जिन  गाड़ियों  का  उत्पादन
 किया  जाता  है  उनकों  उपभोक्ताओं  द्वारा
 अपेक्षाकृत  अधिमान्य  दिया  जाता  है,  उत्पादन
 हाल ही  में  पूरी  क्षमता  के आस-पास  होने  लगा
 है।  इस  बात  का  कि  नई  योजनाओं  और
 परियोजनाओं  को  पिछले  दो  वर्षों  स ेअधिक
 समय  से  रोक  दिये  जाने  तथा  इंजीनियरी
 उद्योगों  में  सामान्य  रूप  स ेआई  मन्दी  के  कारण
 भी  कुल  माँग  में  गिरावट  पर  असर  पड़ा  है
 जून,  966  में  रुपये  के  अवमूल्यन  के  फल-
 स्वरूप  गाड़ियों  के  विक्रय  .मूल्य  में  वृद्धि  हो
 जाने  तथा  रिजर्व  बैंक  द्वारा  इस  प्रकार  के
 प्रयोजनों  के  लिए  बैंकों  को  धन  देने  पर  प्रतिबंध
 लगा  दिए  ज़ाने  से  गाड़ियां  खरीदने  के  लिए
 वित्त  के  अभाव  से  भी  गाड़ियों  की  माँग  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है।

 रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  पर  लगाये  गये  इस
 श्रकार  के  नियंत्रणों  में  अब  ढील  दे  दी  है.  और
 इससे  स्थिति  सम्भलने  में  सहायता  मिली  है  ।
 सरकार  एक  ऐसे  विधेयक  पर  विचार  कर  रही
 है  जिससे  वस्तुओं  के  किराया  खरीद
 सम्बन्धी  सौदों  का,  जिनमें  मोटर  गाड़ियाँ
 भी  सम्मिलित  हैं,  विनियमन  किया  जा  सके  ।
 इस  प्रकार  के  विधान  से  आशा  है  कि  कम  पूंजी
 वाले  चालकों  को  वाणिज्यक  गाड़ियाँ  खरीदने
 के  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  की  जा  सकेगी  ।
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 यह  भी  आशा  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 को  कार्यान्वित  किए  जाने  पर  औद्योगिक
 कार्य-कलाप  पुन:  प्रारम्भ  हो  जाने  से  मोटर
 गाड़ियों  की  माँग  बढ़  जायेगी  ।

 जापान;  ओद्योगिक  पद्धति  का  अध्यय  व

 #560.  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :
 क्या  ओद्योगिक  विहास  तया  समवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  के  विचार  में  भारत
 के  लिए  जापानी  औद्योगिक  पद्धति  पश्चिमी
 देशों  की  पद्धति  से  अधिक  उपयुक्त  हैं  ;

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  जापानी.  औद्योगिक
 पद्धति  को  अपनाने  में  क्या  कठिनाइयाँ  हैं  ;

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  जापानी  पद़ति,
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  कोई  प्रतिनिधि
 मंडल  भेजा  था  ;

 (घ)  क्या  उस  प्रतिनिधि  मंडल  ने  अपना
 प्रतिवेदन  दे  दिया  है;  और

 (=)  यदि  हाँ,  तो  उसका  व्योरा  क्‍या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 संतरी  पश्  फखरुद्दीन  अली  अहमद)  :  (क)
 ओर  (ख).  सभी  देशों  में  उत्पादन  की  मात्रा,
 टेक्नालाजी  के  प्रयोग  तथा  वितरण  प्रबन्ध
 के  रूप  में  आधुनिक  उत्पादन  प्रणालियों  की
 कुछ  सामान्य  विशेषताएं  होती  हैं  ।  फिर  भी
 भिन्न-भिन्न  देशों  में  सामाजिक,  राजनीतिक
 तथा  आथ्थिक  वातावरण  में  जो  अन्तर  है
 उसके  कारण  उद्योगों  के  ढांचे  और  संगठन  में
 अन्तर  होता  है  ।  किसी  भी  देश  के  लिए
 न  तो  यह  संभव  ही  है  और  न  वाँछनीय  है
 कि  वह  किसी  अन्य  देश  की  औद्योगिक  प्रणाली
 को  पूर्णरूपेण  उसी  प्रकार  अपनाये,  किन्तु  दूसरों
 के  अनुभव  से  लाभ  उठाना  सम्भव  है।

 (ग)  जी,  नहीं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए
 कोई  भी  शिष्टमण्डल  नहीं  भेजा  गया  है  1

 (घ)  और  (=).  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |
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 Vistr  sy  RamwaAy  MINISTER  ABROAD

 *561.  SHRI  S.  Cc.  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  reasons  due  to  which  he  was
 required  to  go  on  a  visit  abroad  re-
 cently  at  a  time  when  rail  accidents,
 collisions,  breaches,  etc.  were  already
 occurring;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  re-
 cent  strike  jsituation  which  resulted

 in  losses  to  goods,  passengers  etc.
 could  have  been  prevented,  if  he  had
 been  present  in  India  and  taken  timely
 action  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  Having  been  assigned  the  duties
 of  Minister-in-waiting,  to  the  President,
 I  accompanied  him  during  his  visit  to
 the  U.S.S.R.  from  the  8th  to  the  l8th
 July  1968.  There  was  no  abnormal
 situation  on  the  Railways  at  the  time
 of  my  going  abroad  and,  in  any  case,
 administrative  and  operational  matters
 of  the  nature  referred  to  by  the  hon'ble
 Member  have  little  relevance  in  the
 context  of  a  Cabinet  Minister  having
 to  fulfil  certain  speciat  functions  con-
 nected  with  the  Head  of  the  State.
 The  strike  situation  mentioned  in  part
 (b)  of  the  Question  presumably  refers
 to  the  unauthorised  absence  last
 month,  on  a  large  scale,  of  firemen  on
 the  South  Central  and  Southern  Rail-
 ways.  If  so,  there  are  well-established
 procedures  laid  down  for  dealing  with
 such  situations.  I  was  also  kept  in
 touch  with  developments  while  abroad
 and  both  of  my  colleagues,  the  Minis-
 ter  of  State  for  Railways  and  _  the
 Deputy  Minister  for  Railways  were

 here  to  give  necessary  guidance.  The
 firemen  in  question  decided  to  return
 to  duty  from  the  midnight  of  8th/
 9th  July  1968.

 Titanium  Dioxme  PLANT

 *562.  SHRI  P.  C.  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  9  on  the  22nd
 July,  968  and  state:

 1961  for  expansion  of  their
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Tita-,
 nium  Dioxide  Plant  will  be  construct-
 ed  at  Trivandrum  in  Kerala  by  the
 Power  Gas  Corporation  of  Great
 Britain;

 (b)  if  so,  the  main  terms  of  the
 collaboration  agreement  and  the  de-
 tails  of  the  project,  indicating  its  pro-
 duction  capacity  and  cost  and  foreign
 exchange  content;  and

 (c)  the  steps  taken  so  far  for  the
 erection  of  the  plant  and  when  it  is
 likely  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A,  AHMED):
 (a)  and  (b).  M/s,  Travancore  Tita-
 nium  Products  Ltd.,  Trivandrum  who
 were  granted  an  Industrial  Licence  in

 annual
 capacity  for  manufacture  of  Titanium
 Dioxide  from  6,500  tonnes  to  24,500
 tonnes,  have  now  taken  up  the  imp-
 lementation  of  the  Expansion  Pro-
 gramme  without  any  foreign  technical
 collaboration.  The  entire  process
 know-how  is  that  of  the  Company.
 They  have  signed  an  agreement  with
 M/s,  Power  Gas  Corporation  Ltd.,
 Bombay,  to  provide  engineering  ser-
 vices  consisting  of  engineering  design
 on  the  basis  of  process  know-how  fur-
 nished  by  M/s.  Travancore  Titanium
 Products  Ltd.,  procurement  services
 for  equipment  to  be  purchased  indi-
 genously,  construction,  erection,  super-
 vision  and  plant  start-up.  For  these
 services,  M/s.  Power  Gas  Corporation
 Ltd.  are  to  be  paid  Rs.  9.50  lakhs  as
 fees  in  Indian  Currency.

 (c)  The  process  know-how  to  be  fur-
 nished  by  M/s.  Travancore  Titanium
 Products  Ltd.  has  been  translated  into
 appropriate  flow-sheets,  drawings,
 equipment  schedules  etc.  and  sent  to
 M/s.  Power  Gas  Corporation  Ltd.  to
 enable  them  to  carry  out  engineering
 design  work.  M/s.  Travancore  Tita-
 nium  Products  Ltd.  have  received
 quotations  for  the  majority  of  imported
 plant  and  machinery.  The  value  of
 imported  plant  and  machinery  is  esti-
 mated  at  Rs.  65  lakhs  approximately.
 Site  survey  has  been  started  and  de-
 tails  of  service  buildings  are  being
 worked  out.  The  project  is  schedul-
 ed  to  be  completed  by  April,  97I.
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 APPOINTMENT  OF  CHAIRMAN  OF  STATE
 TRADING  CORPORATION

 #563  SHRT  PREM  CHAND  VERMA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Direc-
 tor  of  a  private  firm  has  been  appoint-
 ed  as  the  Chairman,  of  the  State  Trad-
 ing  Corporation;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  appoint-
 ing  a  person  from  the  private  sector;

 (c)  whether  before  making  the
 appointment,  the  Home  Ministry’s
 clearance  was  sought;

 (d)  whether  the  person  appointed
 is  also  the  Director  of  any  other  Public
 Undertaking  or  Member  of  any  Boards
 and,  if  so,  the  names  of  such  Under-
 takings  and  Boards;  and

 (e)  his  terms  of  appointment,  re-
 muneration,  tenure,  etc.  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c),  Before  the  expiry  of
 the  term  of  the  former  Chairman  of
 the  State  Trading  Corporation,  who

 .was  a  Civil  Servant,  Government  had
 been  on  the  look  out  for  a  suitable
 person  having  practical  experience  of
 marketing  to  be  appointed  as  Chair-
 man  of  the  Corporation.  In  view  of
 the  rapidly  growing  trading  activities
 of  the  Corporation,  it  was  considered
 that  a  person  who  is  familiar  with
 modern  management  techniques  and

 has  experience  of  sales  promotion
 would  help  the  Corporation  to  develop
 further  its  marketing  skills  and  to
 extend  and  consolidate  its  position  in
 international  trade.  Fortunately,  Gov-
 ernment  has  been  able  to  find  exactly
 the  kind  of  person  they  have  been
 looking  for  for  this  important  assign-
 ment.  The  appointment  has  been
 approved  by  the  Appointment  Com-
 mittee  of  the  Cabinet.

 (d)  The  present  Chairman  is  also  a
 Director  of  (i)  Hindustan  Steel  Ltd.
 and  (ii)  Central  Board  of  Reserve
 Bank  of  India  and  automatically,  of
 its  subsidiary,  Industrial  Development
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 Bank.  The  Chairman  is  also  connect-
 ed  with  certain  educational  institutions
 like  the  Indian  Institute  of  Manage-
 ment,  Ahmedabad,  Administrative  Staff
 College,  Hyderabad  and  the  National
 Council  of  Applied  Economic  Research.
 He  is  also  a  member  of  the  Govern-
 ing  Body  of  the  Indian  Institute  of
 Foreign  Trade.

 (e)  The  terms  of  appointment  which
 are  considerably  less  than  those  en-
 joyed  by  the  Chairman  in  his  previous
 appointment,  and  which  conform
 broadly  to  those  given  to  his  predeces-
 sor  are:

 (i)  He  will  be  given  a  fixed  sala-
 ry  of  Rs.  4,000.
 He  is  on  contract  till  10th
 June,  1973.  The  contract  is
 terminable  with  six  months’
 notice  on  either  side.
 He  will  be  entitled  to  T.A.,
 D.A.,  Provident  Fund,  Gratu-
 ity,  medical  facilities,  termi-
 nal  benefits  etc.,  as  per  Corpo-
 ration’s  rules.

 (iv)  Transport  facilities  as
 mally  admissible.

 (v)  Entertainment  Allowance  to
 be  fixed  by  the  Board  of
 Directors.

 (vi)  The  Corporation  will-hire  suit-
 able  accommodation  for  him
 for  which  he  will  pay  10%  of
 his  salary.

 (ii)

 - (iii

 nor-

 Kuutr  Stee,  PLANT
 *564.  SHRI  C.  K.  BHATTACHARY-

 YA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Kulti  Steel  Plant  is  on  the  verge  of
 collapse;

 (b)  whether  it  is  also  fact  that  the
 plant  has  been  built  on  an  abandoned
 colliery,  as  discovered  recently;  and

 (c)  the  action  taken  for  the  pro-
 tection  of  the  Plant  ?

 “THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A,  AHMED)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.
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 (c)  It  is  reported  that  the  manage-
 ment  undertook  soil  consolidation  in-
 ‘cluding  cement  stowing  and  re-align-
 ment  of  buildings  for  the  protection  of:
 the  plant.

 NATIONAL  INSTRUMENTS,  CALCUTTA
 *565.  SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  final  decision  has
 been  taken  to  diversify  production  in
 the  National  Instruments,  Calcutta;

 (b)  whether  defence  items  are  being
 produced  in  this  project;

 (c)  if  not,  the  reason  for  the  same;
 and

 (d)  whether  steps  have  been  taken
 to  safeguard  the  interests  of  the  em-
 ployees  against  the  declaration  of  sur-
 Pluses  because  of  less  work?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFIARS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (c).  The  National  Instruments
 Ltd.  Calcutta  has  already  developed
 some  new  items  for  production.  Orders
 for  manufacture  of  some  items  for
 Defence  have  also  been  obtained  and
 they  are  in  various  stages  of  imple-
 mentation.

 (d)  Work-load  position  of  the  com-
 pany  has  improved  and  with  the  im-
 provement  of  work  load,  the  entire
 labour  strength  of  the  Company  will
 be  engaged.

 डेलटनगंज  टथा  पटना  के  बीच  सीधो
 रेलगाड़ी

 *566.  आओ  मधु  लिसये  :  क्‍या  रेलबे  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  डेलटनगंज  और
 पटना  के  बीच  एक  सीधी  तेज  चलने  वाली
 यात्री  गाड़ी|सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  के  बारे
 में  कोई  सुझाव  मिला  है;

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;
 LAILSS/68—3
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 (4)  क्‍या  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर
 जनता:  की  सुविधा  तथा  वाणिज्यिक  हितों
 की  दृष्टि  से  विचार  किया  है  ;  और

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेलवे  मंत्री  श्री  चे०  म॒०  पुनाच्ा  :

 (क)  जी,  हाँ  ।

 (ख)  से  (घ).  पटना  और  डाल्टनगं०,
 के  बीच  सीधी  गाड़ी  चलाने  के  सुझाव  पर  सभी
 दृष्टिकोणों  से  विचार  किया  गया  है  1  इस
 समय  इन  स्टेशनों  के  बीच  यातायात  बहुत
 कम  है  इसलिए  सीधी  गाड़ो  चलाने  का  औचित्य
 नहीं  है  और  इन  स्टेशनों  के  बीच  सुलभ  वर्त-
 मान  गाड़ियां  पर्याप्त  समझी  जातो  हैं  |

 PRODUCTION  OF  ALLOYS  AND  SPECIAL
 STEEL

 *567.  SHRI  D.  N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  alloys
 and  special  steel  now  being  produced
 in  the  country  are  facing  still  compe-
 tition  even  in  the  domestic  market  be-
 cause  of  liberal  import  policy  for  these
 products;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  as
 yet  no  steps  have  been  taken  to  stand-
 ardise  the  products  according  to  lead-
 ing  standards  and  this  is  likely  to
 affect  the  sale  of  these  products  even
 in  the  Indian  market;  and

 (९)  if  so,  what  steps  are  likely  to  be
 taken  by  Government  to  improve  the
 situation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 No,  Sir.  Government  are  not  aware
 of  any  stiff  competition  in  the  domestic
 market  due  to  the  current  import  poli-
 cy.  Imports  are  allowed:only  on  pro-
 duction  of  non-availability  certificates
 from  indigenous  producers.

 (b)  No,  Sir.  The  Indian  Standards
 Institute  has  standardised  most  of  the
 alloy  and  special  steels  and  has  issued
 a  number  of  pamphlets.  Indian  manu-
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 facturers  have  been  advised  to  manu-
 facture  such  steels  according  to  ISI
 specifications.

 (c)  Does  not  arise.

 AGITATION  BY  FIREMEN

 *568.  SHRI  R.  K.  SINHA:
 SHRI  R.  BARUA:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rail-
 way  Firemen  have  decided  at  their  all
 India  Conference  at  Wankaner  in  the
 4th  Week  of  July  to  launch  another
 agitation  if  the  4  demands  are  not
 accepted  by  Government;  and

 (b)  if  so,  Government’s
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)
 According  to  information  available
 with  the  Railway,  certain  resolutions
 were  passed  at  a  meeting  of  the  Indian
 ‘Railway  Firemen’s  Association  at
 Wankaner  on  “ 25-7-1968,.

 (b)  Such  demands  are  always  ex-
 amined  on  merits  by  Government
 when  brought  up  by  ‘recognised
 Unions/Federations.

 reaction

 Re-Export  oF  INDIAN  Goops  By  EAstT
 EUROPEAN  COUNTRIES

 *569.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:

 SHRI  K.  M.  KOUSHIK:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be

 Pleased  to  state:
 (a)  the  quantity  of  tea  exported

 during  the  last  two  years  to  each  of
 the  East  European  countries  on  rupee
 payment  basis;

 (b)  the  quantity  of’  tea  consumption
 in  these  countries;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  these
 countries  export  tea,  gunny  bags  and
 many  other  articles  to  other  countries
 and  earn  dollars;

 (d)  whether  itis  also  a  fact  that
 these  countries  have  appointed  their
 agents  to  European  Common  Market
 countries;  and
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 (e)  if  so,  the  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  stop  the  re-export  of
 Indian  goods  to  those  countries?

 THE  MINISTER  ‘OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  and
 (b).  Statements  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-786/68}.

 (c)  Several  commodities  figure  on
 the  export  lists  of  East  European  coun-
 tries  to  different  regions  of  the  world
 including  general  currency  areas.  In
 regard  to  tea,  what  is  exported  is  most-
 ly  indigenously  produced,  processed
 or  blended  tea  and  exports  are  mostly
 to  Socialist  countries.  There  is  no
 evidence  of  the  export  of  jute  goods
 from  these  countries  except  from  one
 about  which  adequate  action  has  been
 taken.  There  may  bé  some  isolated
 cases  of  re-export  of  some  of  these
 commodities  originally  imported  from
 India,  but  the  quantities  involved
 could  not  have  been  significant.

 ‘cd)  Government  of  India  are  not
 aware  of  these  countries  having
 appointed  their  agents  in  E.C.M.  coun-
 tries.

 (e)  Whenever  reports  of  re-export
 of  Indian  goods  are  brought  to  the
 notice  of  the  Government,  suitable
 action  is  taken  and  the  matter  taken
 up  with  the  Government  concerned
 where  necessary.

 Donations  By  M/s.  Dopsat  (P)  Lt.
 TO  THE  CONGRESS  PARTY  FOR  ELECTION

 PURPOSES
 *570.  SHRI  BABURAO  PATEL:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.
 Dodsal  (P)  Ltd,  gave  Rs.  35,000  to  the
 Gujarat  Pradesh  Congress  Committee
 and  Rs.  25,000  to  the  Bombay  Pradesh
 Congress  Committee  in  February,  967
 as  donations  for  General  Elections;

 (b)  if  so,  whether  these  donations
 were  given  through  Shri  Kantilal
 Morarji  Desai;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.
 _P.  C.  Hansotia  and  Co.,  the  Charter-

 ed  Accountants,  have  passed  a  remark
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 that  these  contributions  being  in  ex-
 cess  by  Rs,  23,105,  contravened  the  pro-
 visions  of  Section  293-A  of  the  Com-
 panies  Act;

 (d)  if  so,  what  action  has  been
 taken  against  M/s.  Dodsal  (P).  4.td.;
 and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 and  (b).  The  Profit  and  Loss  Account
 of  the  company  for  the  year  ended  3lst
 March,  967  discloses  that  the  company
 contributed  a  sum  of  Rs.  60,000  to  the
 Congress  Party  during  that  year,  but
 the  contribution  made  to  individual
 committees  of  that  party  is  not  given
 therein.  However,  on  enquiry  it  is
 understood  that  donations  of  Rs,  35,000
 and  Rs.  25,000  were  given  to  the
 Gujarat  and  Bombay  Committees  res-
 pectively  and  that  only  cheque  made
 out  in  favour  of  the  Gujarat  Pradesh
 Congress  Committee  was  sent  through
 Shri  Kantilal  Morarji  Desai  at  the
 Congress  Committee’s  address  at
 Ahmedabad.

 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  The  matter  is  under  examina-

 tion.
 (e)  Does  not  arise.

 Import  oF  SopruM  NITRATE

 4421.  SHRI  8,  0.  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  ple-
 ased  to  state:

 (a)  whether  the  policy  regarding
 the  import  of  sodium  nitrate  has  un-
 dergone  any  change;

 (b)  if  so,  its  effect  on  the  nitric  acid
 industry  especially  on  the  Small  Scale
 and  Cottage  industries;

 (c)  whether  any  _  representations
 have  been  received  by  Government  in
 the  matter;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  and
 Government’s  reaction  thereto  ?

 .THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  Yes,
 Sir.  The  import  of  this  item  has  been
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 allowed  during  the  current  licensing
 period-April,  968-March,  1969,
 through  State  Trading  Corporation  of
 India,  while  it  was  not  allowed  during
 the  last  licensing  period.  A  customs
 duty  of  60  percent  has  been  levied  on
 the  import  and-it  is  now  included  in
 the  category  of  chemical.

 (b)  The  levy  of  customs  duty  on
 Sodium  Nitrate  has  increased  its  price
 and  its  product,  Nitric  Acid.

 (९)  Yes,  Sir.  Acids  and  Chemicals
 Manufacturers  Association  Limited
 have  made  a  representation  that  the
 levy  of  customs  duty  has  increased  the
 price  of  Sodium  Nitrate.

 (d)  The  main  suggestions  in  the  re-
 presentation  are  for  the  exemption
 from  payment  of  custom  duty,  import
 of  Sodium  Nitrate  from  Chile,  and  its
 offer  to  Small  Scale  Industries  units  at
 cheaper  price,  disallowing  of  import  of
 Sodium  Sulphate  through  S.T.C.  and
 manufacture  of  Sodium  Nitrate  by  the
 Fertilizer  Corporation  of  India.  These
 are  under  examination  of  Government.

 MEMORANDUM  FROM  ALL  INDIA  RarL-
 ways  INSTITUTE  EMPLOYEES  UNION

 4422,  SHRI  BHAGABAN  DAS:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re--
 ceived  a  memorandum  from  the  All
 India  Railway  Institute  Employees’
 Union;

 ‘(b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  steps  taken  by  Government

 thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)

 Yes.
 (b)  The  demands  relate  to  :—

 (i)  Recognition  of  the  Institute
 Employees’  Union.

 (ii)  Extension  of  the  status  and
 facilities  enjoyed  by  Rail-
 way  employees  to  the  emplo-
 yees  of  the  Institutes  on  Rail-

 .ways  in  the  matter  of  scales
 of  pay  etc.
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 (iii)  Security  of  service  of  the  In-
 stitute  employees,  sanction  of
 overtime  and  appointment  of
 definite  staff  for  a_  specific
 work,

 (c)  The  employees  of  the  Railway
 Institutes  are  not  Railway  employees.
 They  are  paid  out  of  Irstitute  Funds
 and  as  such  they  could  not  be  consi-
 dered  at  par  with  the  Railway  em-
 ployees  and  hence  the  demands  can
 not  be  acceded  to.

 PURCHASE  OF  TICKET  BY  AN  M.P.  aT
 BHOPAL  STATION  CONSEQUENT  ON  THE

 Loss  0७  HIS  IpENTITY  CARD.

 4423.  SHRI  HEERJI  BHAI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the
 24th  July,  968  Shri  J.  Sundar  Lal,
 Member  of  Parliament,  who  was  tra-
 velling  by  the  Southern  Express,  was
 forced  to  buy  a  railway  ticket  at  Bho-
 pal  Station  (Central  Railway)  by  the
 Assistant  Station  Master,  Bhopal  as
 the  said  member  had  lost  his  Railway-
 Pass-cum-Identity  Card  inspite  of  the
 fact  that  he  had  lodged  a  report  in
 this  regard  on  the  Lok  Sabha  letter-
 head  pad  at  the  Enquiry  Office,  Bho-
 pal  and  had  also  reported  the  matter
 to  the  Bhopal  Railway  Police;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 said  member  had  shown  to  the  said
 Railway  official  a  certificate  from  a
 Minister  of  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  in  regard  to  his  being  a  Member
 of  Parliament;

 co)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 said  Railway  official  did  not  accept
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 the  duly  filled.  in  Railway  Journey
 ‘ferm  prescribed  by  Parliament;

 (d)  if  so,  the  action  being  taken  by
 Government  against  the  said  Railway
 official;  and

 (e)  the  amount  which  the  _  said
 member  had  to  pay  as  Railway  fare
 after  the  said  incident  and  whether
 this  amount  has  been  refunded  to
 him  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  'C.  M.  POONACHA):  (a).  to
 (e).  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Foreicn  Tours:  By  OFFICERS  OF  HANDI-
 CRAFTS  AND  HANDLOOMS  Export  Cor-

 PORATION

 4424.  SHRI  BABURAO  PATEL:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  countries  visited
 during  the  last  three  years  by  Mrs.
 Papul  Jaykar  and  Mrs._  Kitty
 Shivarao  of  the  Handicrafts  and  Hand-
 looms  Export  Corporation  of  India,
 with  dates  of  each  trip  and  the  total
 cost  of  each  trip  in  Indian  currency
 and  foreign  currencies;

 (b)  the  exact  benefits  to  the  coun-
 try  from  these  various  overseas  trips;

 (c)  whether  these  ladies  were  ac-
 companied  by  their  husbands;  and

 (d)  if  so,  on  what  particular  trips
 and  at  whose  expense  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  The
 information  is  given  below  :—

 Year  Period  of  Country  Visited  Expenditure  (Rs.)
 foreign  tour  Foreign  In Sizn Currency  Currency

 I  2  3  4  5
 MRS.  PUPUL  JAYAKAR
 1965-66  30.4.65,  to  U.K.,  France,  7197  .00  11,345.72,

 /N.7.65  Italy,  U.S.A.
 and  Canada.

 1966-67  9.5.66  to  Japan,  U.S.A.  5,996°26  ——-3,042.6
 25  766  Canada,

 Italy,  France,
 Netherlands.
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 2  3  4  5

 ‘1967-58  ‘12.6.67  to  France,  A  .93  17,338-21
 15+7.67,  Switzerland,

 USA,  Canada.

 MRS.  K.  SHIVA  RAO
 ‘1965-66
 1966-67
 1967-68  24.3.68  to  U.K.  ,  U.S.A.,  7,762.85  ‘14,557.95,

 30.4.68.  Canada  and
 France.

 (b)  The  visits  of  Mrs.  Jayakar,  as
 the  executive  Director  of  the  HHEC,
 were  to  supervise  the  HHEC’S  Sales
 operations,  and  to  promote  the  exports
 of  Indian  Handlooms  and  Handicrafts.
 The  various  business  contacts  and
 negotiations  undertaken  by  her  during
 her  visits  have  contributed  to  the
 increase  in  the  exports  of  handlooms
 and  handicrafts  and  in  particular  to
 the  Corporation’s  export  earnings
 through  these  items.

 The  visit  of  Mrs.  Shiva  Rao,  who
 is  a  Director  of  the  HHEC,  has  helped
 in  promoting  the  export  of  handicrafts
 in  general,  and  costume  jewellery
 in  particular.  As  a  result  of  her  visit,
 orders  have  started  coming  in  from
 leading  Departmental  Stores  for  silver
 filgree  and  other  such  items.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 FoREIGN  COMPANIES  IN  PLANTATION
 INDUSTRY

 4425.  SHRI  BABURAO  -PATEL:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  foreign  compa-
 nies  owning  and  running  tea,  coffee
 and  rubber  plantations  with  the  total
 acreage  of  land  under  the  contro]  and
 the  percentage  of  land  actually  under
 cultivation  in  each  crop;

 (b)  the  total  investment  of  .these
 companies  and  the  annual  profit  made
 by  them  before  and  after  the  taxation;

 (c)  the  amount  of  profits  repatria-
 ted  by  these  foreign  countries  annual-
 ly  during  the  three  recent  consecutive
 years;

 (a)  how  long  have  Government  de-
 cided  to  tolerate  these  foreign  inte-
 rests  considering  Government's  policy
 of  nationalising  or  socialising  all  in-
 dustries;

 (e)  whether  there  is  any  immediate
 prospects  of  nationalising  these  plan-
 tations;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)

 Number  Area  under  Percentage
 of  the  of  area  in

 Foreign  _  control  col.
 com-  of  (2)  to  the
 panies  foreign  total

 companies  area
 under

 plantation.

 Tea  26  —  360,048  43%
 acres

 Coffee  2  372  0-29%
 hectares

 Rubber  i,39]
 hectares
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 (b)  The  total  amount  of  foreign
 capital  by  foreign  companies  in  planta-
 tion  industries  as  at  the  end  of  March,
 965  was  Rs.  2l  crores,  of  which  Rs.
 0.l  crores  was  invested  in  foreign
 controlled  rupee  companies,  Rs.  07.9
 crores  was  invested  in  branches  of
 forelgn  companies  and  Rs.  3  crores
 was  held  as  portfolio  investment  in
 rupee  companies  by  foreigners.

 The  total  profits  made  by  branches
 of  foreign  companies  during  1964-65
 and  1965-66  were  as  under  :—

 (Rs.  crores)

 Profits  Profits
 Year  before  after

 taxation  taxation

 2  3

 1964-65,  9-02  3-79
 TAS  2-22 1965-66

 (c)  Information  relating  to  profits
 remitted  abroad,  based  on  the  Survey
 of  Foreign  Liabilities  and  Assets  and
 covering  Indian  branches  of  foreign
 companies  and  foreign  controlled  rupee
 companies  in  the  plantation  indusrty,
 is  88  under  :—

 Year  Profits
 remitted

 (Rs.  crores)

 1963-64,  68
 1964-65,  6-0

 Information  for  subsequent  period  is
 not  available.

 (d)  to  (f).  The  Government  have
 not  felt  it  necessary  ta  consider  -the
 question  of  nationalization  of  the  plan-
 tations.

 ALLOTMENT  OF  FABRICATION  WORK  FOR
 Bokaro  STEEE  PLANT  TO  PRIVATE

 INDUSTRIALISTS
 4426.  SHRI  BABURAO  PATEL:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  -1,10,000,
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 tons  of  fabrication  work  for  the  Bokaro
 Steel  Plant  has  been  given  to  small
 industrialists  who  have  very  little  ex-
 perience  of  this  work;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  indus-
 trialists;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Soviet  engineers  have  objected  to  this
 procedure  which  is  likely  to  lead  to
 more  delay  in  commissioning  the
 Plant;

 (d)  whether  a  complaint  about  this
 state  of  affairs  has  been  made  .to  the
 Prime  Minister;

 (e)  if  so,  her  reaction  to  it;

 (£)  the  steps  taken  by  Government
 to  avoid  the  delay  and  waste  in  the
 working  of  the  project;  and

 (g)  if  no  action  has  been  taken,  the
 reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  com  SETHI):  (a)
 Hindustan  Steelworks  Construction
 Ltd.  had  invited  open  competitive
 tenders  and  have  given  the  work  to  the
 various  parties  after  assessment  of
 their  capacities.

 (b)  The  name  of  the  parties  and  the
 tonnage  awarded  is  as  under:

 Name  of  the  parties  Awarded
 .  tonnage

 2

 i.  Mis.  Siesta  Industrial  &
 Training  Corporation,
 Bombay.  3,000

 2.  M/s.  Consolidated  Engi-
 neering  Co.  Private  Ltd.,
 New  Delhi  5,600

 3.  M/s.  Hindustan  Develop-
 ment  Corporation  Ltd.,
 Calcutta  A  9,043

 a  Mjs.  Kaveri  Structurals,
 Madras  15,236
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 5.  M/s.  Tungabhadra  Steel
 Products  Ltd.  Tungbhadra  4,700

 ‘6.  M/s.  Arthur  Butler  &
 Co.  Ltd.  Calcutta  .  6,606

 be  M/s.  Bharat.  Industrial
 Works,  Bhilai  6,650

 8.  M/s.  Central  India
 Machinery  Manufacturing
 Co.  Ltd.  Bharatpur  8,400

 o  M/s.  Medern  India  Con-
 struction  Co.  Ltd.  Calcutta  10,000

 i0.  M/s.  Hindustan  Motors
 Ltd.,  Calcutta  6,494

 Ji.:M/s.  Andbra  Foundry  &
 Machine  Co.  Ltd.
 Secundrabad  3,980

 2.-M/s.  Prem  Engineering
 Works,  Meerut  9,903

 13.  M/s.  Triveni  .  Structurals
 Ltd.  Allahabad.  20,600

 14,  M/s.  New  Standard
 Engineering  Co.  Ltd.

 Bombay.  é  10,100
 15,  Mis.  Bridge  &  Roof  Co.

 (India)  Ltd.  Calcutta  9,000
 16,  M/s.  Mining  &  Allied

 Machinery  Corporation,
 Durgapur  2,200

 TOTAL  3i,542
 Say
 131,500

 tonnes

 (ce)  to  (9).  No,  Sir.

 (e)  Does  not  arise.
 ‘(f)  and  (g).  A  revised  construction

 ‘schedule  envisaging  completion  of  the
 project  by  end  of  December,  1971,  has
 been  drawn  up.  In  order  to  ensure
 implementation  of  the  project  accord-
 ing  to  the  revised  schedule,  planning
 ‘and  scheduling  is  being  done  with  net
 work  technique  of  the  time  schedule
 for  completion  of  civil  engineering  and
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 structural  work  as  also  the  manufac-
 ture  and  supply  of  equipment  by
 HEC,  MAMC  and  Private  Sector  and
 the  progress  of  construction  is  being
 continuously  watched,

 Export  OF  RAYON  TYRE  YARN  TO  POLAND

 4427,  SHRI  5.  5.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  under
 the  Indo-Polish  agreement,  Rayon  tyre
 yarn  is  being  exported  to  Poland  for
 the  first  time;

 (b)  if  so,  whether  Poland  is  the  only
 Socialist  country  to  import  this  non-
 traditional  item;  and

 (c)  the  expected  earnings  from  the
 export  of  this  yarn  during  this  year
 and  the  increase  expected  in  future  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  A
 trial  consignment  of  5  tonnes  of  Rayon
 tyre  yarn  and  cord  has  been  exported
 to  Poland  recently  by  a  private  party.

 (b)  Poland  is  the  first  socialist  coun-
 try  in  East  Europe  to.import  this

 item.

 (c)  If  the  trial  consignment  is  found
 satisfactory,  further  orders  may  fol-
 low.  At  this  stage,  therefore,  it  is
 not  possible  to  make  any  assessment
 of  the  expected  earnings  from  export
 of  this  yarn  during  this  year  and  the
 increase  expected  in  future.

 Export  or  Lapres’  KurTA  AND  JODHPURI
 Coat

 4428.  SHRI  G.  S.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Handicrafts  and  Handloom  Exports
 Corporation  of  India  is  able  to  deve-
 lop  exports  of  Kurta  for  ladies  and
 Jodhpuri  coat  for  men  in  the  U.S.A.
 which  are  fast  becoming  popular;

 (b)  if  so,  the  expected  volume  of
 sales  therefrom  every  year;  and
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 (c)  the  places  where  the.  show-
 rooms  have  been  set  up  in  the  U.S.A.
 and  other  cities  of  Europe  to  step  up
 sales  of  these  items  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Export  target  for  cotton  and  silk
 ready  made  garments,  including
 Kurtas  and  Jodhpuri  Coats,  in  968
 is  Rs.  6.5  lakhs  and  Rs.  50  lakhs  res-
 pectively  as  against  exports  of  Rs.  5.47
 lakhs  and  Rs.  32.00  lakhs  respectively,
 in  1967.  Out  of  this,  the  Corporation’s
 estimated  export  sales  of  garments  are
 Rs.  0  lakhs  in  968  as  against  ex-
 ports  of  Rs.  4.96  lakhs  in  1967.

 (c)  New  York  and  Boston  in  the
 United  States  of  America,  Montreal  in
 Canada  and  Paris  in  France.

 ABOLITION  OF  SALES  Tax  oN  Kuapr
 GARMENTS

 4429.  SHRI  G.  S.  REDDI:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Delhi  Administra-
 tion  has  abolished  Sales-tax  on  the
 Khadi  garments;  and

 (b)  if  so,  the  date  from  which  the
 exemption  will  take  effect  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  Exemption  of  sales-tax  on  khadi
 garments  is  under  consideration.

 WATER  SupPLY  TO  JROURKELA  STEEL
 PLANT

 4430  SHRI  MAHENDRA  MAJHI:
 SHRI  D.  AMAT:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to
 the  construction  of  Mandira  Dam,  cn
 the  river  Sankha,  in  District  Sundar-
 garh  (Orissa)  for  the  purpose  of
 maintaining  reservoir  to  supply  water
 to  Rourkela  Steel  Plant  a  bridge  con-
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 ‘structed  by  the  State  P.W.D.  across  the-
 river,  has  been’  submerged  under  water
 and  sand  thereby  dislodging  the  com-
 munication  across  the  river;

 (b)  whether  the  present  road  route
 from  the  District  headquarters  Sundar-
 garh  to  Biramitrapur  via  Rourkela,  a
 mining  area,  has  been  increased  by
 about  60  (sixty)  miles  more  as  a  re-
 sult  thereof,  putting  the  vehicular
 traffic  into  unnecessary  expenditure
 and  inconvenience;  and

 (c)  if  so,  whether  the  Hindustan:
 Steel  Plant  Authorities  have  paid  any
 compensation  for  the  bridge,  and,  if
 not,  whether  they  propose  to  do  so?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE’
 MINISTRY  OF  STEEL  MINES  AND:
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 to  (c).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  House.

 ALLOTMENT  OF  SHOors  TO  DISPLACED:
 PERSONS  AT  ROURKELA

 4431,  SHRI  MAHENDRA  MAJHI:
 SHRI  G,  C.  NAIK:
 SHRI  0.  AMAT:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES:
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  shops  in  the
 Ispat  Market  of  the  Civil  Township  of
 Hindustan  Steel  Plant  at  Rourkela;

 (b)  the  number  of  displaced  per-
 sons  who  applied  for  the  allotment  of
 shops  and  their  names  and  addresses;

 (c)  the  number  of  applications  for
 the  allotment_of  shops  which  were
 rejected  with  reasons  therefor;  and

 (d)  the  number  of  persons  who  were
 allotted  shops  applied  for  and  their
 names  and  addresses  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF-STEEL  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  ०.  SETHI):  (a)
 to  (d).  There  are  400  ‘regular  shops
 and  about  200  platforms  and  temporary
 sheds  in  the  Ispat  Market  of  the  HSL
 township  at  Rourkela.  Eight  displac-
 ed  persons  had  recently  applied  for-
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 the  allotment  of  shops.  The  applica-
 tions  were  considered  by  the  Shop
 Allotment  Committee  of  the  Plant  in
 accordance  with  prescribed  rules  and
 allotment  was  made  to  one  of  the
 applicants  only.

 RECRUITMENT  OF  DISPLACED  PERSONS  IN
 RouRKELA  STEEL  PLANT

 4432.  SHRI  MAHENDRA  MAJHI:
 SHRI  G..C.  NAIK:
 SHRI  D.  AMAT:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 persons  under  the  pretence  of  displac-
 ed  persons  secured  jobs  in  the  Rourkela
 Steel  Plant  of  the  Hindustan  Steel
 Ltd;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 genuine  demands  of  real  displaced
 persons  have  been  ignored  and  over-
 looked  due  to  nepotism  and  favouri-
 tism  displayed  by  senior  officers  of
 the  Rourkela  Steel  Plant

 (c)  if  so,  the  steps  taken  to  ensure
 proper  scrutiny  of  the  entitlement  of
 such  persons;  and  :

 (d)  whether  Government  are  aware
 that  there  is  discontentment  among
 the  displaced  tribal  people  for  such  a
 type  of  apartheid  treatment  metted
 out  to  them  in  regard  to  appointments
 made  by  the  Plant  authorities  ?

 THE.  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 It  has  been  the  policy  of  the  Rourkela
 Stec!  Plant  to  give  preference  in  em-
 ployment  to  genuine  displaced  per-

 sons  only  in  accordance  with  the  gene-
 ral  policy  laid  down  by  Government
 of  India  in  this  behalf.  The  land  for
 the  Plant  having  been  acquired  seve-
 ral  years  back,  it  is  not  possible  at
 this  stage  to  ascertain  and  indicate  as
 to  whether  any  person  secured  a  job
 under  the  pretence  of  being  a  dis-
 placed  person.
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 (b)  and  (c).  No  such  instance  has
 come  to  the  notice  of  Government.
 However,  since  1966,  the  assistance  of
 civil  authorities  has.  been  sought  in
 obtaining  complete  and  _  exhaustive
 lists  of  persons  belonging  to  bona  fide
 displaced  families.

 (d)  No,  Sir.

 SMALL  Car  PROJECT

 4433.  SHRI  DEORAO  PATIL:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  State  Gov-
 ernments  which  have  forwarded  to

 the  Central  Governments  schemes  for
 the  establishment  of  small  car  projects;
 and

 (b)  the  details  of  schemes  and  the
 action  taken  .by  Government  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 Only  one  State  Government,  viz.
 Mysore,  has  sponsored  a  proposal  for
 the  setting  up  of  a  project  for  the
 manufacture  of  small  cars,

 (b)  The  salient  feature  of  the  pro-
 posal  received  from  the  Mysore  State
 Industrial  Development  and  _  Invest-
 ment  Corporation  are  as  follows  :—

 Make  of  Car  Mazda  808,  782cc,
 4  cylinder,  4  door.

 Capacity  proposed  50,000  Nos.  per
 annum.

 Foreign  collaboration  M/s.  Toyo  Kogyo
 of  Japan.

 Investment  on  plant
 and  machinery  Rs.  28  crores,  out

 of  which  Rs.  8
 crores  will  be  in
 foreign  exchange.

 Expected  price.  Rs.  6,330  ex-factory.

 This  proposal  will  be  considered,
 along  with  other  similar  proposals
 after  a,  decision  is  taken  to  proceed
 with  the  small  car  project.
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 CP.  Rarrway  Company  Ltp.

 4434.  SHRI  DEORAO  PATIL:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  refer  to  the  replies  given  to  Un-
 starred  Questions  Nos.  5437  and:  5438
 on  the  22nd  December,  967  and  state
 the  steps  taken  by  Government  against
 the  C.P.  Railway  Company  Ltd.,  the
 owner  of  the  Central  Provinces  Rail-
 way  line  running  from  ACHALPUR
 to  YEOTMAL,  who  have  declined  to
 provide  the  necessary  funds  for  ‘incur-
 ring  capital  expenditure  and  for  mak-
 ing  improvements,  such  as,  construc-

 साम्भर  झील  नमक  रेलवे  स्टेशनों  से
 गाड़ियों  में  लादसा

 4435.  श्री  सोठालाल  मीना  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पिछले  पांच  वर्षो  में  राजस्थान
 की  साम्भर  झील  का  नमक  किन-किन  स्टेशनों
 से  गाड़ियों  में  भरा  गया  तथां  वर्ष  वार,  प्रत्येक
 स्टेशन  से  कितने  माल  डिब्बे  भरे  गये;  और

 (ख)  बड़ी  लाइनों  पर  चलने  वाले  माल
 डिब्बों  में  से  मीटर.  लाइन  पर  चलने  वाले
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 tion  of  platforms,  sheds,  provision  of
 fans  and  lights  and  for  electrifying
 stations  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  No  fur-
 ther  action  in  the  matter  has  been
 taken.  As  this  is  a  privately  owned
 railway  and  the  proposed  works  are  in
 the  nature  of  amenities  to  passengers
 and  other  railway  users  and  are  not
 essential  from  the  point  of  safety  of
 operation  etc,  the  matter  has  not  been
 pursued,

 माल  डिब्बों  में  नमक  लाने  के  लिये  रेलवे  को
 कितना  व्यय  करना  पड़ता  है  और  उस  पर  कितना
 समय  लगता  है  ?  |

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चचे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  अपेक्षित  व्यौरे  से  सम्बन्धित  एक  विवरण
 संलग्न  है।  चूंकि  साँभर  झील  क्षेत्र  के  प्रत्येक
 स्टेशन  से  1963,  964  और  965  4
 हुए  नमक  के  लदान  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 हैं,  इसलिए  विवरण  में  इन  स्टेशनों  से  उंक्त
 वर्षो  में  हुए  नमक  के  लदान  के  केवल  कुल  आंकड़े
 दिये  गये  हैं  ।

 विवरण
 —  _ eel"

 उन  स्टेशनों  के  नाम  जहां  सांभर  झील  मीटर  लाइन  के  माल  डिब्बों  की  संख्या
 के  नमक  का  लदान  होता  है  t  जिनमें  निम्नलिखित  वर्षों  में  सांभर

 झील  का  नमक  लादा  गया  |

 Q)  (2)  (39)  (4)  (3)  (8)

 963  964  965  966  967
 (i)  गुढ़ा  द  =  *  209]  2898

 (४)  कुचामन  रोड  *  =  *  299  428
 (iii)  सांभर  *  *  *  —095  0629

 जोड़  4469  5084  3585  4955 2843

 *  (सांभर  झील  क्षेत्र  क ेअलग-अलग  स्टेशनों  के  लदान  का  व्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है)  ।
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 (@)  सांभर  झील  के  लदान-स्थलों  पर
 लादे  गये  नमक  को  आगरा  ईस्ट  बैंक  और
 सवाई  माधोपुर  में  मीटर  लाइन  से  बड़ी
 लाइन  के  माल  डिब्बों  में  यानान्तरित  किया:
 जाता  है  1  नमक  के  यानान्तरण  की  दें
 अलग  से  नियत  नहीं  की  जातीं,  लेकिन  इसे
 सामान्य  माल  में  शामिल  किया  जाता  है
 और  माल  चढ़ाने-उतारने  वाले  ठेकेदारों  को
 ठेका  देने  के  लिए  खुले  टेण्डर  मंगाने  के  बाद
 नियत  की  गयी  दर  से  भुगतान  किया  जाता
 है।  रात  और  दिन  में  प्रति  00  क्विंटल  नमक
 'के  यानातरण  की  वर्तमान  दर  आगरा  ईस्ट
 चैक  यानततिरण  स्थल  पर  6  रुपये  20  पैसे
 और  सवाई-माधोपुर  यानांतरण  स्थल  पर
 6  रुपये  7  6  पैसे  है।

 माल  डिब्बों  से नमक  का  यानान्तरण
 सामान्य  छूट-समय'  के  भीतर  .अर्थात्‌  5  घंटों
 में  करना  होता  है  ।  यदि  माल  डिब्बे  इस
 'छूट  समय  से  अधिक  देर  तक  रुके  रहें,  तो
 उन  पर  विलम्ब  शुल्क  लिया  जाता  है  1

 माल  डिब्बों  सें  पत्यरों  का  लदान

 4436.  श्री  मीठा  लाल  मीना  :  क्‍या
 रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पश्चिमी  रेलवे  पर  हिन्डन  सिटी
 श्री  महाबीर॑  जी  और  गंगापुर  सिटी  स्टेशनों
 पर  और  मध्य  रेलवे  के  सिरमुत्तरा  रेलवे  स्टेशन
 से  अलग-अलग  कितने  बवैगनों  में  पत्थरों
 का  लदान  किया  गया  ;

 ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  स्टेशनों
 पर  पत्थरों  के  लदान  के  लिये  कोई  आधुनिक
 उपकरण  नहीं  है  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
 (घ)  इन  स्टेशनों  पर  लदान  प्रणाली  में

 सुधार  के  लिये  कोई  भावी  योजना  है;  और

 (=)  छोटी  लाइन  के  वैगन  से  बड़ी  लाइन
 के  वैगन  में  पत्थरों  का  लदान  करने  पर  रेलवे
 को  प्रति  वैगन  कितना  खर्च  करना  पड़ता  है
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 और  एक  बैगन  से  दूसरे  वैगन  में  पत्थर  ले
 जाने  में  औसतन  कितना  समय  लगता  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनांचा).:
 (क)  मई  से  जुलाई,  1968  तक  हिण्डोन
 सिटी  स्टेशन  पर  बड़ी  लाइन  के  220  माल
 डिब्बों  में  और  श्री  महाबीरजी  स्टेशन  पर  बड़ी
 लाइन  के  45  माल  डिब्बों  में  पत्थर  लादा
 गया  ।  गंगापुर  सिटी  स्टेशन  से  किसी  माल-
 डिब्बे  में  पत्थर  का  लंदान  नहीं  हुआ  |  इसी
 अवधि  में  मध्य  रेलवे  के  सरमथुरा  स्टेशन
 पर  छोटी  लाइन  के  436  माल  डिब्बों  में
 पत्थर  लादा  गया  t

 (ख)  जोहां।

 (ग)  और  (4).  लादने  और.  उतारने
 का  काम  स्वयं  व्यापारी  वर्ग  मजदूरों  से  कराते
 हैं।  यह  एक  ऐसी  वस्तु  है  जिसके  लादने
 और  उतारने  का  काम  माल  भेजने  वाले  और
 माल  पाने  वाले  करते  हैं  ।  वर्तमान  सूचना
 के  आधार  पर  जहां  तक  सम्बन्धित  रेल  प्रशासनों
 की  जानकारी  है,  व्यापारियों  द्वारा  लदान
 में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  नयी  योजनाएं
 आरम्भ  नहीं  की  गयी  हूँ  ।

 (=)  सरमथुरा  स्टेशन  पर  छोटी  लाइन
 के  माल  डिब्बों  में  जो.  पत्थर  लादा  जाता  है,
 उसे  धौलपुर  स्टेशन  पर  बड़ी  लाइन  के  माल
 डिब्बे  में  रखा  जाता  है।  यानान्तरण  के  लिए
 छोटो  लाइन  के  एक  माल  डिब्बे  पर  लगभग

 3  रुपये  खर्च  आता  है।  छोटी  लाइन  के  माल
 डिब्बों  से  बड़ी  लाइन  के  माल  डिब्बों  में  याना-
 न्तरण  करने  में  औसतन  लगभग  d  घंटे  का
 समय  लगता  है  t

 CLASSIFICATION  OF  INDIAN  RAILWAY
 STAFF

 4437,  SHRI  RAMACHANDRA
 VEERAPPA:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  spe-
 cial  team  has  been  created  on  the
 Lucknow  Division  of  the  Northern
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 Railway  to  examine  the  classification
 of  the  staff  under  the  Indian:  Rail-
 ways  Aci,  890  as  the  existing  machin-
 ery  was  inadequate  to  undertake  this
 work;

 (b)  whether  the  team  is  examining
 cases  of  both  upgrading  and  down-
 grading  of  classification  and,  if  not,
 the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  team  has  been  able
 to  bring  any’  savings  to  Government  in
 downgrading  of  classification  and,  if
 so,  the  amount  of  savings  effected  and
 whether  the  savings  will  be  recurring
 or  non-recurring  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  Yes.

 .  (b)  Yes.
 (c)  Yes,  the  review  has  resulted  in

 recurring  saving  of  Rs.  1,87,544.00  per
 amum  due  to  downgrading  of  classi-
 fication  only.

 IMPORT  AND  MANUFACTURE  OF  HIGH
 PRESSURE  CYLINDER

 4439.  SHRI  G.  S.  MISHRA:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  category  of  high  pressure
 cylinders  imported  by  the  Railways,
 Defence,  Civil  Departments,  State  Gov-
 ernments,  Public  Undertakings  and
 Autonomous  bodies  and  private  in-
 dustries  during  the  years  from  966  to
 968  so  far,  in  terms  of  Rupee  and
 their  number;

 (b)  the  reasons  why  these  cylind-
 ers  are  not  manufactured  by  the  L.P.G.
 Cylinders  manufacturers  in  the  coun-
 try  and  whether  it  is  due  to  non-
 availability  -of  raw  material  or  tech-
 nical  know-how;

 (c)  whether-Government  has  receiv-
 ed  any  proposals  for  the  manufacture
 of  High  Pressure  Cylinders  in  the
 country;  and

 (da)  if  so,  the  names  of  the  parties,
 the  salient  features  of  their  proposals
 and  Government’s  reaction  thereto  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 The  requisite  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  House.

 (b)  Only  one  manufacturer  of  L.P.
 gas  cylinders  has  shown  interest  in  the
 manufacture  of  H.P.  gas  cylinders.  No
 reasons  have  been  indicated  by  other
 manufacturers  for  not  taking  up  manu-
 facture  of  H.P.  gas  cylinders.

 (c)  and  (d),  Proposals  were  receiv-
 ed  from  M/s.  Gannon  Dunkerly  &  Co.,
 M/s.  Gas  Cylinders  India  Ltd.,  Calcutta
 and  M/s.  Pressed  Steel  Tank  Co.,
 Calcutta  for  manufacture  of  Cylinders
 with  an  annual  capacity  of  18,000  Nos.,
 50,000  Nos.  and  77,000  Nos.  respective-
 ly.  It  has,  however,  since  been  de-
 cided  to  set  up  this  project  in  the
 Public  Sector  and  a  Details  feasibility
 report  is  being  prepared  by  the  Nation-
 al  Industrial  Development  Corporation.

 MINERALS  IN  MYSORE

 4440.  SHRI  J.  H.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  prospecting  of
 copper  sulphate  and  pyrites  Mines  at
 Ingaldal  Chitturadurga,  Mysore  State
 is  progressing;  and

 (b)  if  so,  the  expenditure  incurred
 thereon  so  far  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  Geological  Survey  of  India
 do  not  maintain  their  account  State/
 investigation  wise.  The  expenditure
 incurred  is  met  from  the  sanctioned
 budget  grant  of  the  Geological  Sur-
 vey  of.  India.

 MANUFACTURE  OF  TRACTORS
 4441,  SHRI  KIRIT  BIKRAM  DEB

 BURMAN:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  is  any  scheme
 under  the  Fourth  Five  Year  Plan  to
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 manufacture  tractors  in  the  public  sec-
 tor;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  scheme,
 indicating  its  cost,  production  capacity,
 specification  of  the  tractors  to  be  pro-
 duced  and  the  country  from  which collaboration  is  forthcoming  for  this
 project;  and

 (c)  the  likely  location  of  the  plant  ?

 THE  ‘MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 to  (c).  A  proposal  to  establish  a  fact-
 ory  in  the  public  sector  for  the  manu-
 facture  of  agricultural  tractors  (Model-
 Zetor—20ll  of  20  HP)  with  a  capa-
 city  of  12,000,  Nos,  per  annum,  in  col-
 laboration  with  M/s.  Motokov  of
 Czechoslovakia,  has  been  under  the
 consideration  of  the  Government.  The
 economic  feasibility  report  of  the  pro-
 ject  is,  at  present,  under  examina-
 tion.  If,  after  the  examination  of  the
 report,  it  is  decided  to  go  ahead  with
 this  project,  it  may  be  set  up  at  ‘Ram-
 nagar  in  Varanasi  District  of  Uttar
 Pradesh.  According  to  the  estimates
 given  in  the  economic  feasibility  re-
 port,  the  project  is  likely  to  cost  about
 Rs.  0.64  crores.

 INDUSTRIAL  EsTATES  IN  GUJARAT
 4442.  SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  state:

 (a)  whether  the  Gujarat  Govern-
 ment  had  submitted  to  the  Central
 Government  a  scheme  for  the  develop-
 ment  of  small  industries  and  for  the
 setting  up  of  industrial  estates  in
 Gujarat  during  1968-69;

 (b)  if  so,  the  broad  features  of  the
 scheme  and  its  layout;

 (c)  whether  the  scheme  has_  been
 approved  by  Government  and  if  so,
 with  what  modification,  if  any;  and

 (d)  the  employment  opportunities  to
 be  created  by  the  said  scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 Yes,  Sir.
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 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House:  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-787/68).

 (c)  The  proposals  of  the  State’  Gov-
 ernment  of  Gujarat  for  small  scale
 industries  and  industrial  estates  for
 1968-69,  were  approved  without  any

 modification  by  the  working  group  on
 village  and  small  industries  of  the
 Planning  Commission.

 (d)  The  information  is  being  collect-
 ed  from  the  State  Government  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 MEpIuM  INDUSTRIES  IN  GUJARAT

 4443.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  scheme  for  the  de-
 velopment  of  medium  industries  in

 Gujarat  in  1968-69,  has  been  submitted
 by  Gujarat  Government;

 (b)  if  so,  the  layout  and  other  de-
 tails  of  the  scheme,  indicating  the  ex-
 tent  of  additional  capacity  to  be  creat-
 ed  in  each  industry;

 (c)  whether  the  scheme  has  been
 approved  by  Government  and  if  so,
 with  what  modifications,  if  any;  and

 (d)  the  extent  of  employment  oppor-
 tunities  to  be  created  by  the  scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (c).  The  Working  Group  on  Indus-
 tries  and  Minerals  had  considered  the
 Annual  Plan  proposals  for  1968-69  re-
 ceived  from  the  Govt.  of  Gujarat  and
 recommended  an  outlay  of  Rs.  432.80
 lakhs  for  large  and  medium  industrial
 schemes.  The  State  Government  have
 made  a  provision  of  Rs.  400  lakhs  for
 these  schemes  in  their  Budget  for  -1968-
 69.  The  distribution  of  these  amounts
 among  the  various  schemes  is  given
 in  the  Statement  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-788/68}.

 (d)  The  information  has  been  called
 for  from  the  Government  of  Gujarat
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  on  receipt.
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 CLOSURE  OF  TEXTILE  MILLS  IN  GUJARAT
 4444.  SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  textile  mills  in
 Gujarat  were  closed  down  during  the
 last  three  months;

 (b)  if  so,  the  number  and  names  of
 such  mills  and  the  total  number  of
 textile  mills  closed  down  in  Gujarat
 till  now;

 (c)  the  reasons  for  such
 and

 (d)  the  steps  taken  by  Government
 to  reopen  them  ?

 closures;

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  One  mill  namely—Prabha  Mills
 Ltd.,  Viramgam,  closed  down  in  Guja-
 rat  on  6th  May,  1968.  The  _  total
 number  of  closed  cotton  textile  mills
 in  the  State  at  the  end  of  July,  968
 was  9.

 ‘(c)  Financial/working  difficulties,
 land  dispute  and  suspension  of  power
 supply.

 (d)  The  affairs  of  three  mills  have
 been  investigated  into  by  Committees
 appointed  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  95l.
 The  reports  in  respect  of  two  mills  are
 under  examination  while  the  third  mil!
 is  involved  in  litigation  which  is  pend-
 ing  in  the  High  Court.  The  affairs  of
 three  mills  are  under  investigation  and
 further  action,  will  be  considered  after
 the  reports  of  the  Investigation  Com-
 mittee  are  received.  One  mill  has
 shifted  its  location,  erection  of  the
 machinery  is  going  on  and  it  is  ex-
 pected  to  start  working  as  soon  as  the
 power  supply  is  received.  The  cases
 of  the  remaining  two  mills,  are  being
 examined  in  consultation  with  the
 State  Government.

 FourR-WHEELER  WAGONS
 ‘4445.  SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 industrial  units  in  Baroda  have  been
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 forced  to  curtail  production  and  re-
 trench  workers  due  to  acute  shortage
 of  railway  wagons  experience  by
 them;  and

 (b)  the  annual  number  of  covered
 four-wheeler  wagons  being  manu-
 factured  in  India  and  the  portion
 allotted  to  the  Western  Railway  and,
 in  particular,  to  the  Baroda  Division?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  The  actual  number  of  general
 service  B.G.  covered  four-wheeler
 wagons  manufactured  for  the  Indian
 Railways  during  the  last  three  years
 are  given  below  :—

 1965-66  1966-67  1967-68

 7271,  4600  292

 Out  of  the  total  wagon  holdings  on
 the  Indian  Railways,  target  holdings
 are  prescribed  from  time  to  time  for
 individual  Zonal  Railways  on  the
 basis.  of  their  requirements.  At  pre-
 sent  a  target  holding  of  877  covered
 wagons  in  terms  of  4-wheelers  is  pres-
 cribed  for  the  Western  Railway,  There
 is  no  specific  number  of  covered
 ‘wagons  earmarked  for  Baroda  Divi-
 sion.  Distribution  of  wagons  between
 various  Divisions  of  the  same  Railway
 is  made  on  day-to-day  basis  according
 to  traffic  requirements.

 GRANT  oF  MINING  LEASE
 4446.  SHRI  NARENDRA  SINGH

 MAHIDA:  Will  the  Minister  of
 STEEL,  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  certificates  gran-
 ted  for  mining  leases  in  Gujarat  dur-
 ing  1966-67;  and

 (b)  the  names  of  those  who  have
 been  granted  such  certificates  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):
 (a)  and  (b).  The  required  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.
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 MINERALS  IN  GUJARAT

 4447.  SHRI  NARENDRA  SINGH
 MAHIDA:  Will  the  Minister  of
 STEEL,  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  sur-
 veyed  the  quantum  of  ore  and  mine-
 rals  available  at  Chhota  Udaipur
 Taluka,  Bawan  District  of  Gujarat;

 (b)  whether  any  report  has  been
 received;  and.

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):
 (a)  to  (c).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House,  when  received.
 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  OF  GUJARAT

 4448.  SHRI  NARENDRA  SINGH
 MAHIDA:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  steps  taken  and  the  progress
 made  towards  the  industrial  develop-
 ment  of  Gujarat  during  the  last  Five
 Year  Plan;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken
 during  the  Fourth  Five  Year  Plan  in
 this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F,  A.  AHMED):
 (a)  The  salient  features  of  the  indus-
 trial  development  of  Gujarat  in  the
 public  sector  during  the  Third  Plan
 are  indicated  in  the  statement  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-789/68}.

 (b)  As  the  Fourth  Five  Year  Plan
 is  yet  to  be  finalised,  no  definite  in-
 formation  can  be  furnished  at  this
 stage.

 HicH  PRESSURE  GAS  CYLINDERS
 4449.  SHRI  G.  S.  MISHRA:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased:  to  state  :

 (a)  the  pressure  above  which  the
 Gas  Cylinders  are  specified  as  High
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 Pressure  Gas  Cylinders  and  the  speci-
 fications  that  govern  thier  characteris-
 tics;

 (b)  the  cost  of  one  High  Pressure
 imported  Cylinder.

 (c)  the  manufacturing  cost  per  Cy-
 linder  (L.P.)  of  the  three  units  manu-
 facturing  L.P.  cylinders  in  India  and
 at  what  price  they  are  being  pur-
 chased  by  M/s.  I.O.C,  from  the  respec-
 tive  units  manufacturing  LP.  Gas
 Cylinders  for  their  Domestic  Gas  Dis-
 tribution  division;  and

 (d)  the  assistance  which  is  given
 to  these  units  against  Government
 orders  in  terms  of  raw  material  and
 the  terms  and  conditions  governing
 the  supply  of  Cylinders  by  them  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  There  are  three  types  of  cylinders,
 namely  :

 (i)  Cylinders  for  low  pressure
 liquifiable  gases,

 (ii)  Cylinders  for  high  pressure
 liquifiable  gases,

 (iii)  Cylinders
 gases,

 for  compressed

 In  the  case  of  high  pressure  cylinders,
 the  maximum  filling  pressure  is  800
 Ibs.  per  square  inch.  Depending  upon
 the  type  of  steel  used,  a  maximum  of
 3600  lb.  per  square  inch  is  also  recog-
 nised.

 (b)  The  cost  of  imported  H.P.  gas
 cylinders  varies  according  to  the
 country  of  origin  and  the  capacity.

 (c)  The  manufacturing  cost  per
 cylinder  (L.P.)  of  the  three  units
 manufacturing  L.P.  cylinders  is  not
 available.  The  ex-factory  prices
 charged  by  each  firm  are  as  under  :—

 M/s.  Kosan  Metal  Products,  Bom-
 bay—Rs.  60  per  cylinder.
 M/s.  Gannon  Dunkerley  &  Co.
 Ltd,  Bombay—Rs,  55  per  cylinder.
 M/s.  Hyderabad  Allwyn  Metal
 Works,  Hyderabad—Rs.  77  per
 cylinder.
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 Information  regarding  prices  at  which
 these  are  being  purchased  by  the
 I.0.C.  is  being  collected.

 (d)  The  information
 lected.

 is  being  col-

 PUNCTUALITY  OF  TRAINS  BETWEEN
 RouTAK  AND  GOHANA

 4450.  SHRI  ABDUL  GHANI  DAR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  punctuality  of
 trains  running  between  Rohtak  and
 Gohana,  -GR,  3-GR,  5-GR  Dn.  and
 2-GR,  4-GR  and  6-GR  Up  trains;

 (b)  the  total  number  of  special
 checkings  made  up  till  now;  and

 (c)  the  number  of  ordinary  check-
 ings  made  during  this  year  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  0.  M.  POONACHA):  (a)
 During  the  three  months  April  to
 June,  1968,  the  punctuality  percentage
 ‘was  as  under  :—

 GR  74.7%
 2  GR  74.7%
 3  GR  72.5%
 4  GR  82.4%
 5  GR  66.0%
 6  GR  67.0%

 (b)  and  (c).  During  the  period
 January  to  July,  1968,  three  special
 checks  and  twenty  four  ordinary
 checks  on  ticketless  travel  were  car-
 ried  out  on  the  Rohtak-Gohana  Sec-
 tion.

 BREAKING  OF  AxLE  80585  AND  STEALING
 OF  COPPER

 4451.  SHRI  प्र.  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 ‘pleased  to  state:

 fa)  the  number  of  reports  received
 by  the  Railway  Board  and  the  General
 Manager,  Southern  Central  Railway  re-
 garding  the  breaking  of  Axle  boxes
 of  wagons  and  stealing  of  copper  upto
 June,  1968;

 (b)  whether  any  charges  were
 framed  against  the  concerned  persons
 in  the  main  Workshops  of  the  South-
 ern  Central  Railway;
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 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment;  and

 (a)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ¢.  M.  POONACHA):  (a)
 No  reports  regarding  breaking  of  axle
 boxes  and  stealing  of  copper  have
 come  to  notice.  However,  6  reports
 involving  42  cases  of  theft  of  axle
 brass  were  received.

 (b)  Yes.
 (c)  l  person  was  prosecuted,  but

 later  on  acquitted  by  the  court.  1
 person  was  dismissed  from  service  ‘and
 2  persons  were  suspended.  In  one
 case  D.A.R.  Enquiry  is  in  progress.

 (d)  Does  not  arise.

 उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  बस्ती
 परियोजना

 4452.  श्री  सहाराज  सिंह  भारती  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  सरूमवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  967-68
 में  उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  बस्ती  परियोजना
 पूर्ण  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  और  यदि
 हां,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  मकानों
 तथा  ऋणों  को  छोड़कर  सरकार  द्वारा  और
 कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है;  और

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  खपत  की

 आवश्यकतानुसार  उद्योग  स्थापित  नहीं  किये
 गये  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  सम  वाय-कार्य
 मंत्री  (श्री  'फलरा्दन  अली  अहमद)  :  (क)
 स्थापना  स्थल  के  अनुपयुक्त  होने  तथा  उद्यमियों
 और  आवश्यक  अवस्थापना  (इन्फ़ा  स्ट्रक्चर)
 के  अभाव  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  की  औद्योगिक
 बस्तियां  पूर्ण  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर  सकीं।

 बहुत-सी  औद्योगिक  बस्तियों  में  औद्योगिक
 प्रयोजनों  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  जैसे
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 बिजली  तथा  पानी  की  अभी  तक  भी  व्यवस्था
 नहीं  की  गई  है  V

 (ख)  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  को
 विदित  है,  सामान्य  सुविधाओं  और  लघु
 उद्योगों  तथा  औद्योगिक  बस्तियों  को  उपलब्ध
 सहायता  के  अलावा  औद्योगिक  वस्तियों  में
 स्थित  औद्योगिक  एककों  को  कोई  विशेष
 सहायता  नहीं  दी  गई  है

 (ग)  राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त
 की  जा  रही  है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 ExPANSION  SCHEMES  FOR  BHARAT  ELEC-
 TRICALS  LTD.  AND  HINDUSTAN  MACHINE

 TOooLs

 4454.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 authorities  of  the  Bharat  Electricals
 Ltd.  and  the  Hindustan  Machine  Tools
 from’  Bangalore  have  submitted  sche-
 mes  for  their  expansion  through  the
 Government  of  Mysore;

 (b)  if  so,  the  nature  of  these
 schemes;  and

 (९)  whether  these  schemes  have
 been  included  in  the  Fourth  Five
 Year  Plan?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  By  Bharat  Electricals  Ltd,  the
 Honourable  Member,  presumably,  is
 referring  to  Bharat  Heavy  Electricals
 Ltd.  Neither  Messrs.  Bharat  Heavy
 Electricals  Ltd.  nor  Messrs.  Hindustan
 Machine  Tools  Ltd.  have  submitted
 any  scheme  for  expansion  through  the
 Government  of  Mysore.

 (0)  and  (c).  Do  not  arise,
 Rayon  Factory  at  NAGDA

 4455.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  judicial  enquiry
 L4ILSS/68  —4
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 report  regarding  the  “Furnace  Explo-
 sion”  in  the  Rayon  Factory  at  Nagda;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Biruas  Factory  At  NAGDA

 4456.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  atten-
 tion  has  been  drawn  towards  the  sub-
 standard  fittings  used  by  the  Birlas
 in  the  most  dangerous  areas  of  the
 factory  at  Nagda;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  enquire  into  the  matter;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH)  :  (a)  to  (c).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Export  oF  Wacons  To  Soviet  UNION

 4457.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Soviet  Government  has  demanded  ex-
 tensive  and  expensive  modifications  in
 the  wagons  to  be  exported  to  the
 Soviet  Union;

 (b)  whether  the  Soviet  Govern-
 ment  has  asked  to  strengthen  the
 springs  and  for  the  use  of  high  tensile
 materials;

 (९)  if  so,  the  cost  of  manufacturing
 of  the  wagons  to  the  Soviet  specifica-
 tions;  and

 (d)  the  agreed  price  of  export
 finalised  with  the  Soviet  Govern-
 ment.
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 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a),  (c)

 and  (d).  The  specifications  for  the
 wagons  for  export  to  the  U.S.S.R.  are
 different  from  those  in  use  in  India.

 The  question  of  costs  and  price  are
 under  negotiation  by  the  State  Trad-
 ing  Corporation  of  India  with  the
 ‘wogan  builders  and  will  be  taken  up
 later  with  the  buyers.

 (b)  Yes,  Sir.

 बीकानेर  डिवीजन  में  नये  स्टेशन

 4458.  श्री  Go  ला०  बारूपाल  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन
 में  कुल  कितने  नये  स्टेशन  खोलने  का  प्रस्ताव

 (ख)  अब  तक  वहां  कितने  रेलवे  स्टेशन
 स्थापित  किये  गये  हैं  तथा  निकट  भविष्य  में
 कितने  स्टेशन  स्थापित  किये  जायेंगे  ;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  रेलवे
 स्टेशनों  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है;
 परन्तु  उनके  निर्माण  में  प्रशासनिक  विलम्ब
 हो  रहा है;  ओर

 (घ)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  (थी चे०  मु०  पुनाचा)  :  (क)
 जून  i968  को  समाप्त  होने  वाले  पिछले
 पांच  वर्षों  के  दोरान  बीकानेर  मण्डल  में  5
 नये  हाल्ट  खोलने  की  प्रशासकीय  मंज्री
 दी  गयी  ।

 (ख)  से  (घ).  इन 15  हाल्टों में से
 9  हाल्ट  खोले  जा  चुके  हैं  और  बाकी  6  हालटों
 को  भी  यथासंभव  शीघ्र  खोलने  के  लिए
 उत्तर  रेल  प्रशासन  कार्रवाई  कर  रहा  है।

 लेकिन  बाकी  6  हाल्टों  में  से  कुछ  के  खोले
 जाने  में  विलम्ब  हुआ  है  जिसका  कारण  निम्न-
 लिखित  कारणों  में  से  कोई  एक  है  :--

 (i)  प्रस्तावित  हाल्ट  के  स्थान  के  बारे
 में  विवाद  ;
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 (ii)  ae  चलाने  के  लिए  ठेकेदार  का
 न  मिलना;  और

 (iii)  हाल्टों  के  नाम  के  बारे  में  अन्तिम
 रूप  से  निर्णय  करना  ।

 CLASSIFICATION  OF  HARD  Boarps,  BLocx
 Boarps  AND  TIMBER  PARTICLE  BOARDS

 4459.  SHRI  N.  R.  DEOGHARE:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  5627  on  the
 22nd  December,  967  and  state:

 (a)  whether  the  recommendation
 ‘made  by  the  Railway  Board’s  Com-
 mercial  Committee  at  its  meeting  held
 at  Bombay  in  March,  967  for  the  clas-
 sification  of  Hard  Boards,  Block
 Boards  and  Timber  Particle  Boards  in
 LR.C.A.  Goods  Tariff  No.  32,  have  been
 implemented;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  their  non-
 implementation  for  such  a  long  time  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  After  examining  the  recommen-
 dation  of  the  Commercial  Committee,
 it  was  decided  to  lower  the  classifica-
 tion  of  these  commodities  from  class
 75-C  (Smalls)  and  62.5-B  (Wagon-
 loads)  to  Class  67.5-C  (Smalls)  and
 52.5-B  (Wagonloads),  with  effect  from
 15-4-1968.

 CLAm  For  Rerunp  or  Amount  oF  पा
 Crass  Ticket

 4460.  SHRI  N.  R.  DEOGHARE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  claim
 for  the  refund  of  amount  of  III  Class
 ticket  No.  0236  dated  the  8th  May,
 967  Ex.  Delhi  to  Howrah,  which  was
 preferred  as  far  back  as  May,  1967,
 has  not  been  settled;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  delay  in
 settling  such  a  petty  claim:  and

 (c)  whether  Government  have  any
 proposal  for  expeditious  settlement  of
 railway  claims  and,  if  so,  the  details
 thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C,  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  The  relevant  file  is  not  forthcom-
 ing.  Entries  made  in  the  registers
 would  show  that  the  claim  was  re-
 pudiated  on  3l-7-967,  but  in  view  of
 what  the  hon’ble  Member  says,  _  the
 matter  is  being  further  looked  into.

 (c)  Claims  for  refunds  against
 tickets  are  normally  settled  fairly
 promptly.  The  average  time  taken  on
 Northern  Railway  is  about  twenty
 days.

 Bus-TRAIN  COLLISIONS  BETWEEN  NAvVAL-
 GOHAN  AND  MALSAILU  STATIONS

 (CENTRAL  RAILWAY)

 4461,  SHRI  N.  R.  LASKAR:
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Pas-
 senger  train  dashed  against  a  bus  at
 an  unmanned  gate  between  Naval-
 gohan  and  Malsailu  stations  of  the
 Central  Railway;

 (b)  if  so,  the  number  of  passengers
 killed;

 (c)  whether  any  enquiry  has  been
 conducted  into  this  accident;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Pre-
 sumably  the  reference  is  to  the  colli-
 sion  which  took  place  between  a  pas-
 senger  train  No.  582  Up  and  a  State
 Road  Transport  bus  between  Naval-
 gohan  and  Malsailu  stations  at  unman-
 ned  level  crossing  gate  No.  30  on
 27-7-1968,

 (b)  In  this  accident  6  passengers  of
 the  bus  were  killed  and  26  injured.

 (c)  and  (d).  This  accident  has  been
 inquired  into  by  a  committee  of  Rail-
 way  Officers.  According  to  the  find-
 ing  of  the  inquiry  committee  the  driv-
 er  of  the  bus  was  solely  responsible  in
 that  he  rashly  tried  to  cross  the  line
 in  the  face  of  the  approaching  train.
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 Exportinc  UNITS
 4462.  SHRI  N.  R.  LASKAR:

 SHRI  CHENGALRAYA
 NAIDU:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  re-
 cent  survey  has  revealed  that  at  least
 80  manufacturing  units  exported  40
 per  cent  of  their  production  during
 the  year  1967-68;

 (b)  if  so,  the  jother  main  points
 revealed  in  the  above  report;  and

 (c)  whether  Government  are  consi-
 dering  any  scheme  to  give  preference
 in  the  matter  of  import  facilities  re-
 lating  to  the  expansion  of  the  install-
 ed  capacity  of  these  units  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.  At  the  time  of  the  formulation
 of  Import  Policy  for  1968-69,  about
 75  industrial  units  produced  evidence
 to  show  that  the  FOB  value  of  their
 exports  was  0  per  cent  or  more  in
 relation  to  the  book  value  of  their  pro-
 duction  during  1967-68

 (b)  Of  the  775.  units  mentioned
 above,  6l  are  engaged  in  priority  in-
 dustries  and  the  remaining  l4  im
 other  than  priority  industries.

 (c)  Yes,  Sir.  The  Import  Policy  for
 1968-69  already  provides  for  facilities
 for  expansion  and  improvement  of  in-
 stalled  production  capacity  for  these
 industries.

 Enquiry  AGAINST  AREA  GENERAL
 Manacer,  N.C.D.C.,  Korsa  Unit

 4463.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:
 SHRI  P.  K.  GHOSH:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  enquiry  pending
 against  the  Area  Manager,  Korba  of
 the  National  Coal  Development  Cor-
 poration  has  since  been  completed;

 (b)  if  not,  the  reasons  fer  the  de-
 lay;  and
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 (c)  when  it  is  likely  to  be  complet-
 ed?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 and  (7).  The  C.B.I.  enquiry  into  cer-
 tain  allegations  against  the  Area  Gene-
 ral  Manager,  Korba,  has  not  yet  been
 completed  as  it  involved  examination
 of  a  number  of  officers  and  documents.

 (c)  The  report  is  expected  shortly.

 दिल्ली-गाजियाबाद  सेक्शन  में  रेल
 गाड़ियों  का  देरी  से  चलना

 4464.  श्री  शी  गोपाल  साथ  :
 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :
 श्री  बलराज  मधोक  :
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :
 शी  भारत  सिह  चौहान  :
 श्री  रघवोीर  सिह  शास्त्रों  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  और
 गाजियाबाद,  स्टेशनों  के  बीच  रेलगाड़ियों.
 के  देर  से  तथा  अधिक  समय  के  अन्तर  से  चलने
 के  कारण  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  को  कठिनाई
 होती  है;  और

 (ख)  .यदि  हां,  तो  इस  मामले  में  संरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  श्री  खे०  मु०  पुनाचा)  :  (क)
 ओर  (ख).  इस  समय  जितनी  गाड़ियां  चल
 रही  हैं  वे  दिल्ली  और  गाजियाबाद  के  बीच
 यात्रा  करने  वाले  विद्यारथियों  की आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  7  लेकिन
 अंधाधुन्ध  खतरे  की  जंजीर  के  खींचे  जाने,
 दिल्ली  स्टेशन  पर  बिजली  के  सिगनल  लगाने
 से  उत्पन्न  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  आदि  के  कारण

 इस  खण्ड  पर  प्राय:  माड़ियां  लेट  हो  जाती  हैं  ।
 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  गाड़ियां
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 ठीक  समय  पर  चलें  और  विद्याथियों  को  कोई
 असुविधा  न  हो,  संभी  सम्भव.  प्रयत्न  किये
 जा  रहे  हैं

 DELAY  IN  THE  RUNNING  OF  TRAINS  ON
 FAR  mABAD-DELHI  SECTION

 4465.  SHRI  SHRI  GOPAL  SABOO:
 SHRI  JAGANNATH  RAO

 JOSHI  :
 SHRI  ATAL  BIHARI

 VAJPAYEE  :
 SHRI  SHARDA  NAND:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  G.T.
 Express  from  the  South  sometimes
 takes  more  than  one  hour  to  cover
 the  journey  between  Faridabad  and
 Delhi;

 (b)  the  names  of  other  trains  which
 are  often  delayed  on  this  section;  and

 (c)  the  reasons  therefor  and  the
 steps  taken  by  Government  in  the
 matter  and  the  result  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  7  Dn.  Madras-Delhi  Janta  Ex-
 press,  23  Dn.  Bombay  Central-Delhi
 Janta  Express,  57  Dn.  Bombay  VT-
 Amritsar  Express,  63  Dn.  Toofan  Ex-
 press,  3  Dn.  Frontier  Mail,  5  Dn.  Punjab
 Mail  and  2l  Dn.  Dakshin  Express  are
 other  trains  which  are  sometimes  held
 up  on  this  section.

 (c)  whenever  these  trains  are  out  of
 path  owing  to  detentions  on  account  of
 variety  of  factors  elsewhere  on  the
 run;  difficulties  are  met  with  in  res-
 pect  of  path  on  the  section,  reception
 arrangements  at  New  Delhi/Delhi  Main
 etc.  Also,  teething  troubles  experi-
 enced  in  connection  with  the  recent
 installation  of  power  signalling  at
 Delhi  main,  and  the  non-interlocked
 working  at  New  Delhi  are  other  tempo-
 rary  factors  which  have  affected  the
 running  of  the  trains  on  this  section,
 particularly  the  incoming  trains,  Every
 feasible  step  is  being  taken  to  ensure
 that  detentions  to  trains.on  this  sec-
 tion  are  avoided.



 2941  Written  Answers

 अध्य  प्रदेश  में  कोयले  का  उत्पादन

 4466.  डा०  सूर्य  प्रकाश  पुरी  :
 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री:
 श्री  रामावतार  शर्मा  :

 क्या  इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पहली  तथा  दूसरी  पंचवर्षीय  योज-
 नाओं  की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  कोयला
 खानों  से  कुल  कितना  कोयला  निकाला  गया;
 और

 (ख)  राज्य  सरकार  को  कोयले  के  स्वामिस्व
 के  रूप  में  कितनी  घन  राशि  प्राप्त  हुई।

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-
 मंत्रो  (शी  राम  सेवक)  :  (क)  मध्य  प्रदेश  में
 पहली  तथा  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  की
 अवधि  में  कोयले  का  कुल  उत्पादन  निम्न
 प्रकार  से  था  tv

 पहली  योजना

 दूसरी  योजना

 (ख)  यह  प्रश्न  ऐसे  विषय  का  है  जिस
 के  साथ  मुख्यतः  भारत  सरकार  संबंधित  नहीं
 है।

 MAFATLAL  Business  House

 209.  2  लाख  मेट्रिक  टन

 284.  5  लाख  मैट्रिक  टन

 4467.  SHRI  SHIVA  CHANDRA
 JHA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  at  the
 time  of  the  count  by  the  Monopolies
 Inquiry  Commission,  Mafatlal  business
 house,  which  occupied  the  fourteenth
 place  among  the  Big  Business  houses
 has  grown  to  the  fourth  position  since
 then;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  what  were  the  total  assets  of
 the  Mafatlal  business  house  in  1963-64
 and  what  are  its  total  assets  at  pre-
 sent  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 According  to  the  Report  of  the  Mono-
 polies  ‘Inquiry  Commission,  Mafatlal
 Group  occupied  fifteenth  position  as
 on  3lst  March,  1964.  Information  as
 to  its  present  position  is  not  available.

 (b)  Does  not  arise,
 (c)  According  to  the  Report  of  the

 Monopolies  Inquiry  Commission,  the
 total  assets  of  companies  included  in
 Mafatlal  Group  as  on  3lst  March,
 964  were  Rs.  459  lacs.  Information
 regarding  assets  of  these  companies  as
 on  3lst  March,  967  is  being  collected
 and  it  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 CAPITAL  INVESTMENT  IN  PusLic  SeEc-
 TOR  STEEL  PLANTS

 4469.  SHRI  SHIVA  CHANDRA
 JHA:  Will  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  which  has  _  been
 spent  since  the  First  Five  Year  Plan
 up-till  now  on  the  construction  of  the
 steel  plants;

 (b)  which  they  are  and  in  which
 States;

 (c)  how  much  foreign  exchange  in
 terms  of  rupees  has  been  spent  on
 them  up  till  now  and  from  which
 countries;

 (d)  the  total  production  of  steel  in
 the  country  at  present;

 (e)  how  much  steel,  if  any,  is  export-
 ed;

 (f)  how  much  foreign  exchange  is
 earned  therefrom  per  year;  and

 (g)  the  estimated  amount  of  steel
 production  for  becoming  self-suffi-
 cient  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 to  (g).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.
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 Export  07  ANIMALS

 4470.  SHRI  SHIVA  CHANDRA
 JHA:

 SHRI  N.  R.  LASKAR:
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  banned  the  export  of
 animals  to  foreign  countries;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  if  not,  the  kinds  of  animals  ex-

 ported  in  general  from  India  to  other
 ‘countries  up  till  now  and  the  amount
 of  foreign  exchange  earned  therefrom
 within  the  last  five  years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD,  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  Export  of  only  those  animals  as
 are  mentioned  in  Schedule  I  to  the  Ex-
 ports  (Control)  Order,  1968,  is  regu-
 lated  for  reasons  of  limited  availabi-
 lity  and  the  need’  to  preserve:  rare
 species  from  total  extinction.

 (९)  A  statement  showing  the  num-
 ber  and  value  of  live  animals  export-
 ed  during  the  years  1963-64.  to  1967-
 68  and  April,  968  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-790/68}.
 RETIREMENT  OF  CLAss  I  anp  II  RAILWAY

 OFFICERS

 447..  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Class  I  and  II
 Officers  who  were  made  to  retire  after
 attaining  the  age  of  50  or  after  putting
 in  25  years’  service  due  to  their  un-
 satisfactory  and  inefficient  service  dur-
 ing  the  last  two  years;  and

 (b)  the  number  of  Officers  who  were
 forced  to  retire  due  to  corrupt  prac-
 tices  during  the  same  period  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Nil.

 Under  the  extant  rules  and  orders,
 Railway  Officers  whether  in  Class

 20,  968  2944 Written  Answers

 I  or  Class  I,  can  only  be  retired  from
 service  on  or  after  attaining  the  age
 of  55  years  (and  not  50  years)  on  three
 months’  notice,  on  the  basis  of  a  re-
 view  of  their  record  of  service  as  a
 whole,

 (b)  Nil.

 THEFT  AND  PILFERAGE  CASES

 4472.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state  the
 number  of  cases  of  theft  and  pilfer-
 ages  of  goods  each  worth  more  than
 Rupees  five  thousand  on  the  Indian
 Railways  during  the  year  1967-68
 (Zone-wise)  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  Pan  M.  POONACHA):  The
 number  of  such  cases  on  each  Zone
 are  as  under  :--

 Railway
 Central
 Eastern
 Northern
 North  Eastern
 Northeast  Frontier
 Southern
 South  Central
 South  Eastern
 Western

 Number  of  cases

 88

 FP
 praranso

 1

 RESTORATION  OF  RAILWAY  COMMUNICA-
 TIONS  FROM  THURBHITA  TO  BHAPTIAHI

 4473.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state
 whether  for  the  restoration  of  the  rail-
 way  line  from  Thurbhita  to  Bhaptiahi
 (North  Eastern  Railway),  all  the  pre-
 liminary  studies  have  been  made  and
 the  future  programme  for  extending/
 restoring  the  Railway  Communications
 up  to  Bhaptiahi,  an  important  market
 place  near  Indo-Nepal  Border,  has
 been  drawn  up?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA)  :  Investi-
 gations  for  restoration  of  the  railway
 line  from  Thurbhita  to  Bhaptiahi,  a
 distance  of  about  3  kms.,  are  being
 carried  out.  A  final  decision  on  the
 restoration  of  the  line  up  to  Bhaptiahi
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 will  be  taken  after  the  survey  report
 is  received  and  examined  by  the  Rail-
 way  Eloard.

 CIGARETTE  FACTORIES  IN  BIHAR

 4474.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  tobacco  leaf  curing  will
 be  restarted  in  the  Cigarette  factories
 for  tobacco  godowns  at  Dalsung  Savai
 (Bihar)  to  save  the  tobacco  growers’
 interest;

 (b)  whether  Government  have  con-
 sidered  to  open  a  Cigarette  factory  in
 North  Bihar  in  the  Fourth  Five  Year
 Plan;  and

 (९)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 The  India  Leaf  Tobacco  Development
 Company,  which  is  an  industrial  un-
 dertaking  in  the  private  sector,  had  a
 tobacco  leaf  curing  and  _  processing
 factory  which  was  functioning  about  a
 decade  back  in  Dalsung  Serai  belt.
 The  factory  was  closed  because  the
 tobacco  grown  in  the  area  was'  not
 of  proper  quality,  There  does  not
 seem  to  be  any  proposal  for  restarting
 this  unit.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 RussSIAN  ENGINEERS  FOR  BOKARO  STEEL
 PLANT

 4475.  SHRI  BABURAO  PATEL:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  600
 thore  Russian  Engineers  are  being  sent
 shortly  to  the  Bokaro  Steel  Plant  to
 supervise  the  construction  work  there;
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 (b)  if  so,  the  necessity  of  inviting
 these  Engineers;

 (c)  whether  the  cost  of  the  Bokaro
 Steel  Plant  has  gone  up  on  this  ac-
 count  alone  by  Rs.  5  to  6  crores;

 (d)  how  many  more  Russian  experts
 will  be  required  to  complete  the  Plant
 and  by  which  time  it  will  be  put  into
 commission;

 (e)  whether  training  is  being  giv-
 en  to  the  present  surplus  Indian  staff
 to  absorb  them  on  the  production  side;
 and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 (a)  On  the  whole,  572  Soviet  spe-
 cialists  will  be  required  and  they  will
 be  sent.to  India  in  batches  and  for
 varying  terms  according  to  Bokaro
 Steel’s  requirement.  The  plant  is
 scheduled  to  be  cummissioned  by  the
 end  of  December,  1971.

 (९)  and  (f).  A  detailed  assessment
 of  the  requirement  of  personnel,  source
 of  recruitment,  availability  of  training
 facilities  etc.  is  being  made  by  Bokaro
 Steel  Ltd.  Training  programmes  will!
 be  set  afoot  after  the  assessment  is
 made,

 ‘Texrie  Mrits  in  MADRAS

 ,  4476.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  special  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to  solve  the  crisis  in  the  tex-
 tile  mills  in  Madras;

 (b)  the  number  of  textile  mills  in
 Madras  which  were  lying  closed  dur-
 ing  each  of  the  months  from  March  to
 June  1968;  and

 (c)  the  total  production  capacity
 and  employment  potential  of  these
 mills  ?  kdl



 Written  Answers 2947

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)
 Special  steps  taken  are:

 (l)  A  loan  of  Rs.  50  lakhs  has
 been  sanctioned  to  the  Govern-
 ment  of  Madras  for  re-loan-
 ing  to  Apex  Cooperative  So-
 cieties  to  enable  them  to  pur-
 chase  and  stock  yarn,
 Additional  rebate  of  5%  in
 addition  to  the  normal  re-
 bate  of  5%  on  the  sale  of
 handloom  cloth  by  Co-opera-
 tive  Societies  for  a  period  up

 (2)
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 (3)  A  special  additional  assistance
 of  Rs.  2  per  0  Ibs.  as  freight
 differential  has  been  allowed
 to  stimulate  the  export  of
 cone/cheese  yarn.

 (4)  A  scheme  for  retention  of
 stocks  of  yarn  for  mills  in
 Madras  State  has  been  approv-
 ed.

 (5)  Three  Investigation  Committe-
 es  have  been  appointed  under
 the  Industries  (Development
 and  Regulation)  Act,  to  look
 into  the  affairs  of  20  mills  in

 to  3  months  has  been  announc-  Madras.
 ed.  (b)  and  (c).

 Total  No.
 of  mills  Workers

 Month  closed  n  pindles  Looms  on  Rolls
 Madras.

 March,  968  12  2.27  lakhs  348  7353
 April,  968  9  ३५6  lakhs  348  0869
 May,  968  22  4.9  lakhs  448  205
 June,  968  2  4.43  lakhs  834  2729

 Prices  OF  PAPER

 4477.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  at  the  annual  meeting
 of  the  Indian  Paper-makers’  Associa-
 tion,  held  in  Calcutta  on  the  24th  May,
 1968,  the  steps  to  keep  paper  prices
 down  were  discussed  and,  if  so,  what
 specific  suggestions  came  up  at  the
 meeting  and  what  decisions,  if  any,
 were  taken;  and

 (b)  what  demands  were  made  by
 the  paper-industry  representatives  at
 the  meeting  and  what  was  Govern-
 ment’s  reaction  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 There  was  no  discussion  as  such  in
 respect  of  paper  prices  in  the  meeting
 of  24th  May,  1968,  as  such.  The  mat-
 ters  relating  to  the  decontrol  of  paper
 prices,  the  consequent  increase  in  the

 prices  effected  by  the  paper  industry
 and  need  to  hold  the  price  line  as  far
 as  possible  were  only  stressed  upon
 by  the  chairman  of  The  Indian  Paper-
 makers’  Association  and  the  Minister
 of  Industrial  Development  &  Company
 Affairs,

 (b)  The  Paper  industry  mentioned
 about  difficulties  in  getting  leases  of
 forest  areas  and  also  requested  for  con-
 tinuation  of  liberal  policy  in  respect
 of  import  of  wood  pulp  and  machinery
 stores  required  for  the  paper  indus-
 try.  They  were  assured  all  possible
 help  in  the  matter.

 MODERNISATION  OF  TExTILE  INDUSTRY
 4478.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  sug-
 gested  to  the  State  Governments  to
 associate  themselves  with  the  execu-
 tion  of  the  scheme  for  modernisation,
 rehabilitation  and  rationalisation  of
 the  textile  industry  and  to  set  up  satel-
 lite  corporations  in  the  principal  in-
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 dustrial  States  like  Madras,  Maharash-
 tra  and  Gujarat;  and

 (b)  if  so,  the  precise  recommenda-
 tions  made  by  Government  in  this

 Tegard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (7).  (l)  Government  have  suggested

 to  the  State  Governments  to  set  up
 State  Textile  Corporations  as  subsi-
 diaries  to  the  National  Textile  Corpo-
 ration.  The  financial  requirements  in
 respect  of  such  corporations  would  be
 shared  between  the  Centre  and  the
 States.  The  details  are  under  consi-
 deration.

 (2)  The  State  Governments  are  al-
 ready  aware  of  the  need  for  moder-
 nisation  and  rehabilitation  of  the  tex-
 tile  industry.  While  the  National  Tex-
 tile  Corporation  and  its  subsidiaries

 in  the  States  will  help  in  modernisa-
 tion  and  rehabilitation  of  mills  taken
 over  by  the  Government  and  handed
 over  to  them  for  management,  the
 other  mills  can  approach  the  institu-
 tional  financing  agencies  for  similar
 help.

 Latrz  RUNNING  oF  LocAL  TRAINS  IN
 Detar  AREA  07  NorTHERN  RAILWAY

 4479.  SHRI  YASHPAL  SINGH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state;

 (a)  whether  even  after  opening  of
 the  second  rail  bridge  on  Jamuna,  the
 local  trains  which  cater  to  the  needs
 of  students  of  Delhi  and  general  public
 residing  in  Ghaziabad  or  Meerut,  are
 not  running  in  time;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  by  what  time  the  local  trains

 are  likely  to  run  punctually  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)

 ‘There  is  occasional  late  running  of
 local  trains  catering  to  passengers  bet-
 ween  Meerut/Ghaziabad  and  ‘Delhi/
 New  Delhi.

 “@)  and  (c).  The  occasional  late
 running  is  caused  by  a  variety  of
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 factors  like  indiscriminate  alarm  chain
 pulling,  frequent  Control  failures
 (mostly  resulting  from  theft  of  wires),
 teething  troubles  arising  out  of  instal-
 lation  of  Power  Signalling  in  Delhi,
 non-interlocked  working  at  New  Delhi,
 late  running  of  main  line  trains  due
 to  variety  of  reasons.  Every  feasible
 effort  is  made  to  improve  the  punctu-
 ality  of  trains  including  local  trains.

 MANUFACTURE  OF  MACHINERY  FOR
 Bokaro  STEEL  PROJECT

 4480.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  the  quantity  and
 the  value  of  machinery  manufactured
 at  the  Heavy  Engineering  Corporation,
 Ranchi  so  far  for  the  Bokaro  Steel
 Project  and  how  much  more  machin-
 ery  is  to  be  manufactured  by  the  said
 Corporation  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 Till  the  end  of  July,  1968,  Heavy  Engi-
 neering  Corporation  Ltd,  had  supplied
 to  Bokaro  Steel  Project  876  tonnes  of
 mechanical  equipment  and  739  ton-
 nes  of  structurals.  They  are  to  sup-
 ply  about  71.074  tonnes  of  mechani
 cal  equipment  and  about  24,761  tonnes
 of  steel  structures,  The  price  of  the
 equipment  is  yet  to  be  settled.

 SHUTTLE  TRAIN  BETWEEN  SAFDARJANG
 AND  GHAZIABAD

 4481.  SHRI  YASHPAL  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  run  a
 Shuttle  train  service  from  Safdarjang
 Railway  station  to  Ghaziabad  via  new
 bridge  to  enable  the  students  and
 Government  employees  to  attend  the
 morning  classes  in  colleges  at  Ghazia-
 bad;  and

 (b)  if  so,  by  what  date  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise,
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 OvER-BRIDGE  ON  RAILWAY  CROSSING  AT
 PareL  Roap,  New  ‘Dew

 4482.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  appro-
 val  has  been  given  for  the  construc-
 tion  of  an  over-bridge  on  the  railway
 erossing  at  Patel  Road  between  West
 Patel  Nagar  and  Kirtinagar  in  New
 Delhi;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 contract  for  the  construction  of  the
 over-bridge  has  been  given;  and

 (०)  if  so,  the  time  limit  for  comple-
 tion  of  this  over-bridge  ?

 .«  THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.

 (b)  No,
 (९)  Does  not  arise.

 as  FREE  ZONE  OF  KANDLA
 ‘,  4483.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  how  many  industries  have  so
 far  been  set  up  in  the  free:  zone  of
 Kandla;

 _(b)  the  total  investment  in  these
 industries;  and

 .  (ce)  the  total  export  earnings  there-
 from  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Five
 units  have  been  set  up  in  the  Kandla
 Free  Trade  Zone,  up  to  March,  1968.
 -,j(b)  Total  investment  by  these  units
 is  about  Rs.  8  lakhs,

 (c)  Total  exports  from  the  Kandla
 Free  Trade  Zone  upto  3ist  July,  1968,
 were  Rs.  18,69,000..

 SrorpAce  07  TRAINS  AT  OUTER  SIGNAL
 oF  Detar  MaIn  Station

 4484.  SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state:

 पु  é
 (a).  whether  it  is  a  fact  that  most  of

 he  incoming  trains  in  Delhi  are  stopp-
 ed  at  the  outer  signal  as  a  result  of
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 which  even  train  running  right  time become  late;  and
 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and

 what  steps  are  being  taken  to  remove
 this  shortcoming  which  causes  much
 annoyance  to  the  passengers  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b)  During  June  and  July,  1968,  about
 23.9%  of  the  total  number  of  trains
 arriving  into  Delhi  Main  got  detained
 outside  signals,  for  small  periods  rang-
 ing  from  2  to  5  minutes.  The  main
 reasons  were  teething  troubles  follow-
 ing  installation  of  Power  Signalling  at
 Delhi  Main,  trains  running  out  of  path
 resulting  in  the  scheduled  berthing
 arrangements  getting  upset  etc,  Every
 feasible  effort  is  being  made  to  improve
 the  running  of  trains  and  to  avoid
 detention  to  incoming  trains  outside
 signals.

 Visrr  sy  InpIAN  JUTE  Mitts’  AssociA-
 TION’s  DELEGATION  TO  U.S.S.R.

 4486.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  high  level  delegation”
 of  the  Indian  Jute  Mills  Association
 has  recently  visited  the  U.S.S.R.;

 (b)  if  so,  the  purpose  of  their  visit
 and  the  result  achieved;  and

 (c)  whether  the  foreign  demand  for,
 and  high  profitability  of,  jute  carpet-
 backing  have  started  to  decline,  neces-
 sitating  discovery  of  new  markets?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI

 »MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  purpose  of  the  visit  was  (i)
 to  foster  goodwill  with  an  important
 customer,  (ii)  maintenance  and  in-
 crease  wherever  possible  of  exports  of
 traditional  jute  goods,  and  (iii)  pro-
 motion  of  specialities  including  carpet
 backing.  The  results  have  been  satis-
 factory.  Apart  from  promises  of  im-
 porting  traditional  jute  goods  as  pro-
 vided  in  the  Trade  Plan,  keen  interest
 was  shown  in  carpet  backing  and
 bleached  hessian,
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 (c)  The  demand  for  carpet  backing
 is  increasing.  In  view  of  the  rise  in
 Price  of  raw  material,  the  profitability
 might  have  been  affected  somewhat.
 The  industry  is,  however,  continuously
 exploring  new  markets.

 ExpANSION  OF  DurGAPUR  ALLOY  STEEL
 PLANT

 4487.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 SHRI  P.  C.  ADICHAN  :
 SHRI  J,  M.  BISWAS:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  meeting  of  Alloy
 Steel  producers  was  recently  conven-
 ed  by  Government;

 (b)  if  so,  whether  the  private-sector
 producers  are  pressing  for  a  larger
 allocation  of  capacity  to  them  at  the
 expense  of  the  public  sector  and  for
 halting  the  expansion  of  the  Durgapur
 Alloy  Steel  Plant;  and

 (c)  if  so,  Government’s  reaction  in
 the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  There  was  no  demand  from  the
 private  sector  manufacturers  for  halt-
 ing  the  Durgapur  Alloy  Steel  Plant
 expansion.

 (c)  Does  not  arise.

 Deposits  OF  LEAD  AND  COPPER

 4480.  SHRI  INDRAJIT.  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 fa)  whether  a  large-scale  lead  de-
 posit  and  a  small-scale  copper  deposit
 have  been  found  in  the  Agnigundala
 region;

 .(b)  whether  it  has  been  decided  to
 entrust  exploitation  of  these  deposits
 to  the  Hindustan  Zinc  Ltd.  or  to  any
 other  concern;  and

 (c)  the  opinion  obtained  by  Gov-
 ernment  from  the  U.S.  consultant  firm
 which  examined  the  deposits  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 The  investigations  carried  out  by  Geo-
 logical  Survey  of  India  have  indicated
 what  appear  to  be  potentially  work-
 able  deposits  of  lead  in  Bandalamottu
 block  in  Agnigundala  region.  Copper
 deposits  have  been  found  to  exist  in
 Nallakonda  and  Dhukonda  blocks  of
 the  Agnigundala  lead-copper  belt.

 (b)  The  feasibility  study  of  exploit-
 ing  Agnigundala  Copper-Lead  deposit
 has  been  assigned  to  Hindustan  Cop-
 per  Ltd.

 (c)  No  consultants  have  been
 appointed  for  examining  the  deposits.
 However,  M/s,  Ashland  Oil  Co.,  who
 at  one  time  appeared  interested  in
 developing  the  property  in  collabora-
 tion  with  Hindustan  Copper  Ltd.,  had
 deputed  their  experts  to  appraise  the
 property  and  they  submitted  a  report.

 LIcENCE  FOR  MANUFACTURE  OF  TENNIS
 BALLs

 4489.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  give  a  licence  to  a  foreign  concern
 to  manufacture  tennis  balls  in  India;

 (b).  if  so,  the  main  features  there-
 of  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  indi-
 genous  manufacture  of  tennis  balls  has.
 made  satisfactory  progress  in  the  re-
 cent  years;  and

 (d)  the  extent  to  which  the  indigen-
 ous  industry  will  be  adversely  affect-
 ed  by  the  new  licensing  proposal?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 and  (b)  An  application  has  been  re-
 ceived  from  M/s.  Dunlop  India  Ltd.
 for  grant  of  a  licence  under  the  Indus-
 tries  (Development  &  Regulation)
 Act,  95l,  for  the  manufacture  of  lawn
 tennis  balls,  with  a  capacity  of  12,00,000°
 Nos.  per  annum,  in  collaboration  with
 M/s.  International  Sports  Co.  Ltd,
 London  and  it  is  under  eonsideration.
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 (c)  and  (d).  Complaints  have  been
 ‘received  about  the  quality,  availability
 and  prices  of  tennis  balls  manufactur-
 ed  by  the  existing  producers,

 रेलवे  में  सुरक्षा  उपायों  सम्बन्धी  उच्च
 शक्ति  प्राप्त  शाह  समिति

 4490.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  भारतीय  रेलवे  में  सुरक्षा
 उपायों  को  निर्धारित  करने  के  लिये  नियुक्त
 की  गई  उच्च  शक्ति  प्राप्त  शाह  समिति  ने
 अपनी  जांच  पूरी  कर  ली  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसकी  रिपोर्ट  के  कब
 अकाशित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (ओ  च्े०  स॒०  पुनाचा)  :
 (क)  और  (ख).  श्री  शान्ति  लाल  एच०

 शाह  की  अध्यक्षता  में  उच्चाधिकार  समिति
 इस  समय  अपनी  रिपोर्ट  का  मसौदा  तैयार
 करने  में  व्यस्त  है  ।  सितम्बर,  i968  को
 समाप्ति  से  पहले  रिपोर्ट  पेश  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिसिटेड  तथा  लुक्समयर्ग
 की  टोरिस्टो  स्टील  कारपोरेशन

 के  बीच  करार
 4491,  शी  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  जि०  मो०  बिस्‍्वास  :
 क्या  इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान
 स्टील  लिमिटेड  तथा  लुक्समबर्ग  की  फर्म
 टोरिस्टो  स्टील  कारपोरेशन  के.  बीच  एक
 करार  हुआ  है,  जिसके  अन्तग्ंत  भिलाई  तथा

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  में  *रिढ्ड  तारस्टील”
 का  निर्माण  किया  जाय  जायेगा;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  करार  की  शर्तें
 क्‍या  हैं;  और

 (ग)  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया
 गया  है;

 (घ)  उस  पर  कितना  घन  खर्च  होने
 की  सम्भावना  है  ?
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 हस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (श्री to  ब्बे०  सेठी)  :  (क)  और  (ग).
 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  लुक्समबर्गं
 की  फर्म  मेसर्स  टोर-स्टंग  स्टील  कारपोरेशन
 के  साथ  एक  करार  किया  है  जिसके  अनुसार
 प्रतिवर्ष  42000  टन  'टोर-स्टील'  का  उत्पादन
 होगा  जिसे  बढ़ाकर  60,000  टन  प्रतिवर्ष
 कर  दिया  जायेगा  |

 (ख)  और  (घ)  :  साधारणत:  किसी
 विशेष  फर्म  के  साथ  किये  गये  सहयोग  संबंधी
 समझौते  का  ब्पौरा  बताने  की  प्रथा  नहीं  है  ।

 Lock  our  mv  TexmAco  CALCUTTA

 4492.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Wil
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  as  a
 result  of  the  lock-out  in  Texmaco,  Cal-
 cutta  production  of  rolled  stock  and
 boilers  has  been  suspended;

 (b)  if  so,  the  loss  of  production  and
 the  amount  involved;

 (c)  whether  such  loss  of  production
 will  affect  any  Indian  industry  and  also
 the  export  of  such  boilers  and  rolled
 stock  to  foreign  countries;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 It  has  been  reported  by  the  Company
 that  they  have  suspended  production
 of  railway  wagons  and  boilers  due  to
 the  strike  of  workers  from  459  April
 1968.

 (b)  The  loss  of  production  of  rail-
 way  wagons  is  estimated  at  Rs.  40.00
 lakhs  per  month  and  the  total  loss  of
 production  of  boilers  from  15-4-1968
 to  3l-7-968  is  estimated  at  Rs.  5.57
 lakhs.

 (c)  and  (d)  There  would  be  some
 effect  on  ancillary  industries  manufac-
 turing  items  such  as  electrodes,  nuts,
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 bolts,  revets,  etc.  There  are  no  signi-
 ficant  exports  of  boilers  at  present.
 Information  in  respect  of  the  effect  of
 the  strike  on  wagon  exports  is  being
 collected.

 TRADE  WITH  SouTH  VIETNAM

 4493.  DR.  RANEN  SEN:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased

 to  state:
 (a)  whether  India  is  still  maintain-

 ing  trade  relations  with  South  Viet-
 nam;

 (b)  if  so,  what  is  the  annual  turn
 over  of  trade  between  the  two  coun-
 tries  at  present;  and

 (c)  the  types  of  products  exported
 .to  South  Vietnam  during  the  last  three
 years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  total  value  of  goods  ex-
 ported  to  and  imported  from  South
 Vietnam  during  the  last  three  years
 was  as  follows

 (Value  in  Rs.  lakhs)

 Exports  Imports  Volume
 Year  to  from  of

 South  South  Trade
 Vietnam  Vietnam

 1965-66  287  Negligible  287
 91966-67  490  Do.  490

 1967-68  7  Do.  7

 *Figures  for  April  and  May  4966  have
 been.  escalated  by  57°5%  for  com-
 parison.

 (c)  The  main  items  of  India’s  ex-
 ports  to  South  Vietnam  were  Iron  &
 Steel,  Machinery  other  than  Electrical,
 Electrical  Machinery,  Paper  and  Paper
 Board  and  Chemical  Elements  and
 Compounds.

 Export  or  SHOES

 4494.  DR.  RANEN  SEN:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India  is
 facing  stiff  competition  from  Pakistan
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 in  the  export  of  shoes  to  the  World
 markets;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that,
 the  prices  of  Pakistani  shoes  in  the
 world  markets  are  much  less.  than
 that  of  the  Indian  shoes;

 (c)  whether  India  is  likely  to  lose
 some  of  its  foreign  markets  as  a  re-
 sult  of  this  new  development;  and

 (d)  if  so,  the  steps  Government  pro-.
 pose  to  take  to  meet  the  competition
 from  Pakistan  in  the  export  of  shoes  ?-

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE.
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Be-.
 sides  Pakistan,  Italy,  France,  U.K.  are
 India’s  competitors  for  the  export  of
 shoes  in  the  world  markets.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  No,  Sir.
 (d)  In  spite  of  continued  competi-

 tion  from  China,  Parkistan,  U-K.,  Italy,
 France,  value  of  export  of  footwear
 from  India  during  1963-64,  1964-65,
 1965-66,  1966-67  and  1967-68  was  of
 the  order  of  Rs.  36  lakhs,  Rs.  48
 lakhs,  Rs.  88  lakhs,  Rs.  87l  lakhs  and
 Rs,  9  lakhs  respectively.  With  pro-
 vision  of  import  replenishment
 which  takes  care  of  scarce  imported
 materials  required  for  quality  produc-
 tion  of  shoes  for  export,  and  the  pro-
 motional  measures  such  as_  participa-
 tion  in  international  fairs  in  the  fore-
 ign  countries,  on-the-spot  study  by
 sales-cum-study  teams,  market  sur-
 veys  undertaken  by  the  Finished
 Leather  and  Leather  Manufactures  Ex-
 port  Promotion  Council  it  is  expected
 that  rising  trend  in  the  export  of
 shoes  would  maintain

 Export  oF  Rayon  Fasrics
 4495.  DR.  RANEN  SEN:  Will  the

 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to.
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  ex-
 port  of  rayon  and  synthetic  fabrics
 has  declined  in  the  recent  years;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  to  step  up  ex-.

 ports  of  these  commodities  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Due  to  certain  unfavourable  ex-
 ternal  factors  such  as  political  distur-
 bances  in  some  of  the  importing  coun-
 tries,  increasing  competition  from  high-
 ly  industrialised  countries,  continuing
 import  restrictions  in  some  countries
 and  the  emergence  of  indigenous  in-
 dustries  in  some  developing  countries,
 India’s  total  exports  of  rayon  and  syn-
 thetic  fabrics  have  been  declining
 since  1964.  The  export  received  a
 further  set  back  due  to  the  abolition
 of  the  erstwhile  export  promotion
 scheme  for  art  silk  fabrics  from  June,
 966  resulting  in  shortage  of  yarns
 and  also  rise  in  prices  of  yarns.

 (c)  Among  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to  step  up  exports  of  rayon
 and  synthetic  fabrics  are  :—

 (l)  For  promotion  of  exports  of
 Cellulosic  art-silk  fabrics
 (Rayon  filament  yarn  fabrics,
 spun  rayon  fabrics  and  acetate
 fabrics)  Government  have  in-
 troduced  a  scheme  which  pro-
 vides  for  the  grant  of  cash
 assistance  not  exceeding  25%
 of  the  FOB  value  of  the  ex-
 ports  with  a  cut-off  point  of
 33.3%  in  individual  cases.  This
 cash  assistance  is  given  by
 STC  and  is  allowed  on  exports

 हि  of  cellulosic  art  silk  fabrics
 made  by  the  STC  and/or  its
 business  associates.
 For  promotion  of  export  of
 synthetic  fabrics  a  replenish-
 ment  scheme  has  been  intro-
 duced  whereby  the  exporters
 are  given  .2  kg.  of  imported
 nylon  yarn  for  every  4  kg.  of
 nylon  yarn  established  as  hav-
 ing  been  used  in  the  exported
 fabric.
 A  joint  sales  team  of  Rayex
 and  S.T.C,  visited  Canada,
 U.K.,  Holland,  Belgium,  Italy,
 Iraq  and  Kenya  and  secured
 orders  approximately  for  a
 value  of  Rs.  6  crores  for  ex-
 port  of  art  silk  fabrics:

 ९2)

 43)
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 Crntury  ENKA

 4496.  DR.  RANEN  SEN:
 SHRI  P.  0,  ADICHAN:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  fin-
 ally  decided  to  renew  the  licence  for
 Century  Enkaan  an  industrial  enter-
 prise  sponsored  by  the  house  of  Birlas;

 (b)  whether  it  took  about  fourteen
 months  for  Government  to  come  to  a
 decision  on  the  subject;

 (c)  if  so,  the  factors  which  delayed
 the  decision  in  the  matter;  and

 (d)  on  what  grounds  the  licence  has
 now  been  renewed  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A,  AHMED)  :  (a)
 to  (d).  The  entire  question  is  still
 under  the  consideration  of  Government
 and  a  final  decision  is  yet  to  be  taken.

 PRODUCTION  OF  IRON  ORE

 4497.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  production  of  iron  ore
 from  the  Bellary  Hospet  mines;

 (b)  whether  these  ores  are  one  of
 the  best  qualities  produced  anywhere
 in  the  world;

 (c)  the  proportion  of  these  ores
 which  is  exported  and  at  what  prices;

 (d)  whether  there  is  an  abundance
 of  electricity  and  water  near  the  mines;
 and

 (e)  if  so,  the  relative  economic  ad-
 vantage  in  exporting  ores  to  that  of
 starting  a  Steel  Mill  there?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 The  total  production  of  iron  ore  during
 967  was  2.58  million  tonnes  and  dur-
 ing  968  (January—May)  .02  million
 tonnes.
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 (b)  Bulk  of  the  iron  ore  produced
 is  of  65  to  67%  Fe  content  which  is
 high  grade.

 (c)  The  entire  production  is  export-
 ed.  The  prices  obtained  are  the  same
 as  are  obtained  for  similar  types  and
 grades  of  ore  exported  from  other
 areas.

 (d)  Tungabhadra  Dam  and  Power
 Station  are  the  nearest  possible  source
 of  supply.  However,  information  is
 not  available  on  abundance  of  Power
 and  Water.

 (e)  It  is  difficult  to  compare  the
 two  in  view  of  the  wide  disparity  of
 investment  and  other  parameters  in-
 volved,  since  the  angle  involved  for
 exporting  iron  ore  is  to  earn  foreign
 exchange  whereas  setting  up  of  Steel
 Mill  would  need  to  be  justified  on  its
 economic  viability,  domestic  and  export
 demand  etc.

 CrosuRE  09  CoAL  MiIves

 4498.  ह-1:8:3 ह  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  seve-
 ral  coal  mines  have  been  closed  due
 to  the  laying  of  the  Barauni-Haldia
 pipelines;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 _(c)  the  total  annual  production  of

 cooking  and  other  varieties  of  coal
 from  those  mines  and  their  price  at
 the  present  rate;  and

 (a)  the  estimated  coal  stock  in
 those  mines  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 No  such  closure  has  come  to  the  notice
 of  Government.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise,

 NATIONAL  COAL  DEVELOPMENT  CoRPO-
 RATION

 4499.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many
 pits  in  the  Giridih  group  of  collieries

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  2962 Written  Answers

 of  the  National  Coal  Development
 Corporation  are  proposed  to  be  closed
 or  have  already  been  closed  down;

 (b)  whether  any  expert  estimate  has
 been  made  of  the  total  stock  of  coal
 in  the  various  pits  proposed  to  be
 closed;  and

 (c)  if  so,  details  thereof,  if  not,
 whether  any  such  estimate  is  proposed
 to  be  made?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 to  (c).  Some  pits  in  the  Giridih  group
 of  collieries  have  been  closed  down
 progressively  on  account  of  exhaus-
 tion  of  reserves  and  the  question  of
 closure  of  further  pits  is  under  the
 examination  of  an  expert  committee
 constituted  by  the  Board  of  Directors,
 which  will  go  into  all  aspects  of  the
 matter  including  the  reserves  of  coal

 दिल्‍ली  मुगल  सराय  पासंल  गाड़ी
 4500.  शी  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  क्‍या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कुछ  समय  पूर्व  उन्हें  यह  सुझाव
 मिला  था  कि  दिल्ली-मुगल  सराय  पासंल
 गाड़ी  हापुड़-बुलन्दशहर  के  रास्ते  चलाई  जानी
 चाहिये  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त
 सुझाव  की  व्यावहारिकता  के  बारे  में  जांच
 की  है;  और

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब
 तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेलवे  मंत्री  धी  थे  ०  मु०  पुनाचा)  :  (क)
 जीहां।

 (ख)  उस  सुझाव  पर  ध्यानपूर्वक  विचार
 किया  गया  है  ।  लेकिन  7  अप|72  डाउन
 पाल  ए क्सप्रैस  गाड़ियों  को  हापुड़-बुलन्दशहर
 के  रास्ते  चलाने  का  न  औचित्य  पाया  गया
 है  और  न  परिचालन  की  दृष्टि  से  ऐसा  करना
 व्यवहारिक  ही  है  t

 (ग)  सवाल  नहीं  उठता  |
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 सरकार  द्वारा  उद्योगों  को  अपने  नियंत्रण
 में  लेना

 4501.  शी  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  तथा  समदाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  में  ऐसे  कितने  उद्योग  हैं  जो  पहले
 गैर  सरकारी  व्यक्तियों  के  हाथ  में  थे  परन्तु
 अब  सरकार  द्वारा  लिये  जाने  पर  भी  नुक्सान
 में  चल  रहे  हैं  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  इन  उद्योगों  में
 हो  रही  हानि  के  कारणों  की  जांच  की  है;
 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 क्या  सुधारात्मक  कदम  उठा  रही  है  ?

 ओद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-फार्य
 मंत्रो  (1. |  फखरुद्दोन  अली  अहमद)  :  (क)
 से  (ग)  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कोककर-कोयले  का  उत्पादन
 4502.  क्री  रामावतार  शर्मा  :  क्‍या

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  झरिया,  रानीगंज
 और  बोकारो  कोयला  खानों  में  कोककर
 कोयला  मिलने  की  सम्भावना  बढ़  गई  है;
 और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  खानों  स ेकोककर
 कोयले  के  वाधिक  उत्पादन  का  अनुमान  क्‍या
 है?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (श्री  राम  सेवक)  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  973-74  तक  कोकिंग  कोयले
 की  70  लाख  मैट्रिक  टन  की  अतिरिक्त
 क्षमता  स्थापित  की  जा  रही  है  1

 दिल्ली-गाजियाबाद  सेक्शन  में  स्थानीय
 रेलगाड़ियों  में  भीड़

 4503.  श्री  ओम  प्रकाश  ट्यागी  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली
 और  गाजियाबाद  के  बीच  चलने  वाली  स्थानीय

 AUGUST  20,  965  Written  Answers  2964

 रेलगाड़ियों  में  इतनी  भीड़  होती  है  कि  लोग
 प्रायः  छतों  पर  बैठकर  यात्रा  करते  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार
 इन  रेल  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने
 अथवा  एक  अतिरिक्त  स्थानीय  रेलगाड़ी
 चलाने  का  है  ;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 ? ह्
 रेलवे  मंत्री  पथी  चे०  मु०  पुनाचा):  (क)

 जी  नहीं  t
 (ख़)  और  (ग)  सवाल  नहीं  उठता  ।
 कोकाकोला  चूर्ण  का  आयात

 4504.  शी  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कोकाकोला  का
 चूर्ण  अमरीका  से  आयात  किया  जाता  है  और
 भारत  में  कोकाकोला  बेचने  से  होने  वाली  आब
 का  एक  बड़ा  भाग  उस  देश  को  चला  जाता
 है;
 (ख)  यदि  हां,  तो  i965-66  तथा
 ‘1966-67  में  इसकी  कितनी  मात्रा  आयात

 को  गई  तथा  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 व्यय  हुई  और  उसे  किस  दर  पर  आयात
 किया  गया;  और

 देश  में  बनने  वाली  अच्छी  वस्तुएं  उपलब्ध
 होने  पर  भी  इसके  आयात  के  क्‍या  कारण
 हैं?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  ओ  फलखरुद्दीन  अली  अहमद)  :  (क)  से

 (ग)  कोकाकोला  सांद्रण  (कन्सेन्ट्रेट)  का
 आयात  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ny  पंजीकृत
 निर्यातकों  के  लिये  आयात  नीति  के  अन्तगेंत
 कोकाकोला  सांद्रण  के  निर्यात  के  बदले  देश
 में  ही  कोकाकोला  सांद्रण  बनाने  के  लिये
 आवश्यक  केवल  कुछ  कच्चे  माल  का  आयात:
 करने  की  ही  अनुमति  दी  जाती  है  t  इन
 कच्चे  माल  का  आयात  निम्न  प्रकार  किया  गया.
 था  —

 1965-66  12,400  २०
 ‘1966-67  97,600  २०  /
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 अन्य  हल्के  पेय  पदार्थ  निर्माताओं  को  भी
 उनके  अपने  पेय  पदार्थ  बनाने  के  लिये  कच्चे
 माल  का  आयात  करने  को  अनुमति  दी  जाती
 है।

 इटारंसो-प्रधाग  रेल  लाइन  पर  अतिरिक्त
 रेल  गाड़ो

 4505.  श्री  ओम  प्रकाश  त्थागी  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  इटारसी
 और  प्रयाग  के  बीच  रेलगाड़ियों  का आवागमन
 इतना  नहीं  है  कि  वे  तृतीय  श्रेणी  के  सब
 यात्रियों  को  ले  जा  सकें;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इस  लाइन  पर  एक  और  रेलगाड़ी  चलाने
 अथवा  बम्बई-कलकत्ता  जनता  एक्सप्रेस  को
 बम्बई  से  वाराणसी तक  रोज़ाना  चलाने  का
 है;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 रेलवे  मंत्री  पथ्  चच०  मु०  बुनाचा)  :

 (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  और  (ग).  सवाल  नहीं  उठता  a

 ImporTteD  Raw  MATERIALS  FOR  SMALL
 ScALeE  INDUSTRIES

 4506.  SHRI  5.  com  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  requirements  of
 Small  Scale  Industries  in  regard  to
 imported  raw  materials  are  being  fully
 met;

 (b)  if  not,  the  extent  of  shortage;
 and

 (c)  the  prospects  of  meeting  the  re-
 quirements  of  the  established  industri-
 es?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A,  AHMED)  :  (a)
 and  (b).  Under  the  existing  policy,
 priority  industries,  in  the  large  scale
 as  well  as  in  the  small  sector,  can
 LAILSS/68—5
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 obtain  their  full  requirements  of  im-
 ported  raw  materials,  components,  etc.,
 on  the  basis  of  a  proven  need  for  such
 imports.  In  respect  of  industries  other
 than  priority  industries,  however,  allo-
 cations  are  on  a  more  restricted  basis,
 depending  on  the  relative  importance
 of  the  industry  and  the  availability  of
 foreign  exchange.  In  order  to  simplify
 licensing  procedures  for  the  small  scale
 industry,  non-priority  units  in  the
 small  scale  sector  are  allowed  to
 approach  the  licensing  authorities
 directly  and  the  quantum  of  import
 licence  is  related  to  the  past  allocations
 of  these  units.

 (c)  The  prospects  of  meeting  the
 import  requirements  of  priority  as
 well  as  non-priority  industries  depend
 on  the  growth  of  our  experts  and  also
 on  the  availability  of  non-project
 assistance.

 Detai-BomBAy  MAr./Exeress  TRAINS

 4507.  SHRI  5.  ८  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  although
 four  or  five  Mail  and  Express  trains
 run  from  Delhi  to  Bombay  via  Rajas-
 than  and  Gujarat,  there  are  only  two
 Mail  and  Express  trains  from  Delhi
 to  Bombay  via  Uttar  Pradesh,  Madhya
 Pradesh  and  Maharashtra,  when  the
 latter  route  has  potentiality  for  traffic;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Passengers  bound  for  Bombay  beyond
 Mathura  Railway  Station,  coming  from
 Uttar  Pradesh,  Madhya  Pradesh  and
 Maharashtra  have  to  experience  gap
 of  more  than  4  hours  between  the
 two  trains  bound  for  Bombay  and  the
 Central  Railway;

 (०)  the  reasons  for  not  taking  any
 action  in  the  matter  by  the  Adminis-
 tration  so  far;  and

 (d)  whether  there  is  any  likelihood
 of  introducing  more  trains  on  this  route
 in  the  near  future?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  As
 against  4  pairs  of  through  Mail/Ex-
 press  trains  running  between  Bombay
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 Central  and  New  Delhi/Delhi  (West-
 ern  Railway  route),  there  are  two
 pairs  of  through  Mail/Express  trains
 between  Bombay  VT  and  New  Delhi
 (Central  Railway  route).

 (b)  Yes.
 (c)  and  (da).  Introduction  of  any

 additional  through  train  between  Bom-
 bay  VT  and  New  Delhi  on  the  Central
 Railway  route  is  not  at  present  opera-
 tionally  feasible  for  want  of  requisite
 line  capacity  on  certain  sections  en-
 Toute,  paucity  of  rolling  stock  and
 lack  of  terminal  facilities  at  Bombay
 VT/New  Delhi  stations.

 CLosuRE  oF  SUEZ  CANAL

 4508.  SHRI  P.  C.  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  closure  of  Suez
 Canal  has  adversely  affected  India’s
 trade  with  the  Western  countries;

 (bd)  if  so,  to  what  extent;  and
 (c)  what  is  the  amount  of  additional

 freight  charges  that  India  has  to  pay
 annually  as  a  result  of  the  re-routing
 of  ships  via  Cape  since  the  closure  of
 the  Canal  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b),  The  closure  of  Suez  Canal  has  no
 doubt  affected  the  competitiveness  of
 our  products  exported  to  the  countries
 located  beyond  Suez  Canal  but  it  is
 not  possible  to  arrive  at  any  quantita-
 tive  estimate  of  its  impact  on  our  ex-
 port  trade  as  this  is  only  one  of  the
 factors  which  tend  to  influence  and
 determine  the  total  volume  of  export
 trade.

 (c)  It  is  not  possible  to  estimate  the
 additional  freight  incurred  by  India  as
 a  result  of  the  closure  of  the  Suez
 Canal.  It  can,  however,  be  stated  that
 India  is  incurring  an  estimated  addi-
 tional  expense  of  about  3  million  dol-
 lars  per  month  on  account  of  higher
 freight  charges  that  have  to  be  paid
 for  our  imports  from  countries  to  the
 west  of  the  Suez  Canal.  In  addition,
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 our  exports  have  also  to  bear  addition-
 al  freight,  though  it  is  not  easy  to
 assess  the  same  precisely.

 ABOLITION  OF  DrnING  CAR  ATTACHED  TO
 Denra  Dun  Express

 4509.  SHRI  P.  C.  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Western  Railway  authorities  have  de-
 cided  to  abolish  the  dining  car  attach-
 ed  to  the  Dehra  Dun  Express  and  re-
 place  it  with  an  ordinary  third  class
 coach;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  whether  this  will  not  create  un-

 necessary  hardships  to  the  passengers
 and  whether  Government  propose  to
 reconsider  their  decision  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  Yes.

 (b)  9DN/20UP  Dehra  Dun  Express-
 es  are  generally  running  overcrowded.
 By  abolishing  the  Dining  Car  and  re-
 placing  it  by  an  ordinary  third  class
 Coach,  it  will  be  possible  to  provide
 more  accommodation  for  the  travell-
 ing  public  and  thereby  reduce  over-
 crowding  on  these  trains.  As  the  trains
 are  running  full  load,  it  is  not  possible
 to  put  an  extra  third  class  coach  on
 the  trains  otherwise.

 The  sales  from  the  dinning  car  are
 also  poor  due  to  which  it  is  running
 at  considerable  loss.

 (c)  The  discontinuance  of  the  dining
 car  will  not  put  passengers  to  unneces-
 sary  hardship  since  adequate  catering
 and  vending  facilities  will  be  available
 at  stations  enroute  to  meet  the  needs
 for  food  and  refreshments  of  passen-
 gers  travelling  by  these  trains.
 Derositrs  oF  LIMESTONE  IN  HIMACHAL

 PRADESH

 4510.  SHRI  PREM  CHAND
 VERMA  :  Will  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  large
 deposits  of  good  quality  limestone  have
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 been  found  near  Dharamsala  in  Hima-
 chal  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  estimated  quantum  of
 deposits  and  whether  any  industry  is
 likely  to  be  established  for  extracting
 these  deposits;  and

 (c)  how  long  it  will  take  to  com-
 Plete  the  investigation  and  to  imple-
 ment  the  decisions  taken  in  the  mat-
 ter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 to  (c).  Investigations  conducted  by
 the  Geological  Survey  of  India  in  1957,
 indicated  the  availability  of  adequate
 reserves  of  cement  grade  limestones  at
 Dharamkot.  At  the  instance  of  the
 then  Government  of  Punjab,  the  Geo-
 logical  Survey  of  India  took  up  a  de-
 tailed  investigation  of  the  limestones
 with  the  object  of  proving  in  detail,
 the  limestone  reserves  for  setting  up
 of  Portland  Cement.  Factory  near

 Dharamsala.  Drilling  operations  were
 taken  up  in  966  and  the  investiga-
 tions  are  in  progress  which  are  ex-
 pected  to  be  completed  by  the  end  of
 January,  1969,  Final  decision  will  be
 taken  by  the  State  Government  after
 the  reserves  are  actually  proved  and
 sufficient  analytical  results  are  avail-
 able.

 SEIZURE  OF  RAILWAY  TICKETS

 45l.  SHRI  PREM  CHAND
 VERMA  :  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rail-
 way  tickets  of  the  value  of.  Rs.  5
 lakhs,  which  were  being  sold  at  half
 the  price,  were  seized  from  some  peo-
 ple  in  Bombay;

 (b)  if  so,  whether  these  were  found
 to  have  been  stolen  or  were  found  to
 be  fictitious;

 (c)  if  the  tickets  were  stolen,  whe-
 ther  such  a  loss  had  been  reported
 prier  to  the  seizure,  and,  if  not,  the
 reasons  therefor;  and
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 (a)  if  the  tickets  were  found  to  be
 fictitious,  whether  such  cases  came  to
 light  in  the  past  also  and,  if  so,  what
 steps  have  been  taken  to  check  that
 these  fictitious  tickets  do  not  get  cur-
 rency  ?

 RAILWAYS
 (a)  No.

 THE  MINISTER  OF
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 CORRUPTION  CASES  IN  MINISTRY  OF
 CoMMERCE

 4512.  SHRI  PREM  CHAND
 VERMA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  involving
 corruption,  bribery,  theft  and  other
 criminal  offences  discovered  during  the
 period  from  the  ist  April  to  30th
 June,  968  in  his  Ministry  and  the
 number  of  officials  and  non-officials  in:
 each  class;

 (b)  the  number  of  cases  in  which
 prosecution  was  launched  and  the  num-
 ber  of  cases  referred  to  the  Central
 Bureau  of  Investigation;

 (c)  the  number  of  cases  detected  in
 the  year  1967-68,  the  number  of  cases
 which  resulted  in  conviction  and  the
 number  of  persons  against  whom  de-
 partmental  action  was  taken;  and

 (d)  the  concrete  steps  taken  to  pre-
 vent  such  cases  ?

 THE  MINISTE  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (c).
 The  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  tne  House.

 (d)  In  all  the  important  organisa-
 tions  under  this  Ministry  officers  of
 appropriate  rank  have  been  designated
 as  Vigilance  Officers  to  look  after  the
 vigilance  work  in  those  organisations.
 There  is  a  Chief  Vigilance  Officer  in
 the  Ministry  for  co-ordinating  the  vigi-
 lance  activities  in  the  various  organi-
 sations  under  this  Ministry.

 A  close  liaison  is  kept  with  the
 Central  Bureau  of  Investigation.

 Some  of  the  other  important  steps
 taken  to  prevent  corruption  etc.  in  the
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 various  offices  under
 were  :—

 this  Ministry

 (i)  Security  measures  in  the  or-
 ganisation  having  public  deal-
 ings  have  been  tightened  up.
 Visitors  to  these  offices  are
 allowed  to  see  only  gazetted
 officers  and  not  the  members
 of  the  staff.
 As  a  result  of  the  recommen-
 dations  of  the  Study  Team
 headed  by  the  late  Shri  H.  C.
 Mathur,  a  number  of  improve-
 ments  in  procedures  have
 been  effected  in  the  Import
 Trade  Control  Organisation,
 with  a  view  to  simplifying
 them  and  avoiding  delays.
 Time  limits  have  been  pres-
 cribed  for  disposal  of  import
 applications.  The  applications
 are  also  required  to  be  dealt
 with  in  a  chronological  order.
 Import  policy  is  framed  in
 such  a  way  as  to  leave  the
 minimum  possible  discretion
 to  the  licensing  authorities.
 In  pursuance  of  the  recom-
 mendations  of  the  Santhanam
 Committee  on  Prevention  of
 Corruption,  the  penalty  pro-
 vided  in  the  Imports  and  Ex-
 ports  Control  Act  for  contra-
 vention  of  conditions  of  licen-
 ces  and  Import  and  Export
 Control  Order  has  been  en-
 hanced.  A  provision  has  also
 been  made  in  the  Imports
 Control  Order  to  enable  the
 licensing  authorities  to  take
 action  for  over-  and  under-
 invoicing  of  goods.
 Periodical  inspections  and
 scrutiny,  post-facto,  of  records
 are  undertaken  by  a  number
 of  organisations  with  a  view
 to  find  out  the  nature  of  mis-
 takes  and  irregularities  if  any
 with  a  view  to  check/rectify
 the  position.
 integrity  clearance  is  essential
 before  a  Government  servant
 is  allowed  promotion  or  con-
 firmation.  This  serves  as  .a
 check  on  officers  of  doubtful
 integrity  getting  advance-
 ment  in  service.

 (ii)

 (iii)

 (iv)

 (v)
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 (vi)  The  Corporations/Boards  etc.
 have  generally  adopted  the
 provisions  of  the  Government
 Servants  Conduct  Rules,

 Survey  or  Starr  mov  Ministry  or  In-
 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND  COMPANY

 AFFAIRS

 4513.  SHRI  PREM  CHAND  VERMA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  survey  of  the  staff
 employed  in  his  Ministry  was  made
 during  1967-68;

 (b)  if  so,  how  much  surplus  staff
 was  found  (class-wise)  and  what  policy.
 has  been  adopted  about  it;

 (c)  whether  it  is  proposed  to  re-
 trench  the  staff  or  to  absorb  them
 otherwise;

 (a)  how  many  additional  hands
 were  employed  by  his  Ministry  during
 the  period  from  the  Ist  April  to  30th
 June,  968  (class-wise)  and  how  many
 new  posts  of  Gazetted  officers  were
 created  during  the  period;  and

 (e)  the  details  of  surplus  staff  work-
 ing  with  Ministers,  Ministers  of  State
 and  Deputy  Ministers  for  which  pro-
 per  sanction  has  not  been  obtained  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
 (d)  42  L.D.Cs.  were  appointed  dur-

 ing  the  period  from  i-4-968  to
 30-6-1968  against  existing  vacancies,
 and  9  posts  of  Assistant  Director  (Gr.
 I)  were  created  during  this  period.

 (e)  None.

 EXPANSION  OF  PusBLIC  SECTOR  STEEL
 PLANTS

 4514.  SHRI  5.  M.  BANERJEE:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  program-
 me  of  further  expansion  of  public  sec-
 tor  Steel  Projects;  and
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 (b)  if  so,  the  main  features  there-
 of  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 and  (b).  The  entire  question  of
 assessment  of  demand  and  creation  of
 further  capacity  in  the  iron  and  steel
 sector  is  currently  under  examina-
 tien.  The  details  of  the  proposals  in-
 cluding  expansion  would  be  finalised
 only  after  the  report  of  the  Steering
 Group  has  been  finalised.

 INSTALLATION  OF  ELECTRONIC  COMPUTERS
 on  RalLways

 4515.  SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Electronic  Compu-
 ters  are  likely  to  be  installed  on  differ-
 ent  Railways;

 (b)  whether  this  question  has  been
 discussed  with  the  representatives  of
 the  workers;

 (c)  if  so,  their  reaction  in  the  mat-
 ter;  and

 (d)  whether  there  is  a  total  opposi-
 tion  to  this  by  the  All  India  Railway-
 men’s  Federation  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)
 Computers  have  been  installed  on  six
 Zonal  Railways  and  three  Production
 Units  and  are  likely  to  be  installed
 shortly  on  another  Railway,  in  the
 Railway  Board’s  Office  and  ‘in  Mughal-
 sarai  Marshalling  Yard.

 (b)  to  (d).  The  scheme  of,  compu-
 terisation  has  been  fully  explained  to
 and  discussed  with  the  two  Federa-
 tions  of  Railway  Labour.  They  have
 been  given  assurances  of  ‘no  retrench-
 ment’,  ‘no  adverse  effect  on  emolu-
 ments,  present  or  future’,
 transfers  of  re-deployed  staff  from
 their  present  station  without  the  em-
 ployee’s  consent’.  One  of  the  Federa-
 tions  has  accepted  the  assurances  but
 the  All  India  Railwaymen’s  Federation
 has  not.

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)
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 REOPENING  OF  CLOSED  TExTILES  MILLS
 4516.  SHRI  5.  M.  BANERJEE:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  some  of  the  closed  Tex-
 tile  Mills  have  since  been  reopened:

 (b)  if  so,  the  names  thereof;  and
 (c)  whether  these  mills  have  been

 taken  over  by  Government  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  l.  Cochin  Lakshmi  Mills,  Tri-
 chur  (Kerala).

 2.G.T.N.  Textiles  Ltd,  Alwaye
 (Kerala).

 3.  V.R.  Textiles  (P)  Ltd.  Co-
 imbatore  (Madras).

 4.  The  Gobald  Textiles  (P)  Ltd.,
 Tirpur  (Madras).

 5.  Parvathi  Mills  Ltd,  Quilon
 (Kerala).

 6.  The  New  Bhopal  Textile  Lid,
 Bhopal.

 7.  Mahaboobshahi  Kulburga
 Mills  Co.  Ltd,  Gulburga
 (Mysore).

 8.  Bijli  Cotton  Mills,  Hathras
 (U.P.).

 9.  Sarvaraya  Textiles  Ltd.,
 Vizianagar.

 10.  Badhra  Spinning  Mills
 Ltd.  Bangalore.

 ll.  R.B.  Bansilal  Abirchand  Spin-
 ning  &  Weaving  Mills  Co,  Pvt.
 Ltd.,  Hinghanghat  (which  was
 previously  in  the  list  of  the
 mills  to  be  scrapped).

 (c)  One  mill  viz.,  New  Bhopal  Tex-
 tile  Ltd.,  Bhopal,  has  been  taken  ove"
 by  the  Central  Government  under  the
 Industries  (Development  and  Regula-
 tion)  Act,  1951.

 (P)

 एलिपोी-कोचीन  क्षेत  में  रेलवे  लाइनें

 4519.  श्री  मधु  लिमये  :  क्‍या  रेलबे  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलों  के  अभाव
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 के  कारण  केरल  का  तटवर्ती  क्षेत्र  औद्योगिक

 दुष्टि  से  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  केरल  के
 तटवर्ती  क्षेत्र  के  लोगों  ने  एलापी-कोचीन
 क्षेत्र  में  रेलवे  लाइन  बिछाये  जाने  की  मांग
 की  है;

 (ग)  यदि  हाँ,  तो  रेलवे  विभाग  द्वारा  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है;

 (घ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र
 के  ओद्योगिक  व्कास  तथा  इस  क्षेत्र  को  अन्य

 सुविधाएं  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  वहां  पर
 रेलवे  लाइनें  बिछाने  का  है;  और

 (=)  यदि  हां,  लो  कब  और  यदि  नहीं,
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  खे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  की आवश्यकताएं
 जल|सडक  परिवहन  से  अच्छी  तरह  से  पूरी
 हो  जाती  हैं  ।  रेल  परिवहन  के  अभाव  के
 कारण  इस  क्षेत्र  के औद्योगिक  क्किास  में  किसी
 प्रकार  की  कठिनाई  हो  रही  है,  इस  बात  की
 रेलों  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 (ख)  जीहां।

 (ग)  से  (ड).  कोल्लम-एरणाकुलम  लाइन
 का  निर्माण  करते  समय  इस  तटवर्ती  लाइन
 के  निर्माण  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया
 थार  ।  लेकिन  इस  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया
 गया,  क्‍योंकि  इसमें  वेम्बानाद  झील  के  आर-
 पार  एक  बड़ा  पुल  बनाना  पड़ेगा  ।  वर्तमान
 कठिन  अर्थोषाय  स्थिति  को  देखते  हुए  एलपी-
 कोचीन  के  बीच  एक  तटवर्ती  रेलवे  लाइन  के
 निर्माण  पर  विचार  करना  संम्भव  नहीं  हैं  t

 बिना  टिकट  यात्रा

 452i.  श्री  हुकम  चन्द  चछवाय :  क्‍या
 रेलये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पश्चिमी  रेलवे  में  बिना  टिकट
 यात्रा  करने  के  कारण  मार्च,  968  से  लेकर

 AUGUST  20,  968
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 अब  तक  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये
 गये;

 (ख)  बिना  टिकट  यात्रा  करने  के  कारण
 जमनि  के  रूप  में  सरकार  ने  उपरोक्त  अवधि
 में  कितनी  राशि  प्राप्त  की;  और

 (ग)  उस  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों
 पर  मुकदमे  चलाये  गये  ओर  कितने  व्यक्सियों
 को  सज़ा  दी  गई  ?

 रेलवे  मंत्री  नि  चचभ  Ao  पुनाथा):
 (क)  पश्चिम  रेलवे  पर  बिना  टिकट  यात्रा

 करने  के  कारण  मार्च,  968  से  जून,  968
 तक  की  अवधि  में  13,665  व्यक्ति  गिरफ्तार
 किय  गये  !

 (ख)  4,20,825  रुपये  ।

 (ग)  3,665  व्यक्तियों  पर  मुकदमा
 चलाया  गया  और  13,29,  व्यक्तियों  को
 सज़ा  दी  गई  |

 बिना  टिकट  यात्रा  रोकने  फ्र  व्यय

 4522.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 बिना  टिकट  यात्रा  न  करने  देने  की  दृष्टि  से
 नियुक्त  किये  गये  टिकट  परीक्षकों,  पुलिस
 कमंचारियों,  दर्ण्डा  कारियों  तथा  टिकट
 क्लेक्टरों  फर  सरकार  का  ति  ब्ष  कितना
 खचें  आता  है  ?

 रेलवे  मंत्री.  (श्री  च०  मु०  पुलाचा)  :
 1967-68  के  दौरान  5,91,13,171  रुपये

 खर्च  हुए  ।

 कश्चिम  रेलवे  में  जंजोर  खींचने  को
 घटनाएं

 4523.  भरी  हुकम  चन्द  क्छवाण  :  क्या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पश्चिम  रेलवे  में  जनवरी,  968
 से  अब  तक  जंजीर  खींचने  की  कितनी  घटनॉएं
 हुईं;  और
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 (ख)  इन  घटनाओं  के  परिणामस्वरूप
 सरकार  ने  जर्माने  के  रूप  में  कितनी  राशि
 प्राप्त  की  ?

 रेलवे  मैत्री  (श्री  से०  मु  पुनाया)  :

 (क)  जनवरी,  1968  से  जून,  968  तक
 पश्चिम  रेलवे  में  खतरे  की  जंजीर  खींचे  जाने
 की  2,500  घटनाएं  हुईं  |

 (ख)  50  रुपये  ।

 Promotion  op  JUNIOR  ASSISTANT  StA-
 TION  MASTERS  AND  WAR  SERVICE  CAN-

 DIDATES

 4524.  SHRI  RAM  SWARUP  VIDY-
 ARTHI:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 junior  Assistant  Station  Masters  and
 War  Service  candidates  have  been
 promoted  as  Station  Masters  in  prefer-
 ence  to  the  staff  recruited  prior  to  the
 lst  June,  962  in  violation  of  the  Rail-
 way  Board’s  letter  No,  E49/RC-/8/3
 dated  the  25th  February,  950  resuilt-
 ing  in  extra  expenditure  due  to  non-
 finalisation  of  combined  seniority  list
 by  the  General  Manager,  Northern
 Railways,  New  Delhi  for  the  last  eight
 years;

 (9)  whether  the  Audi:  note  issued
 by  the  Chief  Auditer,  Delhi  in  966
 in  this  connection  is  still  outstanding;
 and

 (c)  what  action  has  been  taken  by
 Government  for  non-finalisation  of  the
 seniority  list  for  the  last  eight  years
 and  the  Audit  note  for  the  last  3
 years  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  Yes.
 (c)  The  seniority  list  has  already

 been  issued  by  the  Northern  Railway,
 but  it  is  under  review  to  verify  whe-
 ther  the  policy  formulated  by  the  Rail-
 way  Board  has  been  adhered  to.  The
 Audit  note  will  be  disposed  of  by  the
 Northern  Railway  after  the  seniority
 list  has  been  finalised.
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 House  Bumoprne  Sociery  ror  Ramway
 EMPLOYEES  ‘

 4525.  SHRI  RAM  SWARUP
 VIDYARTHI:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  House
 Building  Society  for  the  Railway  em-
 ployees  working  in  Delhi/New  Dethi
 is  functioning  in  the  Railway  Board;

 (9)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  the  total  amount  of  shares  re-

 ceived  as  on  the  3Ist  July,  1968;
 (d)  the  names  of  members,  gazetted

 and  non-gazetted  of  the  Society  and
 their  date  of  priority;  and

 (e)  the  likely  date  by  which  they
 are  expected  to  receive  the  land  and
 the  location  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (ey.  Presumably,  the  Hon’ble  Mem-
 ber  has  in  mind  the  Railway  Board
 Employees’  Cooperative  Housing  So-
 ciety  Ltd.  which  functions  in  Delhi.
 This  is  an  autonomous  body  and  the
 following  information  has  been  from
 them  :

 “The  Railway  Board  Employees’
 Cooperative  Housing  Society  Ltd.
 was  registered  in  the  year  I96]
 under  registration  No.  1550.  It  has
 773  members  on  roll  and  a  share
 capital  of  Rs.  38,650.  In  addition,
 the  Society  has  99l  persons  on  the
 waiting  list,  who  have  paid  Rs.  49,550
 as  advance  towards  share  money.

 The  members  of  the  Society  enjoy
 equal  status  and,  therefore,  the  So-
 ciety  does  not  maintain  the  names
 of  members  separately  distributed
 between  gazetted  and  non-gazetted.

 The  date  of  enrolment  forms  the
 basis  of  priority.

 The  Society  in  in  correspondence
 with  the  Delhi  Administration  for
 securing  land.  So  far,  the  Society
 has  not  secured  any  land  and  it  is
 not  possible  to  say  when  land  will
 be  released  by  Delhi  Administra-
 tion.”
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 PricE  OF  COKING  COAL
 4526.  SHRI  S.  K.  TAPURIAH:  Will

 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 cently  agreed  to  an  increase  of  Rs.  .75
 per  ton  in  the  price  of  coking  coal
 with  an  undertaking  to  increase  the
 price  by  another  0.75  paise  after  a
 scheme  for  coal  sampling  mutually
 acceptable  to  the  coal  and  steel  indus-
 tries  is  evolved;

 (9)  if  so,  the  main  ‘terms  of  this
 agreement;

 (c)  the  reasons  for  granting  the  in-
 crease  in  the  price  of  coking  coal;  and

 (d)  how  far  this  would  affect  the
 cost  of  production  of  steel?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE.
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 and  (b).  A  price  increase  of  Rs.  .75
 per  tonne  has  been  agreed  to  in  res-
 pect  of  coking  coals  supplied  to  steel
 plants,  coal  washeries  and  _  cokeries.
 An  additional  Re.  0.75  per  tonne  would
 be  admissible  on  a  satisfactory  solu-
 tion  of  mutually  agreed  formulae  of
 sampling.

 (c)  Increase  in  the  cost  of  produc-
 tion  of  coal.

 (ad)  Only  marginally.
 ©

 Srupies  oN  STEEL  DEMANDS  IN  INDIA

 4527.  SHRI  0.  N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two
 demand  studies  for  steel  in  India  have
 been  prepared  by  the  National  Coun-
 cil  of  Applied  Economic  Research  and
 Messrs.  M.  N.  Dastur  and  Co.;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 studies  differ  widely  from  each  other
 in  their  findings;  and

 (c)  the  main  findings  of  both  the
 studies  and  whether  Government  have
 considered  both  of  them  and  taken
 any  final  decision  about  the  future
 needs  of  steel  in  India?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P,  C.  SETHI):  (a)
 It  is  a  fact  that  a  demand  study  for
 the  entire  iron  and  steel  requirements
 including  alloy  steels  has  been  pre-
 pared  by  the  National  Council  of
 Applied  Economic  Research.  However,
 the  study  of  Messrs.  M.  N.  Dastur  &
 Co.  is  only  with  regard  to  the  alloy
 steel  demand.

 (b)  and  (c).  Alloy  steel  demand  as
 projected  in  both  these  studies  are
 currently  under  study  but  no  final  de-
 cision  has  yet  been  taken  about  the
 future  needs  of  alloy  steel.

 Srrikes  mv  Pusiic  Sector  STEEL  PLANTS
 4528.  SHRI  D.  N.  PATODIA:  Will

 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  strikes  which
 took  place  in  the  public  sector  steel
 projects  during  the  last  three  years;

 (b)  the  loss  of  man-hours  and  pro-
 duction  as  a  result  thereof;

 (c)  the  number  of  strikes  which
 were  held  illegal;

 (a)  whether  even  in  such  cases  the
 wages  had  to  be  paid;  and

 (e)  if  so,  the  wage  bill  paid  for  the
 strike  period  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 to  (e).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 REORGANISATION  OF  INDIAN  BUREAU  OF
 MINES  AND  GEOLOGICAL  SURVEY  oF

 INDIA
 4530.  SHRI  D.  N.  PATODIA:  Will

 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  pursuant  to  the  recom-
 mendations  of  the  Mukherji  Commis-
 sion,  Government  have  taken  steps  to
 reorganise  the  Indian  Bureau  of  Mines
 and  the  Geological  Survey  of  India;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  this
 direction  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 and  (b).  In  pursuance  of  the  recom-
 mendations  of  the  Committee  on  Re-
 organisation  of  the  Indian  Bureau  of
 Mines  (headed  by  Shri  B.  C.  Mukher-
 ji)  the  functions  of  the  Bureau  have
 been  streamlined.  To  enable  the
 Indian  Bureau  of  Mines  to  undertake
 the  additional  responsibilities  of  re-
 search  and  of  rendering  advice  to  the
 mining  industry,  as  recommended  by
 the  Committee,  it  has  been  decided  to
 set  up  a  Consultancy  Cell  in  the  orga-
 nisation.  The  Scheme  is  under  consi-
 deration.

 The  Committee  also  recommended
 re-transfer  of  the  Exploration  Wing
 from  the  Geological  Survey  of  India
 to  the  Indian  Bureau  of  Mines,  which
 has  not  been  accepted  by  the  Gov-
 ernment.

 द्रबीनों  का  निर्माण

 4531.  श्री  निहाल  सिह.  :  क्या  औद्योगिक
 विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जर्मन  के  सहयोग
 से  लखनऊ  के  निकट  औद्योगिक  क्षेत्र  में
 दूरबीनें  तथा  माइक्रोस्कोप  बनाने  की  एक
 योजना  थी  जिसकी  शर्तों  को  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  भी  मंजूर  कर  लिया  गया  था,  परन्तु
 कारखाने  को  अब  बन्द  कर  दिया  गया  है;

 (ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  ने  8  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक
 भवन  बनाया  था,  जो  अब  अप्रयुक्त  पड़ा  हुआ
 है;  और

 (ग)  यदि'  हां,  तो  कारखाने.  को  पुनः
 चालू  न  करने  के  क्या  कारण  हें  और  वहां  पर
 क्या  अन्य  उत्पादन  क्लाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 थो  फक्रुद्दीन  अली  अहमद )  :  (क)  भारत

 सरकार  ने  अगस्त,  1964  में  गवर्नमेंट  प्रेसी-
 जन  इन्स्ट्रूमेंट्स  फैक्टरी,  लखनऊ,  जो  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  के  अधीन  है,  के  पूर्वी  जमेंनी
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 की  फर्म  मैससे  काल  जेइस  जेना  से,  वैज्ञानिक
 यंत्रों,  जिनमें  सूक्ष्मदर्शी  यंत्र  भी  हे,  बनाने  के
 लिये  सहयोग  को  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकृति
 दी  थी  i965  #  सहयोग  करार  में  कुछ
 संशोधन  राज्य  सरकार  को  भेजे  गये  थे  t
 बाद  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  मंत्रालय
 को  सूचित  किया  कि  अवमूल्यन  से  परियोजना
 की  लागत  तथा  तकनीकी  जानकारी  शुल्क
 के  बढ़  जाने  के  कारण  वह  सहयोग  करार  त्तय
 नहीं  कर  पाई  ।  सितम्बर,  967  में  राज्य
 सरकार  ने  बताया  कि  विदेशी  फर्म  ने  अपनी
 पेशकश  वापस  ले  ली  थी  ।  प्रदान  की  गई
 स्वीकृति  को  अन्ततोगत्वा  मार्च,  968  में
 रद्द  कर  दिया  गया  था  ।

 (ख)  और  (ग).  राज्य  सरकार  से  जान-
 कारी  इकटठी  की  जा  रही  है  और  वह  सभा-
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 STENOGRAPHERS  ATTACHED  WITH  SENIOR
 ScALE  OFFICERS  ON  THE  RAILWAYS

 4532.  SHRI  NIHAL  SINGH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Railway  Board  issued  an  order  in
 January,  965  that  Stenographers
 working  with  the  Senior  Scale  Officers
 should  be  in  the  Grade  of  Rs.  210-435,
 from  Ist  April,  965  and  that  selections,
 posting  etc.  should  be  completed  before
 the  Ist  April,  1965;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  Northern  Railway  did  not  finalise
 the  said  selections  etc.  by  the  stipulat-
 ed  date;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Railway  Board  in  May,  966  directed
 that  the  Payment  of  arrears  should  be
 made  to  actual  holders  of  posts  for  the
 period  from  the  Ist  April,  4965  till
 their  replacement  by  selected  persons;

 (d)  if  so,  the  reason  why  the  North-
 ern  Railway  has  not  so  far  arranged
 payment  of  arrears  to  the  actual  hold-
 ers  of  the  posts  although  requests  were
 made  by  the  staff;  and
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 (e)  the  time  expected  to  be  taken
 for  making  the  payment  of  arrears  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  com  M.  POONACHA):  (a)  Yes.

 The  grade  is  Rs.  210-425,  and  not  Rs.
 210-435.

 (b)  Yes.

 (c)  to  (e).  Yes.  The  orders  were
 issued  by  the  Railway  Board  in  March,
 966  and  not  in  May,  1966.  As,  on
 the  Northern  Railway,  the  stenogra-
 phers  were  being  pooled  for  Senior
 Seale  Officers  and  Assistant  Officers,  it
 was  not  possible  to  pin-point  the
 actual  incumbents  of  the  upgraded
 posts  in  all  cases.  This  has  resulted
 in  representations  and  counter-repre-
 sentations  from  certain  stenographers.
 These  are  under  consideration.

 The  Railway  Administration  expects
 to  arrange  the  payment  of  arrears  in
 about  two  months  time.

 कच्छे  माल  का  निर्यात

 4533.  श्री  निहाल  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन
 फर्मों  ने  क्दिश्ञों  को  कच्चें  मॉल  का  निर्यात्त
 किया  और  कितनी-कितनी  मात्रा  में;  और

 (ख)  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमाई
 गई  ?

 वाणिज्य  मंबालय  में  उंप-मंत्री  (श्री  मुहम्मेद
 शफो  कुरेशी)  :  (क)  और  (ख).  निर्यात
 आंकड़े  पूरे  देश  के  आधार  पर  रखे  जाते  हैं,
 फर्म-कर  नहीं;  फलत:  जानकारी  प्रस्तुत  करंना
 संभव  नहीं  है  ।  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य
 नियंत्रक  द्वारा  दिये  गये  लाइसेंसों  के  ब्यौरे
 औद्योगिक  लाइसेंसों,  आयात  लाइसेंसों  तथा
 निर्यात  लाइंसेंसों  के  साप्ताहिक  बुलेटिन  में
 अकार्शित  किये  जाते  हें  जिसकी  प्रतियां  संसद
 पुस्तकालय  में  प्राप्य  हें  ।

 राज्य  ब्वॉपार  सिंग

 4534.  श्री  निहिंलिं  सिहं  :  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पिछले  पांच  क्यों  में  सरकार  नें
 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  में  कितनी
 पूंजी  लगाई  और  इस  निगम  नें  कितनी  विदेशों
 मुद्रा  कमाई;  और

 '

 (ख)  इस  निगम  की  कितनी  शाखाएं
 हैं  और  वे  कहां-कहाँ  हें  तथा  उनमें  कितने
 कर्मचारी  काम  कर  रहे  हें  ?

 वाणिज्य  मंत्रात्य  में  उप-मंत्री  (श्री  मुहम्मद
 शक्ती  कुरेशी)  :  (कं)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 राज्य  व्यापार  निगम  में  2  करोड़  रुपये  की
 राशि  लगाई  गई  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में
 निगम  द्वारा  कमाई  गई  विदेशी  मुद्रा  की  राशि
 निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  कमाई  गई  विदेशी
 मुद्रा  (करोड़

 रुपये  में)  की
 राशि  जिसमें

 भुगतान  करने
 वाले  देशों  की

 राशि  भी
 शामिल  है

 1963-64  9.30X

 1964-65,  10.51

 1965-66  3.2

 ‘1966-67  30.99

 1967-68  लेखे  अंतिम रूप  से
 तैयार  नहीं  हुए
 ह्  1

 टच  (इसमें  1-4-63  से  30-9-63  तक  खनिज
 तथा  धातु  के  व्यापार  के  संबंध  में  कमाई
 गई  विदेशी  मुद्रा  शामिल  है)  ।
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 (a)  निर्गर्म  की  @:  शाखाएं  भारत  में  हें  हु  2  3  हि  5
 तथा  i2  fade  में  हें  + इन  शांखांओं  कें  नोम
 तथा  जहां  पर  ये  स्थित  हें  और  प्रत्येक  शाखा  4.  बुडापेस्ट  2  3  5

 में  कोय  कर  रहें  केमंचारियों  कीं  संख्या  सींचे  (हंगरी  )
 दी  जाती  है  —  5.  लागोस  ]  3  4

 (नाइजी-
 संख्या  स्थान  जहाँ  शाखा  शाखा  में  कायं  कर  रिया)

 कार्यालय  स्थित  है.  रहे  कर्मचारियों  6.  मोंटरियल  4  l  5

 (सभी  गें)  (कनाडा)
 की  संख्या  7.  मास्को  4  3  7

 (सोंवियंत
 भारत  में  संघ  )

 bh  बम्बई  283  8.  नेरोबी  4  13  77
 2.  कलकत्ता  29  (केन्या )
 3.  मद्रास  (क)  क्षेत्रीय  56  9.37  (चेको-  2  l  3

 कार्यालय  ।  सस्‍लोवाकिया  )
 (ख)  औद्योगिक  04  10.  रोटरडम  5  6  i

 संस्थान  |  (नीदर
 a  आगरा  94  लेंड)
 5.  कानपुर  6  l.  तेहरान  2  ]  3

 (ईरान)
 टिप्पणी  :--इन  आंकड़ों  में  आकस्मिक  श्रमिक  12.  कोलम्बो  ह  2  3

 शामिल  नहीं  हैं  t  (श्रीलंका )

 विदेशों  में  मेरठ  रेलवे  स्टेशन  से  सामान  की  चोरों

 4535.  श्री  नहाल  सिह  :  क्‍या  रेलवे  मंत्री
 भारतीय  स्थानीय  योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 saa

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी,  967
 l  2  3  4  5  में  मेरठ  रेलवे  स्टेशन  से  कुछ  सामान  की

 चोरी  हुई  थी,  और  यदि  हां,  तो  चोरी  हुए
 .  बेंगकाक  l  2  3  सामान  का  मूल्य  कितना  है;

 (थाइलेंड )  (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  चोरी  के
 9.  बेख्त  l  3  4  आरोप  में  चार  रेलवे  सुरक्षा  कर्मचारी  अप-

 (लेबनान)  राधी  पाये  गये  तथा  उनके  विरुद्ध  जांच  की

 3.  बलिन  4  4  6  गई  थी  और  यदि  हां,  तो  जांच  प्रतिकेदेन

 (जेन
 का  ब्यौरा  क्या  है;  और

 लॉकतंत्रीय  (ग)  सरकार  द्वारा  मामले  में  क्या  कॉर्थ-

 गणराज्य  )  वॉही  कौ  जा  रही  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  (थी  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  मेरठ  नगर  में  23  बोरे  गेहूं  चोरी  जाने
 की  रिपोर्ट  की  गई  थी  ।  इस  मामले  में  अनु-
 मानत:  लगभग  2,300  रुपये  का  माल  चोरी
 गया  ।  उठाईगीरी  के  दो  छोटे  मामलों  की  भी
 रिपोर्ट  की  गई,  जिनमें  क्रमशः  96  और
 65  रुपये  का  माल  चुराया  गया  था  ।

 (ख)  और  (ग).  जी  हां,  मेरठ  नगर  में
 जांच  के  फलस्वरूप  पता  चला  है  कि  उसमें
 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  4  रक्षकों  का  हाथ  है  ।
 उन्हें  मुअत्तिल  कर  दिया  गया  है  और  उनके
 खिलाफ  विभागीय  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  t
 इन  रक्षकों  को  दण्ड  देने  के  लिये  कारण-बताओ
 नोटिस  दिये  जा  रहे  हूँ  ।  उठाईगीरी  के  दो
 छोटे  मामलों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  .किसी
 कमचारी  का  हाथ  नहीं  पाया  गया  ।

 Hpmvustan  MAcHINE  700,  Facrorres
 4536.  SHRI  VIKRAM  CHAND

 MAHAJAN:  Will  the  Minister  of
 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  the  total  production  capacity  of
 the  five  Hindustan  Machine  Tool
 Factories,  how  the  capacity  is  being
 utilised  at  present  and  the  value  of
 production  in  each  factory  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 The  present  production  capacity  of  all
 the  five  machine  tool  factories  of  the
 Hindustan  Machine  Tools  Limited,
 Bangalore  is,  machines,  valued  at  Rs.
 2,080  lakhs  per  annum.  The  capacity
 is  being  utilised  in  the  manufacture  of
 the  following  items:

 General  Purpose  Centre  Lathes,
 Turret  Lathes,  Heavy  Duty  Lathes,
 Milling  Machines,  Electrically  con-
 trolled  Milling  Machines,  Radial
 Drills,  Gear  Shapers,  Special  Pur-
 pose  Machines,  Tool  Grinding  and
 Lapping  Machines,  Surface  Grinding
 Machines,  Gear  Hobbers,  Single
 Spindle  and  Multi-spindle  Automa-
 tics,  Minichucker,  Ram  type  Milling

 AUGUST  20,  968  Written  Answers  2988

 Machines,  Broaching  Machines,  High
 Precision  Centre  Lathes,  Copying
 Lathes,  Drum  Turret  Lathes,  Fine
 Boring  Machinés,  Multi-tool  Auto-
 matic  Lathes  and  Horizontal  Boring
 Machines.
 The  value  of  production  in  the

 machine  tool  factories  is  as  follows:

 January-June,  968
 (Rs.  in  lakhs)

 H.M.T.  I  &  II,  Bangalore  '  202
 H.M.T.  III,  Pinjore  05
 H.M.T.  IV,  Kalamassery  हा
 H.M.T.  V,  Hyderabad  3

 a7

 पानो  के  नलों  का  निर्माण

 4537.  श्री  महाराज  सहि  भारती  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  बंती
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अमरीकी
 ने  अन्तरिक्ष  खोज  में  काम  आने  वाले  एक
 तिचिते'  नामक  वस्तु  तैयार  की  थी  और  जिसे
 अब  बड़ी  मात्रा  में  नल  बनाने  के  काम  में  लाबा
 जा  रहा  है  क्‍योंकि  यह  वस्तु  हानिप्रद  और
 मजबूत  पाई  गई  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  भारत  में  ऐसी  बबस्तु
 के  उत्पादन  के  लिये  क्‍या  प्रगति  की  गई
 है?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 (शो  फखरुद्दोन  अलो  अहमद)  :  (क)  जी,
 नहीं  ।  फिर  भी,  कुछ  राष्ट्रीय  प्रयोगशाज्षाओं
 से  भी  इस  संबंध  में  परामर्श  किया  जा  रहा
 है  |

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  1

 चन्डसारा  हाल्ट  स्शन  में  रेलवे
 कर्मचारियों  के  लिये.  सकान

 4538.  श्री  सहाराज  सिह  भारतो  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर
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 रेलवे  मेरठ-हापुड़  शाखा  लाइन  पर  चन्डसारा
 हाल्ट  स्टेशन  पर,  जिसे  मेरठ  नगर  की  बृहद्‌
 योजना  में  मेरठ  का  भाग  बना  दिया  गया  है
 और  जो  गागोल  छावनी  के  बिल्कुल  निकट  है,
 यात्रियों  और  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये
 कोई  आवास/|मकान  न  बनाये  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 रेसवे  मंत्री  धी  चें०  मु०  थुनाचा)  :
 चन्दसारा  हाल्ट  स्टेशन  पर  स्लीपर  हट  बनाया
 जा  चुका  है  जो  टिकट  घर  ओर  प्रतीक्षा  शैड
 का  काम  देता  है  |  इस  हाल्ट  का  परिचालन
 ठेकेदार  द्वारा  किया  जाता:  है  ।  इसलिये  यहां
 कर्मचारियों  के  लिये  स्थान  की  आवश्यकता
 नहीं  है  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग

 4539.  श्री  महाराज  सिह  भारती  :  क्या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  अशोक  मेहता  समिति  की  खादी
 ग्रामोद्योग  आयोग  के  बारे  में  उन  सिफारिशों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है,  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार
 कर  लिया  है;

 (ख)  क्या  सरकार  का  आयोग  का  पुनर्गठन
 इस  प्रकार  करने  का  विचार  है  जिससे  सरकारी

 अनुदान  में  पर्याप्त  कमी  की  जा  सके;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उत्पादन  के  तरीके  पर
 उसका  सम्भव  प्रभाव  क्‍या  होगा  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (श्री  मुहस्मद
 शफी  कुरेशो)  :  (क)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 आयोग के  बारे  में  अशोक  मेहता  समिति  की
 सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  से  परामर्श
 करके  केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 (ख)  और  (ग.  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 गाजियाबाद  शटल  को  मेरठ  नगर
 तक  बढ़ाना

 4540.  श्री  महाराज  सिह  भारती  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  दिल्ली,  मोदीनगर  और  मेरठ
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 से  यात्रा  करने  वाले  विद्यार्थियों,  व्यापारियों
 और  कर्मचारियों  की  ओर  से  2  डी०  जी०
 एस०  (गाज़ियाबाद  शटल)  को  मेरठ  नगर
 तक  बढ़ाने  के  लिये  उत्तर  रेलवे  के  डिप्टी
 चीफ  आपरेटिंग  सुर्परिटेंडेट  (कोचिंग)  को
 एक  आपन  भेजा  गया  है,  यदि  हां,  तो  इस
 बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  डिवीज़नल
 सुर्पारिटेंडेंट  ने  उक्त  गाड़ी  को  मेरठ  तक
 बढ़ाने  की  सिफारिश  की  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उक्त  शटल  को  किस
 तारीख  से  मेरठ  तक  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना
 है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्ी  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  और  (@).  7  डी०जी०/2  डी०  जी०
 को  मेरठ  नगर  तक  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  की
 अच्छी  तरह  जांच  की  गई  थी,  परन्तु  उसे
 व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया,  क्‍योंकि  ये
 गाड़ियां  45/46  दित्ली-अमृतसर  जनता  एक्स-  ,
 प्रेस  गाड़ियों  के  रैकों  से  बनती  हें  ।  उनको
 मेरठ  नगर  तक  बढ़ा  देने  से  उन  रैकों  की
 सफाई  आदि  के  लिये  समुचित  समय  नहीं
 बचेगा  |

 (ग)  सवाल  नहीं  उठता  1

 SETTLEMENT  OF  CLAIMS  ARISING  OUT  OF
 ACCIDENT  AT  YALVIGI  RAILWAY  STATION

 4541,  SHRI  A,  SREEDHARAN:  Will
 the  Minister  of  RADLWAYS  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  240  on  the  l6th  April,
 968  regarding  accident  at  Yalvigi  Rail-
 way  station  on  the  790  March,  968
 and  state:

 (a)  whether  the  Claims  Commission-
 er  has  since  been  appointed;

 (b)  if  so,  whether  he  has  determin-
 ed  the  claims  arising  out  of  the  above
 accident;  and

 (०)  if  so,  the  amount  of  compensa-
 tion  paid  in  each  case?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.
 The  Claims  Commissioner  assumed
 charge  on  1-7-1968.

 (b)  Not  yet.
 (c)  Does  not  arise,

 CARDAMOM  CULTIVATION
 4542.  SHRI  A.  SREEDHARAN  :  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  refer  to  the  reply  given  to  Star-
 red  Question  No,  378  on  the  23rd
 April,  968  and  state:

 (a)  whether  the  remaining  two
 schemes  submitted  by  the  Cardamom
 Board  have  since  been  approved;  and

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 अलाभकारक  रेलवे  लाइनों  को  बन्द
 करना

 4543.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उन  अलाभकारक  रेलवे  लाइनों  का
 ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  इस  वर्ष  ट्रेन  सेवा
 समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  है;

 (ख)  उनमें  से  उन  क्षेत्रों  का विवरण  क्या
 है  जहाँ  के  लोगों  ने  रेल  सेवा  को  समाष्त  करने
 के  विरुद्ध  विरोध  प्रकट,  किया  है;

 (ग)  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  गैर-सरकारी
 एजेंसियों  ने  इन  लाइनों  पर  रेल  सेवा  चलाने
 का  प्रस्ताव  किया  है;  और

 (घ)  यदि  हाँ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (थी  चें०  मु०  पुनाचा  )  :

 (क)  अलाभकर  रेलवे  लाइनों  में  से  किसी
 पर  इस  वर्ष  गाड़ी  सेवा  समाप्त  करने  के
 सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया
 गया  है  ।
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 (ख)  से  (घ).  उपर्युक्त  भाग  (क)के  उत्तर
 को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  t

 रेलवे  नियमों  में  संशोधन

 4544.  श्री  कंबरलाल  मुष्त :  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  का  विचार  रेलवे
 निबमों  अथवा  तत्सम्बन्धी  कानून  में  संशोधन
 करने  का  है;

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है;  और

 (ग)  सरकार  द्वारा  पेश  किये  जाने  वाले
 उस  विधान  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  रेलवे  की
 सीमा  में  दंगों,  कानून  भंग  करने  वाले  कार्यों
 को  रोकने  के  बारे  में  है  ?

 रेलवे  मंत्री  पश्ी  चे०  मुर  पुनाज्षा)  :
 (क)  से  ग),  विधि  और  गृह  मंत्रालयों  के
 परामर्श  से  इस  सम्बन्ध  में  सक्रिय  विचार
 किया  जा  रहा  है  ।

 पाकिस्तान  में  भारतीबों  के  कारखानों
 को  जब्त  करना

 4545.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्‍या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  965  में  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा
 पाकिस्तान  में  स्थित  भारतीयों  के  कितने
 कारखानों  को  जब्त  किया  गया  था  और
 उनका  कुल  पूंजी  परिव्यय  क्‍या  है;

 (ख)  भारत  सरकार  द्वारा  पाकिस्तानियों
 के  कितने  कारखानों  को  जब्त  किया  गया  है
 और  उनका  कुल  पूंजी  परिव्यय  कितना  है;
 और

 (ग)  इस  बारे  में  दोनों  सरकारों  के  बीच
 हुई  बातचीत  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (श्री
 मुहस्भद  शकी.  कुरेशी)  :  (क)  1965  4%
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 फ़क्िस्तान  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  स्थित  47
 भारतीय  कारखानों  को  जब्त  किया  गया  था।
 उनका  अनुमानित  मूल्य  46,68,99,109
 रुण्है

 (@)  965  में  भारत  स्थित  5  पाकि-
 स्तानी  कारखानों  को  भारत  के  शत्रु-सम्पत्ति
 अभिरक्षक  में  निहित  किया  गया  था  ।  उनका

 अनुमानित  मूल्य  8,06, 213,  रू०  है  ।

 (ग)  भारत  सरकार  जब्त  की  गई
 सम्पत्तियों  को  ताशकन्द  घोषणा  के  अनुच्छेद  8
 के  अनुसार  वापिस  लौटाने  के  प्रश्न  पर  बात-
 चीत  करने  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  से
 आग्रह  करती  रही  है  v  लेकिन  पाकिस्तान
 सरकार  की  ओर  से  अभी  तक  कोई  उत्तर
 नहीं  आया  है  ।

 JuTE  MiILts  In  WEST  BENGAL
 4546.  SHRI  B.  छू  DASCHOWDH-

 URY:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 3758  on  the  2th  March,  968  and
 State  :

 (a)  whether  the  information  regard-
 ing  the  Jute  Mills  in  West  Bengal  has
 since  been  collected;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  de-

 lay  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  There  are  at  present  84  jute
 mills  in  West  Bengal.  Out  of  them
 73  jute  mills  are  working  at  present.
 The  number  of  workers  including
 clerical,  watch-ward  staff  etc.  working
 in  these  mills,  as  at  the  end  of  Decem-
 ber,  1967,  is  2,39,562.  The  following
 is  the  break-up:

 Number  of  permanent
 workers  :  1,83,251,

 Number  of  Badli  (tempo-
 rary)  workers:  90,468

 Number  of  clerical,
 watch-ward  staff  etc.  15,843
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 (c)  Does  not  arise.

 PRIVATE  FOREIGN  INDUSTRIES
 4547.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  rules  and  re-
 gulations  in  regard  to  the  issuing  of
 industrial  licences  for  starting  new
 undertakings  by  private  foreign  inves-
 tors;

 (b)  if  so,  what  are  those  rules  and
 regulations;  and

 (c)  in  how  many  cases  these  rules
 and  regulations  have  been  violated
 during  the  last  ten  years?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  and  (b),  The  same  rules  and  re-
 gulations  as  are  applicable  to  Indian
 investors  are  applicable  to  foreign  in-
 vestors  for  starting  new  undertakings.
 These  are  embodied  in  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act  &
 Rules  framed  and  executive  instruc-
 tions  issued  thereunder.  If  an  intend-
 ing  foreign  investor  comes  up  with  a
 well  conceived  scheme,  he  may  first  be
 considered  for  the  grant  of  a  letter
 of  intent.  The  letter  of  intent  will
 be  converted  into  an  industrial  licence
 only  after  such  conditions  as  may  be
 specified  in  the  letter  of  intent,  in-
 cluding  the  formulation  of  an  Indian
 Company  for  taking  over  the  project,
 have  been  fulfilled.  The  letter  of  in-
 tent  will  be  valid  for  a  specific  period
 and  unless  the  requisite  formalities
 are  completed  within  that  period,  it
 will  automatically  lapse.

 (c)  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 BORROWING  BY  A  FOREIGN  CONTROLLED
 ALUMINIUM  ComPpaNy

 4548.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU:
 SHRI  BHAGAWAN  DAS:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  fore-
 ign  controlled  aluminium  Co.  has  bor-
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 rowed  2  million  dollars  from  Export/
 Import  Bank,  Washington;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  said  bank  which  is  a  U.S.  Gov-
 ernment  agency  has  imposed  terms

 upon  the  said  company;  and

 (c)  if  so,  the  details’  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 to  (c).  The  Indian  Aluminium  Com-
 pany  Ltd,  Calcutta,  majority  shares
 in  which  are  held  by  foreigners,  con-
 cluded  an  agreement  with  the  Export-
 Import  Bank  of  USA  in  Septemper
 ‘1967,  for  a  foreign  exchange  loan  ot
 $2  million  for  meeting  a  part  of  the
 foreign  exchange  requirements  in  con-
 nection  with  the  Company’s  new  alu-
 minium  smelter  and  aluminium  rolling
 mill  being  set  up  at  Belgaum
 (Mysore)  and  Kalwa  (Maharashtra)
 respectively.  The  broad  terms  of  the
 agreement  are  that  it  provides  for  re-
 payment  of  principal  and  payment  of
 interest  in  20  successive  semi-annual
 instalments,  the  first  commencing  from
 30th  June  1970.  The  loan  is  repay-
 able  over  a  period  of  3  years  includ-
 ing  a  grace  period  of  3  years  and  car-
 ries  interest  at  the  rate  of  6%  per
 annum  plus  a  commitment  fee  of
 4%  on  undrawn  balances.

 DRINKING  Hasits  or  RAmway  ENGINE
 DRIVERS

 4549.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :

 SHRI  D.  C.  SHARMA:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two
 Railway  Engine  Drivers  who  were  re-
 sponsible  for  accidents.  towards  the

 end  of  May,  968  were  found  to  be
 under  the  influence  of  drink:

 (b)  if  so,  the  action  taken  against
 them;  and

 (c)  the  steps  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  check  the  drinking  habits
 of  the  Railway  Engine  Drivers  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  In
 the  accident  that  took  place  on
 28-5-1968  at  Renigunta  the  driver  was
 found  smelling  of  country  liquor.

 (b)  and  (c).  To  check  the  habit  of
 drinking  among  the  railway  staff  the
 following  steps  have  been  taken  :—

 (l)  The  Railway  Administrations
 have  been  asked  to  seek  the
 assistance  of  the  State  Gov-

 .ernments  in  removing  the
 liquor  shops,  which  are  situat-
 ed  in  the  vicinity  of  stations,
 yards,  sheds  etc.  to  distant
 places.
 Instructions  have  also  been  is-
 sued  that  a  list  of  running
 staff  who  are  addicted  to
 a@rinking  should  be  compiled
 and  a  confidential  watch  kept
 on,  their  day  to  day  work  and
 also  their  activities  in  running
 rooms.

 (3)  A  rule  has  also  been  incorpo-
 rated  that  no  railway  servant
 (whether  he  is  directly  con-

 nected  with  working  of  trains
 or  not),  while  on  duty,  should
 be  in  a  state  of  intoxication
 or  in  a  state  which  may  im-
 pair  his  capacity  to  perform
 his  duties.  Further  no  rail-
 way  servant  directly  connect-
 ed  with  the  working  of  trains
 shall  take  any  alcoholic  drink
 within  8  hours  of  the  com-
 mencement  of  his  duty  and
 take  any  such  drink  while  on
 duty.

 (2)

 SHORTAGE  AND  ACCUMULATION  OF  SPAR-
 ES  IN  DuRGAPUR  STEEL  PLANT

 4550.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :

 SHRI  D.  C.  SHARMA:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 units  of  the  Durgapur  Steel  Plant  are
 lying  idle  or  not  working  to  the  rated
 capacity  for  years  together  for  want
 of  spares  and,  if  so,  the  reasgns  there-
 for;
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 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 there  is  a  considerable  quantity  of  ac-
 cumulated  spares  which  has  little  scope
 for  being  used  even  at  a  distant  date
 and,  if  so,  the  reasons  for  placing  or-
 ders  if  there  was  no  utility  for  them;
 and

 (c)  whether  the  need  for  an  inquiry
 in  the  matter  has  been  considered  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 None  of  the  units  of  Durgapur  Steel
 Plant  are  lying  idle  for  want  of  spares.
 However,  there  are  some  units  which
 are  not  working  to  full  capacity  due
 among  other  reasons  to  shortage  of
 spares.  The  shortage  of  spares.  is
 partly  due  to  failure  of  indigenous
 supplies.

 (b)  and  (c).  Some  of  these  spares
 are  in  the  nature  of  insurance  spares
 which  have  to  be  there  even  if  they
 are  not  actually  needed  for  a  long
 time.  However,  the  Pande  Committee
 had  also  pointed  out  that  there  was
 scope  for  reducing  the  inventories  of
 spares.  Hindustan  Steel  Ltd.  have
 since  appointed  a  High  Level  Com-
 mittee  to  go  into  the  problem  of  spares
 with  a  view  to  streamlining  inven-
 tories.

 DurcaPpur  CoA,  WASHERY

 455!.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :

 SHRI  0.  ८.  SHARMA  :

 ‘Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Durgapur  Coal
 Washery  has  run  into  comveyor  troub-
 le;

 (b)  whether  any  action  has  been
 taken  to  instal  a  conveyor  belt  to
 take  the  Sinks  to  the  thermal  power
 station  for  burning;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  ए  C.  SETHI):  (a)
 No  Sir.
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 (b)  A  conveyor  belt  exists  to  con-
 vey  middlings  to  Durgapur  Thermal
 Power  Station.

 (c)  Does  not  arise.

 SMALL  CAR  PROJECT
 4552.  SHRI  BENI  SHANKER

 SHARMA  :
 SHRI  D.  C.  SHARMA:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Andhra  Govern-
 ment  have  requested  the  Centre  to
 locate  the  proposed  small  car  project
 in  the  public  sector  in  that  State;

 (b)  whether  the  request  of  the
 Andhra  Government  has  been  consi-
 dered;  and

 (c)  if  so,  the  outcome  thereof?  1

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 Yes.

 (b)  and  (c).  The  Andhra  Pradesh
 Government  have  been  informed  that
 their  request  will  be  considered,  along
 with  similar  requests  from  other  State
 Governments,  after  a  decision  is  taken
 to  proceed  with  the  small  car  project.

 Import  oF  DEFECTIVE  RAILS
 4553.  SHRI  BENT  SHANKER

 SHARMA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  Rails  which  were
 imported  after  being  duly  inspected

 by  the  Director  General,  India  Supply
 Mission.  London  were  found  defective
 some  time  back  thus  putting  the  Rail-
 ways  to  a  loss;

 (b)  if  so,  what  steps  have  been
 taken  against  the  erring  officials;  and

 (c)  what  steps  Government  are  tak-
 ing  to  prevent  recurrence  of  such  in-
 cidents  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  All
 imported  rails  are  covered  by  a
 guarantee  for  a  period  of  5  years  and
 the  suppliers  reimburse  the  cost  of
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 sueh  rails  when  failure  takes  place
 within  ‘the  guarantee  period.  There
 hes,  however,  been  a  case  of  4  rails
 (weighing  about  2  tonnes)  out  of  the
 one  lakh  tonnes  of  rails  imported  dur-
 ing  960-6l  which  were  found  defect-
 ive  after  the  expiry  of  the  guarantee
 period.  The  cost  of  the  4  rails  could
 not  be  recovered  from  the  suppliers.

 (b)  Each  and  every  rail  is  not  tested
 and  occasionally  such  defects  are  notic-
 ed.  No  individual  responsibility  can
 be  fixed  in  such  cases.

 (c)  The  actual  number  of  defects
 noticed  is  very  insignificant  fraction
 ‘(im  this  case  in  50,000)  and  it  is  not
 proposed  to  make  the  specification  or
 the  tests  more  vigorous  for  this  reason,
 as  such  a  course  of  action  will  be
 very  expensive.

 Boarps  InpIcATING  NAMES  OF  STATIONS
 ON  SOUTHERN  RAILWAY

 4554,  SHRI  YAJINA  DATT
 SHARMA:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  ‘that  Deva-
 nagri  lettering  has  been  completely
 dispensed  with  from  the  Boards  indi-
 cating  names  of  stations  in  the  South-
 ern  Railway;

 (b)  whether  any  instructions  were
 issued  to  this  effect  by  the  Railway
 Board;  and

 (९)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  No.

 (c)  Does  not  arise.

 टी  कारखाना  क्षेत्र  में  भसि  का
 घंसना

 4556.  श्री  मत्युंजय  प्रसाद  :  क्या  औद्यो-
 ह:  विकास  तया  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
 ,बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कुल्टी  कारखाने  के  अन्तर्गत  आने
 वाली  भूमि  और  उससे  लगे  हुए  क्षेत्र  के  धंस
 जाने  के  परिणामस्वरूप,  कुल्टी  कारखाने,
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 अन्य  कारखानों,  सड़कों,  रेलवे  लाइन,  मकानों
 आदि  को  अब  तक  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या
 है;

 (@)  क्‍या  भूमि  का  घंसना  बंद  हो  गया
 है;

 (ग)  भूमि  का  घंसना  रोकने  के  लिये
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है;  और

 (घ)  क्‍या  इस  विषय  में  जाँच  कराने  के
 लिये  कोई  निर्णय  किया  गया  है  कि  क्‍या
 कुल्टी  कारखाना  लगाने  से  पूर्व  इस  खदरे
 को  ध्यान  में  रखा  गया  था  और  क्या  भूमि  को
 स्थायी  रूप  से  मज़बूत  करने  और  घंसने  से
 बचाने  के  लिये  सभी  सम्भव  और  आवश्यक
 कानूनी  उपाय  किये  गये  थे  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 श्री  फश्वरद्दीन  अली  अहमद  )  :  (=)  भूमि  के
 घंसने  की घटना  9  और  0  मार्च,  968  को

 हुई  थी।  इसका  प्रभाव  लगभग  62  मीटर><
 i50  मीटर  भूमि  पर  पड़ा  था  1  जहाँ  तक

 'फाउण्ड्री  को  हानि  पहुंचने  का  संबंध  है,  बह
 बताया  गया  है  कि  इस्पात  फाउण्ड़ी  की  दमास्त
 के  खम्भे  के  आधार  कुछ  बेठ  गये  जिससे
 खम्भे  कुछ-कुछ  टेढ़े  पड़  गये  और  क्रेन  शेरों

 का  स्तर  बिगड़  गया  था  ।  इस्पात  काउच्छी
 के  संयंत्र  व  मशीनों  को,  जिसमें  बिजली  की

 भट्ठी  भी  सम्मिलित  है,  कोई  क्षति  नहीं  पहुंची
 और  इस्पात  फाउण्ड्री  से  लगी  हुई  बड़ी  मशीन
 शाप  पर  ज़रा  भी  आँच  नहीं  आई  ।  अन्य
 कारखानों,  सड़कों,  रेलवे  लाइन,  मकानों
 आदि  को  होने  वाली  क्षति  की  रिपोर्ट  नहीं
 मिली  है  ।

 (ख)  जी,  हाँ  ।

 (म)  बताया  गया  है  कि  प्रबन्धकों  ने
 संयंत्र  को  बचाने  के  लिये  ज़मीन  को  पक्‍का
 करने  का  काम  प्रारम्भ  किया  है  जिसमें  सीमेंट
 अरना  और  इमारतों  को  एक  सीध  में  लाना
 सम्मिलित  है  ।

 (च)  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  ने  जाँच-

 पड़ताल  की  थी  ।  उन्होंने  बताया  है  कि  भूमि
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 धंसने  का  कारण  यह  था  कि  घरातल  से  लगभग
 75  मीटर  की  गहराई  में  900  के  आरम्भ

 में  जो  छोटे-छोटे  सटक  बनाये  गये  थे,  वे  टूट
 गये  a  ये  स्ट्क  तब  बनाये  गये  थे  जब  खम्भों
 की  नाप  निर्धारित  करने  वाला  या  खम्भों
 के  बनाने  का  तरीका  बताने  वाला  कोई  खनन

 कानून  नहीं  था  t  कारखाना  स्थापित  करने
 से  पहले  निजी  व्यक्तियों  को  कोई  अनुमति  नहीं
 लेनी  पड़ती  ।  अतः  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि
 इस्पात  फाउण्डी  स्थापित  करने  से  पूर्व  न
 कोई  अनुमति  माँगी  ही  गई  और  न  दी  गई
 थी  1

 IpLe  INDUSTRIAL  CAPACITY

 4557.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will
 ‘the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :  ’

 (a)  the  latest  statistics  of  idle  indus-
 trial  capacity;

 (b)  what  investigations  Government
 have  made  in  regard  to  causes  of  this
 idle  capacity;

 (c)  whether  Government  propose
 to  offer  cash  incentives  on  percentage
 increases  in  production  from  idle
 capacity;  and

 (d)  whether  Government  propose
 to  exempt  the  closed  factories  from
 the  operation  of  the  Industrial  Dis-
 putes  Act  in  respect  of  such  idle  lab-
 our  as  is  willing  to  opt  out  of  the
 application  of  the  said  Act?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 Information  regarding  the  installed
 capacity  and  production  is  being  pub-
 lished  regularly  in  the  “Monthly  Sta-
 tistics  of  the  Production  of  Selected
 Industries  of  India”.

 (b)  in  order  to  get  a  realistic  and
 objective  picture  of  the  difficulties
 which  have  contributed  to  the  reces-
 sional]  trends  in  the  economy  and  deve-
 lopment  of  idle  capacity  in  some  sec-
 tors  of  the  industry,  a  Special  Re-
 porting  System  was  introduced  early
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 in  1967.  Under  this  system  about  300
 Top  Executives  of  selected  units  im
 the  major  industrial  sectors  were  re-
 quested  to  indicate  the  various  bottle-
 necks  which  were  inhibiting  industrial
 growth  and  to  suggest  remedial  mea-
 sures.  A  Steering  Committee  consist-
 ing  of  the  Secretaries  of  the  Depart-
 ment  of  Industrial  Development,  Minis-
 tries  of  Commerce,  Planning  Commis-
 sion,  Petroleum  &  Chemicals,  Iron  and
 Steel,  Department  of  Economic  Affairs,
 Labour  &  Employment,  the  Director
 General  of  Technical  Development  and
 the  Economic  Adviser  to  the  Ministry
 of  Industrial  Development  &  Company
 Affairs  was  set  up  to  examine  the
 special  reports  with  a  view  to  identi-
 fying  the  difficulties  which  are  com-
 mon  to  most  of  the  industries  and
 which  called  for  organisation  of  re-
 medial  measures.

 (९)  and  (d).  No  such  proposals  are
 under  consideration  in  this  Ministry.

 NewspRINT  Factory  In  Pusiic  Sector

 4558.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  newsprint  factory  is
 being  set  up  in  the  Public  sector;

 (b)  whether  it  will  have  any  fea-
 tures  which  will  reduce  the  cost  of
 production  and  improve  the  quality  as
 compared  to  the  existing  factory  in
 the  Public  Sector;

 (c)  the  difference  in  price  between
 the  production  of  the  existing  factory
 (NEPA)  and  of  comparable  news-
 print  landed  in  India;  and

 (d)  the  reasons  for  the  higher  cost
 of  newsprint  produced  in  India?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 The  proposal  to  set  up  a  newsprint
 factory  in  the  public  sector  is  still  at
 the  exploratory  stage.

 (b)  The  proposed  plant  is  expected
 to  be  based  on  Euclyptus  as  raw
 material,  instead  of  ‘salai’  wood  which
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 is  the  basic  raw  material  for  the  ex-
 isting  newsprint  plant  in  the  country.
 By  this  change,  the  quality  might  be
 better  but  the  cost  of  production  is
 not  likely  to  be  less.

 (c)  The  landed  cost  of  the  imported
 newsprint  is  about  Rs.  60  to  00  per
 tonne  higher  that  the  F.O.R.  price  of
 Nepa  Newsprint,

 (d)  Does  not  arise.

 PRODUCTION  OF  SCOOTERS

 4559.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  annual  production  of  scoot-
 ers  and  the  number  of  applications
 now  registered  for  them;

 (b)  how  the  price  of  scooters  manu-
 factured  in  India  compares  with  the
 price  in  the  countries  of  their  origin;
 and

 (c)  the  steps  taken  by  Government
 to  reduce  the  high  price  and  meet  the
 pending  demand  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 The  production  of  scooters  in  the
 country  since  965  has  been  as  under:

 Year  Production  in  Nos.
 4965  20,296
 3966  20,971
 967  30,296
 3968  (Up  to  July,  68)  2I,075
 The  number  of  applicants  who  have

 registered  their  orders  for  scooters
 with  the  various  dealers  in  the  coun-
 try  as  on  30-6-1968  is  as  follows  :—

 Lambretta  74,973  Nos.
 Vespa  1,835,572  Nos.
 Fantabulus  4  Nos.

 (b)  The  prices  of  the  three  makes
 of  scooters  manufactured  in  India  in
 the  country  of  their  origin  as  in  7966
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 and  their  current  ex-factory  prices  in
 India  are  given  below  :—

 Make  of  Price  in  the  Present
 Scooter  country  or  Ex-factory

 origin  (shown  price
 in  brackets)  in

 India
 exclusive

 of
 excise

 duty  and
 surcharge
 on  built

 up
 vehicles

 Rs.  Rs.
 Lambratta  2,085  (Italy)  2,339
 Vespa  1,813  (Italy)  2,402
 Fantabulus  2,69i  (U.K.)  3,200

 (c)  To  meet  the  growing  demand
 and  to  make  available  scooters  to  the
 consumers  at  relatively  reasonable
 prices,  Government  have  decided  to
 license  one  more  unit  of  a  suitable
 economic  capacity.

 REDUCTION  IN  IMPORT  PRICES

 4560.  SHRI  S.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  steps  taken  by  Government
 for  getting  reduction  in  the  import
 prices  from  all  countries  consequent
 upon  the  devaluation  of  the  Pound
 Sterling  where  prices  were  fixed  in
 terms  of  it;  and

 (b)  the  amount  of  saving  accrued
 thereby  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  In  countries  where  the  export
 prices  were  fixed  in  Sterling,  there
 would  be  an  automatic  reduction  in
 import  prices  consequent  upon  the
 devaluation  of  Sterling,  and  as  such
 the  question  of  asking  for  a  reduction
 does  not  arise.
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 CoMMITTEE  FOR  RURAL  INDUSTRIES

 4561.  SHRI  S.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LLOFMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  work  done  by  the  Committee
 for  Rural  Industries  set  up  by  the
 Planning  Commission  in  962  under
 the  project  scheme;  and

 (b)  the  extent  to  which  it  has  help-
 -ed  the  village  economy  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)

 and  (9),  A  statement  is  laid  on  the
 table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-79/68].

 दिल्ली-बम्बई  लाइन  पर  सवारी
 गाड़ियां

 4563.  श्री  यशवन्त  सिह  कुशवाह  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  दिल्ली-बम्बई  रेलवे  लाइन
 'पर  सवारी  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़ाने  के
 सम्बन्ध  में  उन्हें  मध्य  प्रदेश  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंडल,  ग्वालियर  से  कोई  ज्ञापन  मिला
 है;  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इस  बारे  में  सरकार
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  जी  हाँ  ।

 (ख)  रास्ते  के  कुछ  खण्डों  पर  अपेक्षित
 लाइन-क्षमता  का  अभाव,  चल-स्टाक  की  कमी
 और  इस  समय  बम्बई  वी०  टी०/नयी  दिल्‍ली
 स्टेशनों  पर  टमिनल  सुविधाएं  उपलब्ध  न
 होने  के  कारण  मध्य  रेलवे  के  रास्ते  बम्बई  और
 नई  दिल्ली  के  बीच  एक  अतिरिक्त  गाड़ी
 चलाना  परिचालन  की  दृष्टि  से  व्यावहारिक
 नहीं  पाया  गया  है  1
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 INDUSTRIES  IN  THE  PRIVATE  SECTOR

 4564.  SHRI  A.  DIPA:  Will  the  Min-
 ister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  industries  in  the
 private  sector  for  which  licences  were
 sanctioned  during  the  years  1965-66,
 1966-67  and  1967-68;

 (b)  the  conditions  on  which  such
 licences  were  issued  to  the  industries
 in  the  private  sector;

 (c)  whether  any  of  the  industrial
 concerns  has  flouted  the  conditions
 after  the  issue  of  a  licence  during  the
 above  period  and  if  so,  the  details
 thereof;

 (d)  the  action  taken  by  Government
 in  the  matter;

 (e)  the  number  of  industrial  con-
 cerns  which  applied  for  licences  but
 were  refused  the  grant  of  licences;  and

 (f)  the  reasons  for  which  these  were
 refused  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  The  number  of  licences  issued
 under  the  Industries  (Development
 and  Regulation)  Act,  1951,  for  industri-
 es  in  the  Private  Sector  during  965  to
 968  (30-6-1968)  is  as  under  :<-

 Year  No.  of  licences  issued
 965  515
 966  388
 967  280
 968  (upto  30.6.68)  9

 (b)  The  conditions  generally  attach-
 ed  to  the  Licences  are  :—

 (i)  The  date  by  which  the  ‘effect-
 ive  steps’  for  the  implementa-
 tion  of  the  project  should  be
 taken;

 (ii)  The  date  by  which  the  project
 should  be  established;

 (iii)  Item(s)  of  manufacture  and
 capacity  of  the  items;

 (iv)  Location  of  the  Unit;
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 (c)  and  (d).  Some  cases  of  estab-
 lishment  of  capacity  in  excess  of  licen-
 sed  capacity  have  come  to  Govern-
 ment’s  notice.  Action  to  be  taken  in
 such  cases  is  under  Government’s  con-
 sideration.

 (e)  The  number  of  applicants  who
 applied  for  licences  but  were  refused
 the  grant  of  licences  is  given  below  :—

 Year  No.  of  applicants  refused
 the  grant  of  licences

 965  020
 966  ह्पा
 967  383
 968  (upto  30-6-1968)  55
 (9)  All  applications  for  licences  are

 considered  on  merits.  Generally,  grant
 of  licences  may  be  refused  on  one  or
 more  of  the  following  grounds  :—

 (i).  Sufficient  capacity  has  already
 been  _licensed/installed  and
 there  is  no  need  for  setting  up
 additional  capacity,

 (ii)  Large  foreign  exchange  ex-
 penditure  involved,

 (iii)  The  project  is  not  technically
 sound,

 (iv)  The  project  is  not  in  accord-
 ance  with  the  priorities  and
 targets  laid  down  in  the  five
 year  plans.

 InvusTRIAL  PROJECT  IN  KERALA  WITH
 JAPANESE  ASSISTANCE

 4565.  SHRI  P.  ron  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Japanese  collaboration
 had  been  offered  for  certain  major  in-
 dustrial  projects  in  Kerala;

 (b)  if  so,  for  which  projects  and
 what  were  the  terms  of  the  offer;  and

 (c)  the  difficulties  in  finalising  the
 collaboration  agreements  and  the  pro-
 gress  which  has  been  made  in  _  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  to  (c).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  table
 of  the  House.
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 MANUFACTURE  OF  DRILLING  Rics
 4566.  SHRI  DHULESHWAR

 MEENA  :
 SHRI  RAMACHANDRA

 ULKA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Heavy  Engineering
 Corporation  Ltd,  Ranchi  have  started
 the  manufacture  of  drilling  rigs  for
 wells;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  annual  production  capacity
 and  the  cost  of  production  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c).  The  designed  capacity
 of  Heavy  Machine  Building  Plant  of
 Heavy  Engineering  Corporation  Ltd.,
 Ranchi,  for  the  manufacture  of  oil  as
 well  as  well  drilling  rigs  is  5,500  ton-
 nes  per  annum.  The  production  of
 well  drilling  rigs  has  been  taken  up
 consistent  with  orders.  The  types  of
 Tigs  taken  up  for  manufacture  are  as
 under  :

 (i)  Medium  duty  Percussion  rig
 UP-200

 (ii)  Light  Duty  rotary  rig
 URB-3AM

 (iii)  Medium  duty  rotary  rig
 HMB-DR-5

 MANUFACTURE,  OF  WATCH  COMPONENTS

 4567.  SHRI  DHULESHWAR
 MEENA  :

 SHRI  RAMACHANDRA
 ULAKA  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  units  engaged  at
 present  in  the  country  in  the  manu-
 facture  of  watch  components  and
 watch  assembling  separately;
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 (b)  the  total  number  of  watches
 imported  during  1967-68;  and

 (c)  the  total  amount  of  foreign  ex-
 change  spent  in  this  regard  during  the
 above  period  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DNVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  There  are  at  present  two  large
 scale  units,  one  in  the  public  and  the
 other  in  the  private  sector,  engaged  in
 the  assembly  of  watches.  They  also
 manufacture  watch  components  for
 their  own  use.

 (b)  and  (c).  The  import  figures  in
 respect  of  watches  for  the  period  April
 907—March  968  are  as  follows  :—

 Quantity  Value
 Description  (in  Nos.)  in

 Rs.  000

 Pocket  watches  .  8
 Wrist  Watches  373  24
 Stop  watches  2,127,  88
 Other  watches  34  i

 Tora.  2,642  24

 MoovgrAts.  AND  METALS  TRADING
 CORPORATION

 4568.  SHRI  DHULESHWAR
 MEENA  :

 SHRI  RAMACHANDRA
 ULAKA  :

 Will  the  Minister  of
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  losses  suffer-
 ed  by  the  Minerals  and  Metals  Trad-
 ing  Corporation  during  the  years
 1967-68;

 (b)  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  manner  in  which  Govern-

 ment  propose  to  make  up  these  losses  ?

 COMMERCE

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESH):  (a)  The
 accounts  of  the  Corporation  for  1967-
 68  have  not  yet  been  finalised;  how-
 ever  there  will  be,  overall,  no  losses
 for  thia  year.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 INDUSTRIAL  LICENCES  SANCTIONED  FOR
 RAJASTHAN  a

 4569.  SHRI  DHULESHWAR
 MEENA:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  applications  for
 industrial  licences  received  from  Rajas-
 than  and  Orissa  separately  during
 1967-68;  and

 (b)  the  number  out  of  them  sanc-
 tioned  and  the  number  registered  dur-
 ing  the  same  period  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  and  (b).  A  statement  showing  the:
 number  of  applications  for  licences  un-
 der  the  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  received  from  Rajas-
 than  and  Orissa  and  approved  during
 967  and  968  (up  to  30th  June,  968)
 is  attached.

 Statement

 State  No.  of  applications  No.  of  appli-:
 received  during  cations  app-
 967  and  968  (up  roved  out  of

 to  30-6-1968)  Col.  2
 rey)  (2)  e

 Rajasthan  33  6
 Orissa  ॥7  2

 As  regards  registration  of  units,  the
 position  is  that  separate  applications
 for  registration  of  industrial  units  hav-
 ing  fixed  assets  between  Rs.  7.5  lakhs
 to  Rs.  25  lakhs  are  required  to  be
 made  to  different  authorities  like  the
 D.G.T.D.,  the  Textile  Commissioner,
 Bombay,  the  Jute  Commissioner,  Cal-
 cutta  and  the  Iron  &  Steel  Controller,
 Calcutta,  and  industrial  units  are  not
 registered  on  the  basis  of  applications
 made  for  grant  of  industrial  licences
 under  the  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  95l.

 MANUFACTURE  OF  POWER  TILLERS
 4570.  SHRI  DHULESHWAR

 MEENA:  Will  the  Minister  of  IN-
 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  the  progress  made  so  far  in  re-
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 gard  to  the  manufacture  of  Power  Til-
 lers  in  Rajasthan  and  Orissa  States,
 separately  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 Government  have  not  so  far  received
 any  scheme  for  setting  up  of  a  factory
 for  the  manufacture  of  Power  tillers
 in  the  State  of  Rajasthan.

 M/s.  F.  W.  Heilgers  &  Co.  Private
 Ltd,  Calcutta  propose  to  establish  a
 factory  for  the  manufacture  of  Power
 tillers  at  Chowdhwar  in  Orissa  State.
 Facilities  such  as,  land,  building,  water
 supply  and  power  etc.  are  already
 available  at  the  proposed  site.  Gov-
 ernment  have  approved  the  terms  of
 their  collaboration  agreement
 M/s.  Kubota  Iron  and  Machinery
 Works  Ltd.  Osaka  (Japan)  for  the
 manufacture  of  Kubota’  Power  tillers
 for  a  capacity  of  12,000,  Nos.  per
 annum.  The  firm  is  now  working  out
 their  requirements  of  capital  goods  in
 consultation  with  their  collaborators.
 They  will  submit  their  application  for
 the  import  of  capital  goods  after  the
 list  of  equipment  is  finalised  and  scru-
 tinised  from  the  indigenous  angle.

 पथारिया  स्टेशन  के  निकट  सीमेंट
 फारखाना

 4571.  श्री  राम  सिंह  ठायरवाल  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दमोह  ज़िले  में
 पथरिया  स्टेशन  के  निकट  [एक  सीमेंट  कार-
 खाने  की  स्वीकृति  दी  गई  थी,  परन्तु  कुछ
 व्यापारियों  द्वारा  हस्तक्षेप  किये  जाने  क ेकारण
 वहाँ  अभी  तक  कारखाना  स्थापित  नहीं  किया
 गया  है;  और

 (ख)  क्‍या  लाइसेंस  किसी  और  पक्ष  को
 दिया  गया  है  और  यदि  हाँ,  तो  उसका  नाम
 क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  काम  कब  तक
 आरम्भ  हो  जायेगा  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 थी  फखरुह्दीन  अली  अहमद)  :  (क)  और
 (ख).  पथरिया  में  200.  000  मीट्रिक  टन
 सीमेंट  की  वार्षिक  क्षमता  वाले  एक  कारखाने
 की  स्थापना  के  लिये  छः  महीनों  के  लिये  मान्य
 (बाद  में  इसकी  अवधि  बढ़ा  दी  गई)  एक
 आशय-पत्न  7  नवम्बर,  964  को  बिड़ला
 जूट  मैन्यूफैक्चरिंग  कंग  को  जारी  किया  गया
 था  ।  इस  बीच  3  मई,  966  &  सीमेंट
 उद्योग  को  उद्योग  (विकास  तथा  विनियमन)
 अधिनियम,  1951  के  लाइसेंस  सम्बन्धी
 उपबन्धों  से  मुक्त  कर  दिया  गया  और  अब
 सीमेंट  कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लिये
 लाइसेंस  प्राप्त  करना  अथवा  पुराने  आशय-
 पत्नों  की  अवधि  बढ़ाना  आवश्यक  नहीं  है  ।
 बिड़ला  जूट  मैन्यूफैक्चरिंग  कम्पनी  लि०  से
 ऐसा  कोई  भी  समाचार  नहीं  मिला  है  कि
 इस  संबंध  में  ओर  भी  प्रगति  हुई  है  :  सरकार
 को  भी  इस  क्षेत्र  में  और  किसी  योजना  के
 आरम्भ  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  जानकारी
 नहीं  है  1

 सागर  नगर  और  सागर  रेलवे  स्टेशन  फे
 बीच  फाटक  पर  पुल

 4572.  श्री  राम  सिह  अयरवाल  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  25  वर्षों
 से  निरन्तर  माँग  करते  रहने  के  बावजूद  सामर
 नगर  (मध्य  प्रदेश)  और  स्टेशन  के  बीच
 फाटक  की  व्यवस्था  करने  की  समस्या  पर
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है;  और  यदि
 हाँ,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार
 इस  फाटक  पर  निचली  पुल  अथवा  ऊपरी
 पुल  के  हेतु  अपना  अंशदान  करने  के  लिये
 तैयार  नहीं  है;  और

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  रेलवे
 पुल  के  न  होने  से  नगर  का  यातायात  लगभग
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 aa  घंटे  तक  रुका  रहता  है  और  यदि  हां,
 तो  क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकार
 को  यह  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिये  कहने
 का  है?

 रखे  मंत्री  थ्री  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  सागर  में  एक  समपार  पहले  से  मौजूद
 है  ।  इस  समपार  की  जगह  ऊपरी  सड़क  पुल
 बनाने  के  लिये  राज्य  सरकार  से  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  थे  लेकिन  उक्त  प्रस्ताव  के  अनुसार
 कोई  भी  प्रगति  इसलिये  नहीं  की  जा  सकी,
 क्योंकि  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में
 अपने  पक्के  निश्चय  का  कोई  संकेत  नहीं
 दिया  ।

 (ख)  जीहाँ।

 (ग)  यह  एक  व्यस्त  समपार  है।  इस  सम-
 चार  को  ऊपरी  सड़क  पुल  में  बदलने  का
 निश्चय  राज्य  सरकार  को  ही  करना  है

 बीना,  सागर  और  कटनी  स्टेशनों  पर
 शायिकाओं  का  आरक्षण

 4573.  श्रो  राम  सिह  अयरवाल  :  क्‍या
 रेखवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बीना,  सागर
 और  कटनी  जैसे  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशनों  पर
 भी  प्रथम  ओर  तृतीय  श्रेणियों  के  डिब्बों  में
 झशायिकाओं  के  आरक्षण  के  लिये  कोई  कोटा
 निर्घारित  नहीं  किया  जाता  है  और  यदि  हाँ,
 तो  क्‍या  महत्वपूर्ण  रेल  गाड़ियों  में  कोटा
 आरक्षित  करने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  जायेंगे;
 और

 (ख)  क्‍या  यह  भो  सच  है  छ्लि  सागर  में
 जहाँ  विश्वविद्यालय  एक  सैनिक  केन्द्र  ओर
 ज़िले  के  मुख्यालय  हैं,  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों
 में  स्थान  के  आरक्षण  का  कोटा  न  होने  के
 कारण  प्रथम  श्रेणी  के  बहुत  से  यात्रियों  को
 निराश  होना  पड़ता  है  ओर  यदि  हाँ,  तो
 आवश्यक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के
 लिये  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  (श्रो  चे०  मु०  पुनाचा)  :
 (क)  यह  सच  है  कि  बीना,  सागर  और
 कटनी  के  लिये  पहले  दर्जे  तथा  तीसरे  दर्जे  की
 शायिकाओं  के  आरक्षण  के  लिये  कोई  निश्चित
 कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है,  लेकिन
 मध्यवर्ती  स्टेशनों  के लिये  अलग  से  जो  कोटा
 निर्धारित  होता  है  उसी  में  से  इन  स्टेशनों  के
 लिये  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  जाती  है
 अलग-अलग  स्टेशनों  के  लिये  विशेष  कोटा
 केवल  वहीं  निर्धारित  किया  जाता  है  जहाँ
 आरक्षण  के  लिये  नियमित  और  भारी  माँग
 होती  है  और  इस  कसौटी  के  आघार  पर
 उपर्युक्त  स्टेशन  विशेष  कोटा  निर्धारित  किये
 जाने  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 (ख)  सागर  से  पहले  दर्ज  के  यात्रियों
 की  आरक्षण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को
 समुचित  सीमा  तक  पूरा  किया  जा  रहा  है
 यद्यपि  कुछ  मामलों  में,  यहाँ  तक  कि  जहाँ  से
 गाड़ी  रवाना  होती  है  उन  स्टेशनों  पर  भी
 आरक्षण  के  लिये  की  गई  कुछ  प्रार्थनाओं  को
 स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  होता  ।  पहले
 दर्जे  की  शायिकाओं  की  माँग  और  सप्लाई
 के  वर्तमान  अनुपात  को  देखते  हुए  सागर
 स्टेशन  पर  आरक्षण  के  लिये  अतिरिक्स

 सुविधाएं  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 लघु  उद्योगों  का  विकास

 4574.  श्री  राम  सिह  अयरवाल  :  क्‍या
 ओद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  उद्योगों  में
 खर्च  की  जाने  वाली  राशि  की  कितनी  प्रतिशत
 राशि  लघु  उद्योगों  पर  खर्च  की  जायेगी;
 और

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योगों
 की  संख्या  मध्य  प्रदेश  में  अन्य  राज्यों  की
 अपेक्षा  कम  है  और  यदि  हाँ,  तो  क्या  उस
 राज्य  में  गरीबी  की  दशा  तथा  बेरोजगारी
 को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों



 WIS  Written  Answers

 के  दिये  अधिक  राशि  के  नियत  करने  का
 है?

 जोच्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्म  मंत्री
 (भी  'कद्ारुद्दोन  बली  अहमद)  :  (क)  यह

 स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  किस  वर्ष
 ककी  जानकारी  चाहते  हैं  ।  यदि  वह  चौथी  योजना
 की  अवधि  की  जानकारी  चाहते  हँ  तो  वह
 मनी  तैयार  नहीं  हुई  है  ।  फिर  भी,  वर्ष
 i968-69  के  दोरान  ग्रामीण  तथा  लघु

 उच्चोगों  पर  व्यय  किये  जाने  के  लिये  41.  42
 करोड़  रु०  की  राशि  की  सहमति  दे  दी  गई
 है  t968-69  रमें  सरकारी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय
 तथा  राज्य  की  योजनाओं  पर  सम्पूर्ण  रूप  से
 539  करोड़  रू०  खर्च  करने  का  विचार
 है।

 (ख)  जी,  नहीं  ।

 BacaLkort  CEMENT  FACTORY

 4875.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ermment  of  Mysore  has  taken  a  deci-
 siom  to  sell  Bagalkot  Cement  Factory,
 Mysore  to  private  sector;  and

 (b)  if  so,  the  reactions  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 PLywoop  FAcrory  in  ANDAMAN  ISLAND

 4576.  SHRI.  K.  R.  GANESH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  start  a  plywood  factory  in  the  Little
 Andaman  Island;

 (b)  if  so,  the  capacity  of  the  pro-
 posed  factory  and  the  expected  outlay
 om  it;  and

 (c)  whether  this  factory  is  to  be
 located  in  the  public  sector  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 PLywoop  Inpustay  IN  THE  ANDAMAN
 AND  Nicospar  IsLANDs

 4577.  SHRI  K.  पे.  GANESH:  Wil
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVB-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  representation  was
 submitted  to  the  Minister  of  State  by
 the  Plywood  Industry  in  the  Andaman
 and  Nicobar  Islands  during  his  visit  to
 the  territory  in  January,  1968;

 (b)  if  so,  the  problems  raised  in  the
 representations;  and

 (c)  whether  any  decision  has  been
 taken  with  regard  to  relief  to  the  local
 plywood  industries  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  The  Plywood  Manufacturers  Asso-
 ciation  of  Andaman  submitted  a  memo-
 randum  dated  5-2-1968  to  the  Prime
 Minister  about  the  plywood  industry
 in  Andaman.

 (b)  The  memorandum  is  mainly  con-
 cerned  with  the  reduction  of  royalty
 rate  on  logs  for  the  revival  of  woed
 industries.

 (c)  The  matter  is  under  considera-
 tion.

 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  oF  ANDAMAN
 AND  NICOBAR

 4578.  SHRI  K.  R.  GANESH:  Wiil
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  please®  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  scheme  for
 the  integrated  development  of  the
 Andaman  and  Nicobar  Islands;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  mdus-
 tries  included  in  the  scheme  and  the
 total  outlay  on  the  project;  and

 (c)  whether  any  decision  has  been
 taken  with  regard  to  the  location  of
 these  industries  in  the  public  sector  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A:  AHMED):
 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  An  outlay  of
 Rs.  ll  crores  has  been  approved  for
 Andaman  &  Nicobar  Islands  for  the
 Territory’s  Fourth  Five  Year  Plan  by
 Heads  of  development  as  detailed  in
 the  statement  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-792/68).  The  Andaman  &  Nicobar
 Administration  has  been  asked  to  sub-
 mit  its  proposals  for  the  new  Fourth
 Five  Year  Plan.  These  will  be  dis-
 cussed  in  the  Central  Working  Groups
 and  with  the  Andaman  &  Nicobar  Ad-
 ministration  and  a  final  view  in  re-
 gard  to  the  size  and  contents  of  the
 Territory’s  new  Fourth  Five  Year  Plan
 would  be  taken  thereafter.

 (c)  Since  the  Fourth  Plan  has  not
 yet  been  finalised  it  is  not  possible  to
 indicate  at  this  stage  which  new  indus-
 trial  public  sector  projects  would  be
 set  up  in  the  Andaman  &  Nicobar  Is-
 lands  during  the  Fourth  Plan  period.

 मध्य  रेलवे  द्वारा  कार्यान्वित  को  जाने
 वालो  योजनाएं

 4579.  श्री  गं०  Wo  दीक्षित  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  रेलवे  जोन  के  समक्ष  कितनी
 गोजनाएं  क्रियान्वित  के  लिये  पड़ी  हुई  हैं
 और  ये  योजनाएं  सरकार  द्वारा  किस-किस
 ष  में  स्वीकृत  की  गई  थीं;

 (ख)  क्या  प्राथमिक  और  ब्यौरेवार  सर्वे-
 क्षण  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  क्या  योजनाओं
 और  अनुमानों  को  अन्तिम  रूप  दे  द्विया  गया
 है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  उन  पर  होने  वाले
 व्यय  का  अनुमान  क्‍या  है;

 (घ)  क्‍या  प्रशासनिक  और  तकनीकी

 मंजूरी  दे  दी  गई  है  ओर  यदि  हां,  तो  यह
 मंज्री  किस-किस  वर्ष  में  दी  गई;  और

 (=)  कार्य  के  कब  आरम्भ  होने  की
 सम्भावमा  है  ?
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 रेलये  मंत्री  (शो  Go  मु  पुनाचा)  :
 (क)  कुल  24  निर्माण  कार्यों  पर  काम  होना
 बाकी  है  ।  इनमें  से  एक  काम  की  मंजूरी
 1963-64  में,  एक  की  ‘1964-65.  4,  2  की
 1965-66  में,  9  की  ‘1966-67  में  और
 i  कामों  की  मंजूरी  1967-68  में  दी  गई
 थी।

 (@)  1  निर्माण  कार्यों  के  सम्बन्ध  में
 प्रारंभिक  और  ब्यौरेवार  सर्वेक्षण  पूरे  हो
 गये  हें  ।  8  निर्माण  कार्यों  के  नक्शे  अन्तिम
 रूप  से  तैयार  किये  जा  चुके  हें  ।

 (ग)  24  निर्माण  कार्यों  की  अनुमानित
 लागत  332.80  लाख  रुपये  है  |

 (घ)  जैसा  कि  भाग  (क)  में  कहा  भैया
 है,  सभी  24  निर्माण  कार्यों  को  प्रशासन
 द्वारा  अनुमोदित  किया  जा  चुका  है  ।

 (=)
 वर्ष,  जिसमें  निर्माण  निर्माण  कार्य  कब
 निर्माण  कार्यों  कार्यों  की  से  प्रारम्भ  होने
 की  मंजूरी  दी  संख्या  की  संभावना  है

 गई
 1963-64  l  }

 चालू  वर्ष  में  प्रारंभ
 होने  की  संभा-

 1964-65,  बना  है  t
 1965-66  2
 1966-67  ]
 1966-67  3°  ऊपरी  सड़क  पुलों

 का  काम  राज्य
 सरकारों  का

 अनुमोदन  प्राप्त
 होने  के  बाद
 प्रारम्भ  किया
 जायेगा।

 1967-68  8  96869  में
 प्रारंभ  होने  की
 संभावना  है  ।

 बाकी  कार्यों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है
 और  उन्हें  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  यथा-
 सम्भव  शीघ्र  निर्णय  किया.  जायेगा  t
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 मध्य  प्रदेश  में  कपड़ा  मिलों]  को  आर्थिक
 सहायता

 4580.  श्री  गं०  Wo  दीक्षित  :  क्‍या
 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (%)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  बंद  पड़ी  कपड़ा
 मिलों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिये  वित्तीय
 सहायता  देने  के  हेतु  सरकार  से  कोई  अनुरोध
 किया  गया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  यह  अनुरोध  कब  किया
 गया  था  और  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है;  और

 (ग)  इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही
 की  है?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (६ ह
 मुहम्मद  शफी  कुरंशी)  :  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सहकारी  रुई  मिलों  को  वित्तोय  सहायता

 458l.  श्री  गं०  च०  दीक्षित  :  क्‍या
 आणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  में  सहकारी  ्र्ई  मिलों
 को  ऋण के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देने  का
 है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या
 है;  और

 (ग)  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  अंतिम  रूप
 देने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री
 मुहम्मद  शो  फुरेशो  )  :  (क)  से  (ग).  चोयी
 चंचवर्षीय  योजना  अभी  तैयार  हो  रही  है  तथा
 इसको  अंतिम  रूप  देते  समय  सहकारी  रुई
 मिलों  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था  निश्चित  की
 जायेगी  ।  अत:  इस  समय  कोई  निश्चित
 जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  औद्योगिक  बस्तियां

 4582.  श्री  गं०  Ao  दीक्षित  :  क्या
 ओद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  i960  7
 औद्योगिक  बस्तियों  के  लिये  जो  मंजूरी  मिली
 थी,  उनका  निर्माण  मध्य  प्रदेश  में  अब  तक
 नहीं  हुआ  है;

 (ख)  मध्य  प्रदेश  के  लिये  कितनी  औद्यो-
 गिक  बस्तियों  और  यूनिटों  की  मंजूरी  दी
 गई  और  अब  तक  उनमें  से  कितनों  का  निर्माण
 हुआ  है;  और

 (ग)  इस  राज्य  में  गैर-सरकारी  उपक्रमों
 को  प्रोत्साहन  न  देने  के  क्या  कारण  हें  ?

 आँद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 (श्री  फलराह्दीन  अली  अहमद)  :  (क)  से

 (ग)  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और
 वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सध्य  रेलवे  पर  खुले  मालडिब्बों  में
 भेजा  गया  गहूं

 4583.  श्री  बं०  च०  दीक्षित  :  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  पर
 वर्षा  ऋतु  में  गेहूं  खुले  माल-डिब्बों  में  ले जाया
 जाता  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  वर्षा  क ेकारण  कितना

 गेहूं  नष्ट  हो  गया  और  कितना  गेहूं  चोरी  हो
 गया  है;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  खले  माल-डिब्बों
 में  गेहूं  स ेभरी  बोरियां  मार्ग  में  चोरी  हो  जाती
 हैं;  और

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  महीनों
 में  बुरहानपुर  स्टेशन  (मध्य  प्रदेश)  के  निकट

 खुले  माल-डिब्बे  से  गेहूं  को आठ  बोरियों  चोरी
 हो  गई  थीं  ?



 302  Written  Answers  SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Written  Answers  3022

 रेलवे  मंत्री  (श्री  सें०  मु०  पुनाचा)  :

 (=)  जी  हां,  कुछ  ह॒द  तक;  बंद  माल
 डिब्बों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  ।

 (ख)  कितना  गेहूं  चोरी  गया  अथवा  नष्ट

 हुआ,  इसकी  मात्रा  के  संबंध  में  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं  हें  । लेकिन  1-5-68  से  ‘4-7-68  के
 बीच  मध्य  रेलवे  पर  लगभग  640  मीटरिक
 टन  गेहूं  भीग  जाने  से  क्षतिग्रस्त  हालत  में
 प्राप्त  हुआ  |

 (ग)  जी  हां,  बरसात  के  मौसम  में  खुले
 माल-डिब्बों  में  लदे  गेहूं  के  परेषणों  से  उठाई-
 गीरी  की  कुछ  वारदातें  हुई  हैं  ।

 (घ)  जी  नहीं  ।

 मनीला  तथा  सोसल  रस्से  का  आयात

 4584.  श्री  रामावतार  शर्मा  :  क्‍या
 वाणिज्य  मंत्री  30  अप्रैल,  968  के  अतारां-
 कित  प्रश्न  संख्या  8985  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मनीला
 सीसल  और  किस्म  के  रस्सों  के  आयात  के
 विरुद्ध  भारतीय  रस्सा  निर्माता  संघ,  कलकत्ता
 से  प्राप्त  अभ्यावेदन  पर  क्‍या  सरकार  ने
 कायंवाही  की  है  ?

 वाणिज्य.  संत्रालय  में  उप-मंत्रो  (९ उ
 मोहम्मद  शफ़ो  कुरेशी) :  मामला  अब  भी
 अन्य  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से
 विचाराघीन  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अखबारी  कामज  का
 कारखाना

 4585.  श्री  रामायतार  शर्मा  :  क्‍या
 मौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  अखबारी  कागज
 का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  की  कोई
 योजना  सरकार  के  विचाराधघीन  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  प्रस्तावित
 वार्षिक  क्षमता  कितनी  है;  और

 (ग)  यह  कारखाना  कहां  स्थापित  किया
 जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  (श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद)  :
 (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  a

 IMPORT  OF  MACHINERY  BY  IRRIGATION
 AND  Power  MINISTRY

 4587.  SHRI  ABDUL  GHANI  DAR:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Jrriga-
 tion  and  Power  Ministry  was  permitted
 to  import  huge  machinery  from  abroad
 although  it  was  available  in  the  coun-
 try;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 whether  the  Prime  Minister  raised  any
 objections  for  these  imports  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  and  (b).  The  information  is  being
 collected  and  it  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 IMPoRT  OF  RAW  MATERIALS

 4588.  SHRI  ABDUL  GHANI  DAR:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  the  quantity  of  woollen
 yarn,  nylon  yarn,  shoddy  yarn,  raw
 wool,  cotton,  cotton  yarn  and  worsted
 yarn  and  stainless  steel  allowed  to  be
 imported  by  the  State  Trading  Corpo-
 ration  and  private  parties  separately
 during  the  years  1967-68  and  1968-69,
 up  to  30th  June,  968  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  State-
 ments  showing  total  imports  of  wollen
 yarn,  Cotton  yarn  and  thread,  Stain-
 less  Stee]  sheets  etc.,  during  the  years
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 1967-68  and  968-€9  (April,  868)  and
 imports  made  by  the  State  Trading
 Corporation  are  laid  on  the  Table  of
 the  Home.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-783/68}.

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने
 बाले  औद्योगिक  उपक्रम

 4589.  श्रो  मोलहू  प्रसाद  :  क्या  औद्योगिक
 क्कामस़  तथा  समयाय-कार्य  मंत्री  23  जुलाई,
 968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  348  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  चलाये
 जाने  वाले  छोटे  औद्योगिक  उपक्रमों  का  जझ़िले-
 कार  ब्यौरा  क्‍या  है;

 (ख)  ऐसे  प्रत्येक  छोटे  औद्योगिक  उपक्रम
 पर  कितनी  राशि  लगाई  जा  रही  है;  और

 (ग)  जिलेवार  छोटे  और  भारी  औद्योगिक
 उपक्रमों  को  स्थापित  करने  के  लिये  कब
 तक  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समबाय-कार्य  संत्री
 ी  फरखस्हीन  अलो  अहमद)  :  (क)  से

 (4)  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और
 कह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उद्योगों  का  बिकास

 4590.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्‍या
 मओद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 उद्योगों  के  विकास  से  सम्बन्धित  23  जुलाई,
 968  के  अतारांकित  प्रशइन  संख्या  347

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  किन-किन  राज्यों  से  अपेक्षित
 सूचना  भेज  दी  है  तथा  किन-किन  राज्यों
 से  सूचना  अभी  आनी  बाकी  है;  और

 (ख)  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य
 सम्बन्धित  विभागों  को  उपेक्षित  सूचना  भेजने
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 के  लिये  किस  तारीख  को  लिखा  गया  था
 तथा  उन्होंने.  मांगी  गई  सूचना  कब  तक
 भेजने  का  वचन  दिया  है  ?

 ओद्योगिक  दिकास  तथा  रुमबाय-बएय
 मंत्री  (श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमर)  :
 (क)  उपलब्ध  जानकारी  के  आधार  पर

 उत्तर  आसाम,  गुजरात,  हरियाणा,  केरल,
 मध्य  प्रदेश,  मद्रास,  महाराष्ट्र,  पंजाब
 उत्तर  प्रदेश,  पश्चिमी  बंगाल,  अंडमान  तथा
 निकोबार,  दादरा  नथा  नगर  हवेली,  गोआ,
 दमन  तथा  दियू,  लंका  द्वीप  तथा  मिनिकाय,
 नागालेण्ड,  पांडिचेरी,  मणिपुर  तथा  ल्रिपूरा
 से  प्राप्त  हुए  हें।  आंध्र  प्रदेश,  बिहार,
 उड़ीसा,  राजस्थान,  जम्मू  तथा  काश्मीर,
 मैसूर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  से  अन्तिम  उत्तर
 की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 (ख)  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा
 है  ।  [पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया  ।  देखिए
 संख्या  एल०  Zo-794/68  |]

 सरकारी  ऋणों  तथा  देय  राशि  की  अदायगी
 न  करने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  मिल

 सालिकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 459l.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्‍या
 आद्योगिक  विकास  तथा  समयाय-कार्य  मंत्री
 23  जुलाई,  968  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  35  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  जिन  मिलों  को  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  ने  जब्त  कर  लिया  है  अथवा  नीलाम
 कर  दिया  है  उनके  मालिकों  के  विरुद्ध
 सरकारी  क्रणों  अथवा  अन्य  देय  राशियों
 का  भुगतान  न  किये  जाने  के  लिये  अब  तक
 क्या  कायवाही  की  गई  है?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 संत्री  थी  'फलरद्दीद  अलो  अहमद)  :
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह
 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 रेलबे  भें  पदों  के  लिये  विज्ञापन

 4592.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्या
 रेलवे  मंत्नी  रेलवे  में  पदों  के  विज्ञापन  से
 सम्बन्धित  23  जुलाई,  968  के  अतारांकित
 प्रशन  संख्या  350  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 बह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  इस  बीच  अपेक्षित  जानकारी
 लकत्र  कर  ली  गई  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है  और  यदि  नहीं,  तो  यह  कब  तक  प्राप्त
 कर  ली  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  पषो  de  मु०  पुनाा)  :

 (क)  और  (ख).  सूचना  अभी  इकट्ठी  की
 जारही  है  |

 योरखपुर  में  रेलबे  सप्ताह

 4593.  श्री  मोलकू  प्रसाद  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गोरखपुर  स्थित  पूर्वोत्तर  रेलवे
 के  कार्यालय  द्वारा  रेलवे  सप्ताह  के  आयोजन
 के  अवसर  पर  जनरल  मैनेजर  का  पुरस्कार
 फाने  वाले  व्यक्तियों  क ेनाम  और  पदनाम  क्या

 @  और

 (ख)  उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 चुरस्कार  के  तौर  पर  कितनी  राशि  दी  गयी

 और  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  किये  गये  का  कार्य
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेलवे  मंबी'  धी  Wo  Ao  पुनाचा):
 (*)  और  (ख).  कत्तंव्य  परायणता  के

 विभिन्न  कार्यों  के  लिये  28  व्यक्तियों  को
 बोग्यता  प्रमाण-पत्र  और  18  रुपये  66
 कैसे  कीमत  की  एक-एक  कलाई-घड़ी  पुरस्कार
 में  दी  गयी  ।.  गेंग,  स्टेक्षनों  आदि  को  सर्वा-
 घिक  अच्छी  हालत  में  रखने  के  लिए  35
 अन्य  व्यक्तियों  को  योग्यता  प्रमाण-पत्र  और
 नकद  पुरस्कार|कलाई  घड़ियां/शील्ड/ट्राफी

 -आदि  दी  गयीं  ।  इन  सभी  63  व्यक्तियों  के
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 नाम  और  उनमें  से  प्रत्येक  द्वारा  किये  गये
 कार्य  का  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि
 यह  सूचना  बहुत  विस्तृत  है  ।

 रेलवे  डिब्बों  तथा  उपकरणों  का  निर्यात
 4594.  श्री  शिवपुजन  शास्त्री  :  क्‍या

 वाणिज्य  मंत्री  रेलवे  वेगनों  तथा  उपकरणों
 के  निर्यात  से  सम्बन्धित  30  अप्रैल,  968%
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  90i]  के  उन्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  जिन  फर्मों  के  विरुद्ध  शिकायतें
 मिली  थीं  उनके  नाम  क्‍या  हें  और  उनके
 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है;  और

 (ख)  इन  फर्मों  द्वारा  किसि  प्रकार  की
 अनियमितताएं  की  गयी  थीं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (श्री  विनेश  सिह  )  :
 (क)  और  (ख).  ब्योरे  एकत्र  किये  जा

 रहे  fe और  सभा-पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे।
 ‘DsspatcH  oF  Boxes  oF  AMMUNITION
 BY  PASSENGER  TRAIN  FROM  KirKR®  TO

 Parr
 4595.  SHRI  YAJNA  DATT  SHAR-

 MA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  20
 boxes  containing  10,000  gun  cartridges
 of  2  bore  were  despatched  by  the
 General  Manager,  Ammunition  Facto-
 ry,  Kirkee,  (Poona)  on  the  3lst  May,
 968  to  a  firm  at  Patti  (Amritsar)  by
 a  Passenger  train;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 boxes  of  ammuniiton  have  not  -  yet
 reached  the  consignee;

 (c)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaints  about  the  non-
 receipt  of  the  boxes  from  the  repre-
 sentatives  of  the  firm;

 (d)  whether  Government  have  taken
 any  precautionary  steps  so  that  the
 ammunition  does  not  fall  into  the
 hands  of  undesirable  and  anti-national
 elements;  and

 (e)  if  so,  the  result  of  investigations
 made  into  the  matter  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  No.  The  consignment  reached
 destination  on  1-8-1968  and  was  deli-
 vered  to  the  consignee  on  2-8-1968,

 (c)  Yes.  A  complaint  dated  2-7-1968
 was  received  by  the  Northern  Rail-
 way  Administration.

 (d)  and  (e).  In  view  of  answer  to
 part  (9),  these  questions  do  not  arise.

 C.G.H.S.  Facmirrms  ror  RAiway  Em-
 PLOYEES  IN  DELHI  AND  New  De  ar
 4596.  SHRI  RAM  SWARUP  VIDYA-

 RTHI:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  5556,
 on  the  22nd  December,  967  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Minister  of  Health  have  agreed  to  pro-
 vide  under  the  C.G.H.S.  outdoor  treat-
 ment  facilities  to  the  Railway  em-
 ployees/their  families  serving  in  Delhi/
 New  Delhi  area;

 (b)  if  so,  whether  his  Ministry  would
 like  to  approach  the  Ministry  of  Health
 to  effect  the  same  for  the  employees/
 their  families  desirous  of  availing  of
 the  C.G.HLS.  facilities  on  payment  par
 with  their  equivalents  serving  in  other
 Departments/Ministries  or  on  the  extra
 payment  to  be  borne  by  the  Railway
 Ministry/Northern  Railway;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and
 how  Government  propose  to  redress
 the  grievances  of  their  employees  in
 this  direction  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  and
 (b).  The  C.G.H.S.  authorities  have  not
 agreed  to  extend  outdoor  treatment

 facilities  to  the  Railway  employees/
 their  families  residing  in  Delhi/New
 Delhi  areas  on  the  terms  and  condi-
 tions  applicable  to  Central  Government
 servants.  In  some  of  the  areas  they
 have,  however,  offered  to  provide  these
 facilities  at  public  rates,  which  are
 considerably  higher  than  what  is  appli-
 cable  to  Central  Government  servants.

 (c)  The  proposal  is  neither  finan-
 cially  justified  nor  administratively
 convenient.  There  should,  however,
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 be  no  cause  for  any  grievances  as  the
 existing  rules  permit  the  Railway  em-
 ployees  residing  beyond  the  jurisdic-
 tion  of  Railway  Medical  Institutions
 to  obtain  medical  treatment  from  the
 nearest  Government/recognised  Hospi-
 tals  or  dispensaries  run  by  philanthro-
 Phic  organisations  and  claim  reim-
 bursement  subsequently.

 Soprum  SULPHATE

 4597.  SHRI  K.  M.  KOUSHIK:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS:
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  sodium  sulphate  is  be-
 ing  manufactured  in  our  country  a
 if  so,  where  and  in  what.  quantity;

 (b)  whether  the  quantity  manufac-
 tured  in  the  country  is  sufficient  for
 our  needs;  and

 (c)  if  not,  whether  it  is  being  im-
 ported  and  if  so,  from  where  and  in
 what  quantity  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  Yes,  Sir.  About  5,000  tonnes  per
 annum  of  Sodium  Sulphate  is  bemg
 produced  at  Didwana  (Rajasthan)  and
 in  other  Smajl  factories  and  about
 45,000  tonnes  per  tonnes  per  annum
 in  various  Rayon  factories  in  India.

 (b)  The  indigenous  production  is
 sufficient  to  meet  about  90%  of  the
 country’s  requirement.

 (c)  Yes,  Sir.  The  countries  and  the
 quartity  of  Sodium  Sulphate  imported
 from  each  of  them  during  1967-68  are
 as  follows  :—

 Country  Quantity  (in  tonnes)
 qd)  U.K.  Negligible
 (2)  Czechoslovakia  2
 (3)  GDR  30
 (4)  Netherlands  3i
 (5)  U.S.A,  408

 Total  :  43l
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 PareR  ML  ए  UP.

 4598.  SHRI  BALGOVIND  VERMA  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  paper
 mill  is  going  to  be  set  up  at  Gola
 Gokaran  Nath,  District  Kheri  in  Uttar
 Pradesh;

 (b)  if  so,  the  total  investment  on
 the  mill;

 (c)  whether  it  is  to  be  set  up  in
 Private  or  Public  Sector;  and

 (d)  when  it  will  start  production  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (9)  No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 PRopucTION  oF  SODIUM  SULPHATE

 4599.  SHRI  J.  H.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  Sodium  Sulphate
 produced  in  the  country  and  the  actual
 requirement  of  the  country;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government
 to  achieve  self-sufficiency  in  produc-
 tion  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):

 (a)  (i)  Indigenous  production—
 About  50,000  tonnes

 per  annum
 (ii)  Country’s  requirement—

 About  62,00  tonnes
 per  annum

 (b)  Sodium  sulphate  is  by  and  large
 a  by-product  of  Rayon  Industry  who
 have  been  asked  to  optimise  their  pro-
 duction.  The  Government  of  Rajas-
 than  is  also  doubling  the  production
 of  Sodium  Sulphate  in  their  Didwana
 factory.
 LAILSS/68—7
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 SENIORITY  OF  STENOGRAPHERS  IN  RAIL-
 way  Boarp’s  SERVICES

 4600.  SHRI  J.  M.  BISWAS:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state  :—

 (a)  the  policy  followed  in  the  mat-
 ter  of  assigning  seniority  to  the  Steno-
 graphers  recruited  on  the  basis  of  ex-
 amination  conducted  by  the  Union  Pub-
 lic  Service  Commission  to  the  Railway
 Board’s  services;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  Steno-
 graphers  recruited  on  the  basis  of  the
 results  announced  in  957  and  958

 have  not  been  given  their  due  seniority
 according  to  the  merit;

 (c)  whether  the  present  seniority
 list  is  in  accordance  with  the  policy
 of  Government  in  the  matter  of  assign-
 ing  seniority  to  direct  recruits  to  the
 Railway  Board’s  services;

 (d)  if  not,  the  reasons  for  a  differen-
 tial  treatment  between  one  category  of
 direct  recruits  and  the  other  within
 the  Board’s  services;  and

 (e)  the  action  Government  propose
 to  take  to  revise  the  seniority  list  in
 the  light  of  the  policy  enunciated  for
 direct  recruits  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Nor-
 mally  inter-se  seniority  of  candidates
 recruited  as  Stenographers  on  the  re-
 sults  of  Stenographers’  Examination
 held  by  the  U.P.S.C.,  is  determined  by
 their  order  of  merit,  stenographers  re-
 cruited  as  a  result  of  an  earlier  exami-
 nation  being  senior  to  those  recruited
 as  a  result  of  subsequent  examinations.

 (9)  to  (e),  Only  staff  already  in
 railway  service  were  considered  for
 regular  and  long  term  appointment  as
 stenographers.  after  they  had  qualified
 in  the  Stenographers’  Examinations
 held  by  the  U.P.S.C.  in  957  and  1958.
 Such  of  them  as  had  been  offered
 appointment  in  the  Central  Secretariat
 Stenographers’  Service  had  given  in
 writing  that  they  did  not  wish  to  be
 considered  for  that  Service  and  would
 remain  in  the  Board’s  office.  The  inter
 se  seniority  of  all  such  stenographers
 as  also  of  stenographers  appointed
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 earlier  in  the  same  manner  was  deter-
 mined  with  reference  to  continuous
 length  of  service  in  the  grade  in  the
 Board’s  office.  The  recruitment  in
 other  categories  having  not  been  made
 in  a  like  manner,  no  analogy  can  be
 drawn  between  these  categories  and
 the  stenographers  mentioned  above.

 BREACHES  IN  RAILWAY  TRACKS

 4601.  SHRI  5.  C.  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  has  any
 plans  for  improving  and  reinforcing
 the  railway  tracks  and  raise  the  level
 wherever  necessary  for  preventing  dis-
 ruption  of  Railway  service  during  rains
 in  places  where  breaches  have  either
 occured  or  are  likely  to  occur;

 (b)  what  was  the  loss  to  the  Rail-
 way  property  including  the  cost  of
 repairs  and  compensation  paid  due
 to  the  breaches  on  the  Railway  lines;
 during  the  Third  Five  Year  Plan
 period;  and

 (c)  whether  any  loss  of  life  has
 been  reported  and,  if  so,  what  is  the
 number  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (c).  The  information  is  being  collect-
 ed  and  will  be  laid  on  the  table  of  the
 Sabha.

 ALKALI  AND  CHEMICAL  CORPORATION  OF
 InpIA  LIMITED

 4602.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Alkali  and  Chemical  Corporation  of
 India  Limited,  suffered  a  heavy  loss  of
 Rupees  8  lakhs  during  the  half-year
 ending  the  3lst  March,  ‘1968;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 the  action  taken  to  remedy  the  situa-
 tion  to  avoid  further  losses  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  The  Directors’  Report  bringing
 out  half-yearly  trading  results  to  the
 shareholders  issued  on  May  16,  1968,
 does  indicate  that  the  company  suffer-
 ed  a  loss  of  Rs.  8  lakhs  during  the
 half-year  ended  3lst  March,  1968.

 (b)  The  Report  indicates  that  the
 loss  was  due,  in  the  main,  to  shortage
 of  alcohol,  continuing  recession  and
 increasing  competition.  The  Report
 also  states  that  the  situation  worsened
 on  account  of  a  substantial  increase  in
 raw  material  and  other  costs  compar-
 ed  with  the  corresponding  period  of
 the  previous  year.

 The  Directors  have,  stated  in  their
 Report  that  efforts  to  remedy  the  situa-
 tion,  by  reduction  jin  costs  and  by
 ensuring  steady  flow  of  raw  materials,
 are  in  hand.

 STENOGRAPHERS  IN  NorTHERN  RAILWAY
 HEADQUARTERS  OFFICE

 4603.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Stenographers  in  the  scale  of  Rs.  130-
 300  employed  in  the  various  Branches
 of  the  Northern  Railway  Headquart-
 ers’  Office  continue  to  be  employed  as
 Leave  Reserves  against  short  term
 vacancies  created  during  the  leave
 availed  of  by  Stenographers  in  the
 scale  Rs,  210-425,  without  any  financial
 benefit;

 (b)  whether  Government  consider
 it  suitable  to  issue  instructions  that
 Leave  Reserves  should  be  held  to  be
 deployed  separately  in  case  of  Junior
 Scale  and  Senior  Scale  Stenographers
 in  the  event  of  their  availing  of  leave
 in  order  to  remove  discontentment  pre-
 vailing  in  the  Category;

 (९)  if  not,  the  reasons  therefor;
 (d)  whether  Government  propose  to

 pay  remuneration  of  flat  rate  in  case
 Junior  Scale  Stenographers  continue  to
 be  deployed  to  work  with  Senior  Scale
 Officers  against  leave  arrangements  on
 short  term  basis  also;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?



 3033  Written  Answers
 a

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)
 Leave  vacancies  in  the  higher  grade
 for  periods  for  which  officiating
 arrangements  can  be  made  are  filled
 by  the  empanelled/senior-most  staff
 due  promotion  and  in  their  place  the
 yeave  reserve  in  grade  Rs.  130-300,
 (AS)  in  utilised.
 *(b)  and  (c).  No.  In  terms  of  the

 extent  orders  leave  reserve  can  only
 be  provided  in  the  lowest  grade  of  this
 category,  viz.  Rs.  130-300  (AS).

 (d)  and  (e).  No.  Payment  for  offi-
 ciating  in  higher  grade  is  regulated
 according  to  the  extant  rules  and  or-
 ders,  which  provide  for  officiating
 allowance  being  granted  only  against
 long  term  postings  of  a  month  or  more
 duration.

 STENOGRAPHERS  IN  NORTHERN  RAILWAY
 HEADQUARTERS  OFFICE

 4604.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Steno-
 graphers  in  scale  of  Rs,  130-300  em-
 ployed  in  the  various  Branches  of  the
 Northern  Railway  Headquarters  Office
 continue  to  be  deployed  to  work  with
 the  Senior  Scale  Officers  despite  vari-
 ous  instructions  from  the  General
 Manager  and  the  Railway  Board;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor,  the
 news  of  the  Branches  who  have  con-
 travened  the  orders,  the  steps  being
 taken  to  implement  the  orders  and  the
 action  proposed  to  be  taken  for  the
 lapse  against  the  defaulters  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes,

 in  a  small  number  of  cases.
 (b)  In  the  undermentionéd  Branches

 of  the  Northern  Railway,  Stenogra-
 phers  in  grade  Rs.  130-300,  (instead  of
 those  in  grade  Rs.  210-425)  continue  to
 work  with  Senior  Scale  Officers  in
 some  cases.

 Stores,  Electrical,  Engineering,  Com-
 mercial  Administration,  Operating,
 Signal  &  Telecommunication  and  Secu-
 rity.
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 The  Railway  Administration  have
 initiated  action  to  set  right  the  situa-
 tion.  The  Railway  has  also  been  in-
 structed  to  fix  a  target  date  for  this
 purpose  and  to  fix  responsibility  for
 the  delay  in  the  implementation  of  the
 orders.

 SELECTION  OF  ‘A’  GRADE  CHARGEMEN

 4605.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 selection  of  “A”  Grade  Chargemen
 was  completely  boycotted  by  the  ean-
 didates  called  for  the  election  on  the
 Eastern  Railway  and  Northern  Rail-
 way  Mechanical  Branches  and  for  Rs.
 335-425  (A.F.O.)  grade  in  the  Electri-
 cal  Branch  on  the  Northern  Railway;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  what  steps  have  been  taken  or

 are  proposed  to  be  taken  to  remove
 the  grievances  of  the  staff  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (c).  Information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 STIPEND  TO  APPRENTICE  MECHANICS

 4606.  SHRI  GADILINGANA  GOWD:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  policy  regarding  the  pay-
 ment  of  stipend  during  the  apprentice-
 ship  to  the  Intermediate  Apprentice
 Mechanics  drawn  from  the  Artisans
 staff;

 (b)  the  amount  of  stipend  being
 paid  to  these  Apprentices  on  the  North-
 ern  Railway;

 (c)  whether  the  policy  laid  down  is
 being  followed  by  the  said  Railway;
 and  e

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA)  :  (a)  The
 intermediate  Apprentice  Mechanics
 selected  and  drawn  from  skilled  arti-
 sans  as  departmental  candidates  are
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 treated  as  Railway  servants  under
 training.  Under  rule  205  of  Indian
 Railway  Establishment  Code,  Vol.  II,
 they  are  granted  such  pay  as  the  com-
 petent  authority  may  consider  equi-
 table  but  in  no  case  exceeding  the
 pay  which  they  would  have  drawn
 while  on  duty  as  skilled  artisans.

 (b)  At  present,  they  are  not  paid
 stipend  but  pay  as  in  (a)  above.  Prior
 to  29-3-1966  such  staff  were  paid  sti-
 pend  by  the  Northern  Railway.  The
 question  of  regularising  this  is  under
 consideration.

 (c)  Yes.
 (d)  Does  not  arise.

 ForeIcN  PROPERTY  IN  INDIA

 4607.  SHRI  KARTIK  ORAON  :
 SHRI  G.  C.  NAIK:
 SHRI  MAHENDRA  MAJHI:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  moveable  and  im-
 movable  properties  of  the  firms  and
 the  estimated  value  of  each  belonging
 to  the  (i)  Chinese  nationals  and  (ii)
 Pakistanis,  in  India  already  vested  in
 the  Custodian  of  Enemy  Property  for
 India;  and

 (b)  the  total  amount  of  annual  ex-
 penditure  being  incurred  towards  the
 administration  of  these  properties  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  The
 following  properties  belonging  to
 Chinese  and  Pakistani  nationals  are
 vested  in  the  Custodian  of  Enemy
 Property  for  India:

 (i)  Chinese  Properties
 Vested  firms  and  cash
 balances  which  include
 bank  balances,  provi-
 dent  Fund  balances  etc

 Rs®  28.85  lakhs

 Value

 (ii)  Pakistani  properties  In  lakhs
 Vested  firms.  45
 Buildings.  300
 Estates.  200
 Shares.  300

 (face  value)
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 Securities.  500
 (face  value)

 Cash,  300

 Total  :  2715  lakhs

 (b)  The  total  annual  expenditure
 towards  tthe  administration  of  these
 properties  is  Rs.  67,800  approximately.

 Laverne  07  MINES  wiTH  RaAILWwAy
 LINES

 4608.  SHRI  KARTIK  ORAON  :
 SHRI  G.  C.  NAIK:
 SHRI  MAHENDRA  MAJHI:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  all  the  mineral  deposits
 falling  under  the  South  Eastern  Rail-
 way  Zone  have  been  connected  with
 the  Railway  lines  g@nd,  if  so,  since
 when;

 (b)  whether  Goods  and  Passenger
 trains  are  also  running  on  those  lines
 and,  if  so,  since  when;  and

 (c)  if  not,  which  mines  have  not
 yet  been  connected  with  the  Railway
 lines  and  what  steps  have  been  taken
 in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)
 Major  deposits,  where  Rail  connections
 were  found  necessary  and  economically
 viable  have  been  connected.

 (b)  Except  for  Bailadilla  line,  others
 have  been  opened  for  traffic.

 (c)  No  mines  sponsored  by  Mines
 and  Metals  Ministry  and  which  have
 so  far  been  found  economically  viable
 for  rail  connection  have  been  left  un-
 provided  with  suitable  schemes.

 Survey  OF  MINERALS  IN  INDIA

 4609.  SHRI  D.  D.  JENA:
 SHRI  G.  C.  NAIK:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  minerals  discovered  and
 surveyed  in  each  State  by  the  Geo-
 logical  Survey  of  India;
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 (b)  the  policy  adopted  by  Govern-
 ment  for  the  exploitation  of  these
 minerals  and  for  grantirig  leases  to
 public  corporations  or  private  parties;
 and

 (c)  the  total  annual  revenue  in  the
 shape  of  royalty  and  dead  rent  deriv-
 ed  therefrom;  separately,  form  :

 (i)  Public  Sector
 and

 Corporations,

 (ii)  individual  persons  and  com-
 panies  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  (a)
 As  a  result  of  survéy  carried  out  by
 the  Geological  Survey  of  India  in  each
 State,  the  more  important  minerals  re-
 corded  are  indicated  in  the  statement
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-795/68].

 (b)  The  policy  of  Government  about
 exploitation  of  minerals  is  laid  down
 in  the  Industrial  Policy  Resolution  of
 30th  April,  1956,  and  the  grant  of
 leases  is  governed  by  the  Mines  and
 Minerals  (Regulation  and  Develop-
 ment)  Act,  957  and  the  Rules  framed
 thereunder.

 (ce)  The  information  is  being  collec-
 ed  and  will  be  placed  on  the  table  of
 the  House,  when  received.

 ALLOTMENT  OF  Power-Looms  IN
 MAHARASHTRA  STATE

 4610.  SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 powerlooms
 under  the

 (a)  the  number  of
 allotted  to  Maharashtra
 Fourth  Five  Year  Plan;

 (b)  when  was  the  allotment  made;
 (c)  the  procedure  laid  down  for  the

 issue  of  texmarks;
 (a)  how  many  applications  have  so

 far  been  received  by  Government
 through  the  Government  of  Maharash-
 tra  for  the  sanction  of  texmarks;

 (e)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaints  from  the  appli-
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 cants  fer  powerloom  licences  that  their
 applications  for  texmarks  not  yet  been
 granted;  and

 (f)  if  so,  the  action  Government  pro-
 pose  to  take  in  the  matter  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE’  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  7,300
 Powerlooms.

 (b)  2nd  June,  1966,
 (c)  Applications  have  to  be  made  to

 the  State  Government  for  allotment  of
 powerlooms.  On  receipt  of  allotment,
 applicants  have  to  approach  Textile
 Commissioner  for  issue  of  texmarks
 and  have  to  pay  a  fee  of  Rs.  00  per
 powerloom.

 (d)  351.
 (e)  and  (f).  Yes,  Sir.  A  camplaint

 was  received  but  on  investigation  it
 was  found  that  their  applications  had
 not  reached  the  Textile  Commission-
 er  through  the  Maharashtra  Govern-
 ment.

 रूस  को  निर्यात  के  लिय  रेलवे  वेगन

 श्रो  हुक्म  चन्द  कछवाय  :
 श्री  बृुजभ्षण  लाल
 श्रो  टी०  पी०  शाह  :
 श्री  ज०  बी०  सिंह  :
 श्रो  ओऑंकार  सिंह

 4611.

 क्या  वाणिज्य  मंत्री.  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रूस  द्वारा
 दिये  गये  क्रयादेश  वाले  वेगन  भारत  में  बड़ी
 या  छोटी  रेलवे  लाइनों  पर  नहीं  चलाये  जा
 सकते  ;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  रूस  की
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  उन  वेगन  बनाने
 वाली  फैफ्टरियों  को  जिन्हें  ये  क्रयादेश  दिये
 गये  हें  रूस  की  ठंडी  जलवायु  के  अनुकूल
 विशेष  प्रकार  के  वेगन  बनाने  पड़ेंगे;
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 (7)  क्‍या  वेगन  बनाने  |वाली  फैक्टरियों
 को  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  विशेष
 प्रकार  के  इस्पात  का  प्रयोग  करना  पड़ेगा;
 और

 (घ)  यदि  हा,  तो  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है?

 वाणिज्य.  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (श्री
 मुहम्मद  |...  कुरंशी) :  (क)  जी,हां  ।

 (ख)  जी,  हां  1

 (ग)  जी,  हां  ।

 (छघ)  भारत  के  राज्य-व्यापार  निगम
 लि०  ने,  जिसने  सोवियत  आयातकों  के  साथ
 व्यवस्था  की  है,  सोवियत  संघ  द्वारा  प्रदान
 की  गई  विशिष्टियों  के  अनुरूप  बैगन  बनाने
 के  लिये  निर्माताओं  के  परामर्श  से  आवश्यक
 कदम  उठाए  हें।  रूसी  विशिष्टियों  के  अनुरूप
 बैगन  बनाने  के  लिये  अपेक्षित  विशेष  प्रकार
 के  इस्पात  अथवा  अन्य  माल  की  पूर्ति
 के  लिये  भी  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हें  ।  तैयार  होने
 पर  इन  वैगनों  का  असंयोजित  अवस्था  में
 लदान  कर  दिया  जायेगा  और  उन्हें  भारतीय
 रेल  मार्गों  पर  चलाने  की  कोई  आवश्यकता
 नहीं  होगी  ।

 ASSISTANT  INSPECTORS  OF  WoRKS
 4612.  SHRI  HUKAM  CHAND  ,

 KACHWAI  :
 SHRI  J.  B.  SINGH:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  006  on  the  2nd
 April,  968  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  vide
 Railway  Board’s  letter  No.  E(NG)II-
 67REI/58,  dated  the  29th  April,  968
 it  has  been  decided  that  the  Assist-
 ant  Inspectors  of  Works  (Grade  205-
 280)  now  absorbed  as  Clerks  may  be
 allowed  Rs,  00  plus  increments  equal to  the  number  of  years  they  have
 served  on  the  Western  Railway;
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 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  fulfill-
 ing  the  assurance  given  by  the  G.M./
 C.C.G.  Vide  ‘letter  No.  1086/30/10,
 dated  the  l5th  October,  966  where  it
 was  assured  that  their  pay  would  be
 fixed  according  to  the  length  and
 nature  of  previous  service;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 vide  G.  M.  Eastern  Railway's  letter
 No.  AE4082/ADJE/No.  II,  dated  the
 8th  July,  950  an  A.LO.W.  turned  clerk
 (now  working  as  IOW  Kota  on  West-
 ern  Railway)  was  allowed  Rs.  25  as
 basic  pay  (when  Clerks’  grade  was
 55-130)  after  serving  for  about  two
 years  as  AIOW,  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  fixing
 less  pay  of  present  surplus  A.L.O.W:s.
 who  have  served  on  the  Western  Rail-
 way  for  about  six  years?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  According  to  the  letter  referred

 to,  in  part  (a)  an  A.Jl.0O.W.  (scale  Rs.
 205-280)  recruited  through  a  Railway
 Service  Commission  is  entitled  to  pay
 being  fixed  on  absorption  as  a  Clerk
 in  grade  Rs.  110-180  at  Rs.  0  increas-
 ed  by  the  number  of  increments  in  the
 Clerks’  grade  equal  to  the  number  of
 completed  years  of  service  in  the
 A.LO.W’s  grade.  The  pay  of  the  sur-
 plus  staff  on  the  Western  Railway  is
 being  refixed  in  terms  of  that  letter,
 wherever  necessary.  This  does  not  go
 against  the  contents  of  G.M./Western
 Railway’s  letter  No.  1086/30/10  dated
 15-10-66,  referred  to  in  part  (b).

 (c)  and  (d).  The  information  is
 being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha.

 AssIsTANT  P.W.Is.  In  NorTHERN  RaIL-
 ‘WAY

 4613.  SHRI  T.  P.  SHAH:
 SHRI  ONKAR  SINGH  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  vide
 Railway  Board’s  letter  No.  E939E/235/
 E(ii)B,  dated  the  25th  May,  968  and
 CE(E)CCG’s  letter  No.  E890/5/Vol.VII,
 dated  the  6th  May,  1968,  it  has  been
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 notified  that  there  are  vacancies  of
 Assistant  Permanent-Way  Inspector  the
 Northern  and  Western  Railways;

 (9)  if  so,  the  number  of  such  vacan-
 cies  on  these  Railways;  and

 (c)  whether  the  surplus  Assistant
 Inspectors  of  Works  of  the  Western
 Railway  are  being  considered  on  exi-
 sting  vacancies  of  APWIs  and  whether
 they  are  likely  to  be  absorbed  there  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.
 (The  letter  dated  25-5-68  was  issued
 by  Northern  Railway).

 (b)  Northern  50
 Western  0

 (c)  Yes.

 गया  काटन  मिल

 4614.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि
 मिल  कई  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  का
 विचार  इस  मिल  को  अपने  हाथ  में  लेने  का
 है;  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हें  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (श्री
 मुहम्मद  शफी  कुरेशी) :  (क)  से  (ग):
 गया  काटन  एण्ड  जूट  मिल्स  लि०,  गया
 दिसम्बर,  965  में  बन्द  हो  गई  |  कलकत्ता
 उच्च  न्यायालय  ने  मिल  के  समापन  का
 निदेश  दिया  1  मिल  को  व्यर्थ  घोषित  करने
 योग्य  समझा  गया  और  इसका  पंजीयन  प्रमाण-
 पत्र  जनवरी,  i968  में  रह  कर  दिया
 गया  ।

 गया  काटन

 BrwAr  Cotton  Mis  (P)  ‘Lr.,  PHuL-
 WARI  SHARIFF,  PATNA

 4615.  SHRI  RAMAVATAR  SHAS-
 TRI:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Bihar  Cotton  Mills
 (P)  Ltd.,  Phulwari  Shariff,  Patna

 /
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 (Bihar)  is  running  at  a  loss  in  spite
 of  its  new  machinery;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  the  Government  of

 Bihar  have  advanced  any  loan  to  the
 Mill  with  a  view  to  improving  its
 economic  condition;

 (d)  if  so,  the  amount  thereof;
 (e)  whether  Government  propose  to

 advance  more  loans  to  it;  and
 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  In
 966  the  Bihar  Cotton  Mills  (P)  Ltd.,
 suffered  a  loss  of  Rs.  3.68  lakhs,  with-
 out  providing  for  depreciation  while
 the  net  additions  to  the  plant  and

 machinery  amounted  to  Rs.  6.99  lakhs.
 (b)  Old  plant  and  machinery  need-

 ing  renovation  and  modernisation,  lab-
 our  unrest  and  suspension  of  produc-
 tion  for  some  time.

 (c)  to  (f).  Government  of  India
 have  no  knowledge  of  any  loan  ad-
 vanced  or  proposed  to  be  advanced  to

 ‘the  mills  by  the  Government  of  Bihar.
 However,  the  secured  borrowings  of
 the  mills  from  the  Bihar  Investment
 Company  as  on  3l-2-966  are  report-
 ed  to  be  Rs.  2.07  lakhs.

 चुक  सीमेंट  कारखांना  (उत्तर  प्रदेश)

 4616.  श्री  नागश्वर  [ह्िवेदी  :  क्‍या
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  चुके  सीमेंट
 फैक्टरी  की  धमन  भटिटियों  के  कार्य  के  बन्द
 होने  के  कारण  सीमेन्ट  का  उत्पादन  कम

 हो  गया  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  उत्तर
 प्रदेश  में  विशेषकर  इसके  पूर्व  भाग  में  सीमेंट
 की  भारी  कमी  हो  गई  है  तथा  सीमेंट  काले
 बाजार  में  अधिक  दामों  पर  बेची  जा  रही
 है;

 (ख)  सरकारी  क्षेत्र  में  तैयार  होने
 वाले  सीमेंट  को  आसानी  से  विभिन्न  स्थानों
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 में  उपलब्ध  कराने के  लिये  एजेन्टों  को  कंसे
 नियुक्त  किया  जाता  है;  और

 (ग)  इस  कार्य  के  लिये  एजेन्ट  को
 किस  क्षेत्र  के  लिये  नियुक्त  किया  जाता
 है  ?

 \
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  (श्री  फखरुदीन  अल  अहमद)
 (क)  जी,  नहीं  ।  उत्पादन  में  कमी  का
 कारण  पर्याप्त  मात्रा  में  जिस्म  का  न  मिलना
 है  nr  तथापि,  इससे  उत्तर  प्रदेश  विशेष
 रूप  से  पूर्वी  भागों  में  सीमेंट  की  कमी  नहीं
 हुई  है  ।  चोर  बाजारी  का  कोई  भी  उदा-
 हरण  हमारी  जानकारी  में  नहीं  आया
 है  t

 (ख)  और  (ग)  सीमेंट  की  बिक्री  के
 लिये  सरकारी  क्षेत्र  के  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा
 अभिकर्त्ताओं  की  नियुक्ति  कनी  प्रणाली  गैर-
 सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  द्वारा  अपनाई  जाने
 वाली  प्रणाली  से  बिल्कुल  भी  भिन्न  नहीं  है।
 उत्पादकों  को  विपणन  क्षेत्र  के  रूप  में  जो
 क्षेत्र  नियत  किया  जाता  है,  उसी  में  से  वे
 स्टाकिस्ट  नियुक्त  करते  हैं  ।  उत्पादकों  से
 आशा  की  जाती  है  कि  वे  सीमेंट  की  कमी  को

 दूर  करने  के  लिए  अपने  स्टाकिस्टों  को
 पर्याप्त  मात्रा  में  सीमेंट  उपलब्ध  करायेंगे  v

 उत्तर  प्रदेश  में  लोह  की  चादरों  की  कमी

 46i7.  श्री  नागेश्वर  द्विवेदी  :  क्‍या
 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उत्तर
 प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  में  लोहे  की  चादरों  का
 बहुत  अभाव  है  और  क्या  खुले  बाजार  में  उनके
 भाव  में  बहुत  वृद्धि  हो  गई  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  कमी  के  क्‍या
 कारण  हैँ  तथा  इस  कमी  को  दूर  करने  के
 लिये  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 AUGUST  20,  4966  Whitten  Answers  3044

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (श्री  रास  सेवक):  (क)  जस्ती
 चादरों  और  कुछ  विशेष  लम्बाई-चौड़ाई
 की  सादी  काली  चादरों  की  व्यापक  कमी  है
 और  इसका  अभाव  सारे  देश  में  अनुभव
 किया  जा  रहा  है  ।  परिणाम  स्वरूप  खुले
 बाज्ञार  में  भी  इन  चादरों  के  मूल्य  अपेक्षया

 बढ़े हैं  t

 (ख)  लोहे  की  चादरों  की  मांग  वर्तमान
 उत्पादन  से  अधिक  है  ।  राउरकेला  इस्पात
 कारखाने  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तंगत,
 जिसमें  इसकी  क्षमता  i  मिलियन  टन  से
 से  i.8  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  तक  की
 जाएगी,  इस  कारखाने  में  काली  और  जस्ती
 चादरों  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त
 क्षमता  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  बोकारो
 इस्पात  कारखाना  भी  काली  चादरें  तैयार
 करेगा  ।

 Export  OF  RAILWAY  WAGONS  TO
 US.S.R.

 4618,  SHRI  K.  M.  KOUSHIK:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  ex-
 port  of  Railway  Wagons  to  U.S.S.R.
 will  entail  great  loss  to  our  country;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Gov-
 ernment  to  prevent  it?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 INDIAN  FrrMs  aND  ESTABLISHMENTS  IN
 PAKISTAN  CUSTODY

 4619.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Indian  firms  and  establish-
 ments  in  the  custody  of  Pakistan  since
 the  outbreak  of  hostilities  between
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 India  and  Pakistan  in  965  are  being
 sold  by  Pakistan  by  public  auction;

 (b)  whether  any  ‘agreement  was
 reached  between  India  and  Pakistan
 in  regard  to  the  disposal  of  such  pro-
 perties  in  the  custody  of  the  two  Gov-
 ernments;  and

 (c)  if  so,  whether  selling  of  Indian
 property  by  Pakistan  by  public  auc-
 tion  is  in  conformity  with  the  agree-
 ment  reached  between  the  two  Gov-
 ernments  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.  The  Government  of  India  have
 strongly  protested  to  the  Government
 of  Pakistan  on  several  occasions  against
 the  illegal  seizure,  utilisation,  transfer
 and  disposal  of  Indian  assets  in
 Pakistan.

 (b)  No,  Sir.
 (ec),  Does  not  arise.

 ASSISTANCE  TO  ARGENTINA  FOR  DEVE-
 LOPMENT  OF  RAILWAYS

 4620.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a}  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  of  Argentina  has  requested
 the  Government  of  India  to  provide
 technical  know-how  for  the  develop-
 ment  of  their  Railways;

 (b)  if  50.  the  nature  of  the  assis-
 tance  sought  by  the  Government  of
 Argentina;

 (९)  whether  Government  have  agre-
 ed  to  give  such  an  assistance;  and

 (d)  the  conditions  on  which  the  as-
 sistance  is  proposed  to  be  given  to  the
 Government  of  Argentina  7”

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 INDIAN  RaILwAy  SERVICE  OF  ENGINEERS
 462i.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  a  great  frustration  among  officers
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 of  the  Indian  Railway  Service  of  Engi-
 neers  Class  I  due  to  blocking  of  pro-
 motions  to  the  higher  grades;

 (b)  if  so,  the  avenues  open  to  the
 Indian  Railway  Service  of  Engineers
 Class  I  for  further  promotion;

 (c)  the  reasons  for  blocking  of  pro-
 motions  to  the  next  higher  grades  in
 the  Service;  and

 (d)  the  steps’taken  by  the  Govern-
 ment  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (c).  Representations  have  been  re-

 ceived  from  officers  of  various  Rail-
 way  Services  including  those  of  the
 Indian  Railway  Service  of  Engineers
 for  better  avenues  of  promotion.  In
 the  management  of  the  cadre  of  the
 Indian  Railway  Service  of  Engineers,
 due  consideration  is  given  to  provide.
 as  far  as  possible,  reasonable  career
 prospects  for  those  entering  that  ser-
 vice.  Prior  to  1966,  due  to  large  scale
 expansion  of  the  cadre  on  account  of
 Five  Year  Plans,  the  pace  of  promo-
 tion  from  Junior  to  Senior  Scale  and
 from  Senior  Scale  to  the  Administra-
 tive  Grades  had  accelerated.  With  the
 slowing  down  of  construction  and  deve-
 lopmental  works,  the  pace  of  promo-
 tion  cannot  be  maintained  at  the  old
 lével  and  has  naturally  slowed  down
 but  this  cannot  be  termed  as  block  in
 promotion.

 (d)  Efforts  are  made  from  time  to
 ‘time  to  improve  the  prospects  of  pro-
 motion  of  the  Class  I  Officers  by  fitting
 them  against  general  administrative
 posts  and  by  sending  suitable  officers
 on  deputation  to  other  departments  of
 the  Government  of  India  or  Public
 Sector  Undertakings.

 Mica  Mryinc  InpustTRY

 4622.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Mica
 Mining  Industry  in  the  country  has
 not  shown  any.  improvement  in  pro-
 duction  for  the  last  decade;

 (b)  if  50.  the  reasons  therefor;  and
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 (c)  the  steps  taken  by  Government
 to  increase  the  production  of  Mica  is
 one  of  the  largest  sources  of  foreign
 exchange  earning  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  main  reason  is  dependence
 of  mica  mining  industry  on  exports
 and  vagaries  of  international  mica
 market.  Due  to  the  development  of
 synthetic  substitute  products  of  mica
 and  emergence  of  countries  such  as
 Brezil,  Republic  of  Malagassy  in  the
 international  mica  market,  the  compe-
 tition  for  Indian  mica  exports  has  in-
 creased.

 (c)  Increasing  the  production  of
 mica  is  closely  linked  up  with  the
 possibility  of  increasing  exports  as
 indigenous  consumption  of  mica  in  the
 country  is  only  marginal.  The  Gov-
 ernment  is  trying  to  boost  the  exports
 of  mica  through  Mica  Export  Promo-
 tion  Council  and  develop  mica  con-
 suming  industries  in  the  country.  The
 Government  has  also  fixed  the  floor
 prices  for  various  types  of  mica  and
 also  introduced  compulsory  pre-ship-
 ment  inspection  to  ensure  export  of
 quality  mica.

 The  Central  Glass  &  Ceramic  Rese-
 arch  Institute  is  conducting  research
 on  the  utilisation  of  mica  (including
 waste/scrap  mica)  as  a  result  of  which
 mica  insulation  bricks  industry  has
 been  set  up  in  the  country  which  is
 consuming  a  large  amount  of  miga

 waste.

 SETTING  up  oF  INDUSTRIES  IN  MANIPUR
 4623.  SHRI  M.  MEGHACHANDRA  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Manipur  have  proposed  a  few  indus-
 tries  for  inclusion  in  the  Fourth  Five
 Year  Plan;

 (b)  if  so,  the  industries  so  propos-
 ed  for  being  set  up  in  Manipur  during
 this  period;  and
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 (c)  whether  the  previous  decision
 for  a  cement  plant  for  Manipur  has
 been  shelved  and,  if  not,  the  progress
 made  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  and  (b)  The  State  Governments
 and  the  Union  Territories  including
 Manipur  have  been  requested  to  sub-
 mit  their  proposals  for  inclusion  in  the
 Fourth  Five  Year  Plan  and  these  are
 awaited.

 (c)  No,  Sir.  The  Manipur  Admin-
 istration  has  proposed  to  entrust  the
 work  regarding  detailed  investigation
 of  all  aspects  connected  with  the  estab-
 lishment  of  a  cement  plant  in  Mani-
 pur  to  the  National  Industrial  Deve-
 lopment  Corporation  and  this  has  been
 agreed  to.

 बिह॒टा  स्टेशन  पर  गाड़ियों  का  रुकना

 4624.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 '्क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:  \

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  विहटा  यात्री
 संघ  ने  वहां  पर  बन  रहे  हवाई  अड्डे  के
 कारण  विहटा  स्टेशन  पटना  के  महत्व  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  ,  रेलवे  प्रशासन  से  मांग
 की  है  कि  तूफान  एक्सप्रेस  और  बनारस
 एक्सप्रेस  वहां  पर  रुकें;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  जीहां  ।

 (ख)  7/8  तूफान  एक्सप्रेस  और  5[16
 हावड़ा-वाराणसी[सुलतानपुर  एक्सप्रेस/सवारी
 गाड़ियों  को  विहटा  स्टेशन  पर  ठहराने  के
 अनुरोध  पर  विचार  किया  गया  है,  लेकिन
 इस  समय  इस  स्टेशन  पर  लम्बी  दूरी  के  जितने
 यात्री  आते-जाते  हें,  उनकी  संख्या  को
 देखते  हुए  इन  गाड़ियों  को  ठहंराने  का
 ओऔचित्य  नहीं  पाया  गया  है  ।
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 किऊल  स्टेशन  पर  रेलवे  कर्मचारियों
 के  लिये  मकान

 4625.  श्री  रामावतार  शास्त्री
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  पूर्वी  रेलवे  के किऊल  स्टेशन  पर
 रेलवे  फर्मंचारियों  के  लिए  कितने  मकानों  का
 निर्माथ  हुआ  है;

 दु)  कितने  मकानों  में  बिजली  का
 कनेक्शन  दिया  गया  है  और  कितने  ऐसे  मकान
 हैं  जिनमें  अभी  तक  बिजली  नहीं  दी  गई  है
 और  उसके  क्या  कारण  हें;

 (ग)  क्‍या  उपर्युक्त  स्टेशन  के  कुछ  कर्म-
 चारियों  ने  दानापुर  डिवीज़न  के  डिवीज़नल
 अधीक्षक  के  पास  संयुक्त  प्रतिवेदन  भेजा  है
 जिसमें  उनके  मकानों  के  लिये  बिजली  का
 कनेक्शन  देने  के  लिये  कहा  गया  है;  और

 (घ)  यदि  हां,  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्य-
 वाही  की  गई  है  ?

 रेलबे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  [पुनाचा)  :
 (क)  285)

 (ख)  96  में  बिजली  का  कनेक्शन  दे
 दिया  गया  है  ।  89  में  बिजली  लगाना  अभी
 बाकी  है  ।  धन  की  कमी  के  कारण  सभी
 में  अभी  तक  बिजली  नहीं  लगायी  जा  सकी
 है।

 (म)  जीहां  ।

 (थ)  किऊल  स्टेशन  पर  बाकी  में
 1969-70  के  निर्माण-कार्यक्रम  में  बिजली

 लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सुक्म  उपकरण  परियोजना  कोटा  में
 में  उत्पादन

 4626.  श्री  ओंकार  लाल  बोहरा  :
 क्या  'झौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कोटा  (राजस्थान)  के  सूक्ष्म
 उपकरण  परियोजना  में  उत्पादन  शुरू  हो
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 गया  है  और  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 है  और  यदि  नहीं,  तो  उत्पादन  कब  तक  शरू
 हो  जायेगा;

 (ख)  उस  पर  कितनी  पूंजी  लगेगी  और
 किस  रूप  में  लगेगी  तथा  अब  तक  कितनी
 पूंजी  लग  चुकी  है;

 (ग)  इस  कारखाने  द्वारा  कितना  लाभ
 कमाया  जायेगा  ओर  अब  तक  कितना  लाभ
 व  हानि  हुई  है;  और

 (घ)  इस  कारखाने  ने  जो  उन्नति  की
 है  उसका  ब्योरा  क्‍या  है,  उसमें  कुल  कितने
 अधिकारी  और  कमंचारी  हैँ,  और  उन  पर
 कितना  घन  व्यय  किया  जा  रहा  है  ?

 ओऔद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  (श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद)  :
 (क)  से  (घ)  इन्स्ट्रमेंटेशन  लि०,  कोटा  में

 अधिकतर  मशीनें  लगाई  जा  चुकी  हैं  और
 परीक्षण  उत्पादन  प्रारम्भ  किया  जा  चुका  है।
 व्यावसायिक  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  के  व्यि
 अपेक्षित  कुछ  सामान  सोवियत  रूस  से
 शीघ्र  ही  आ  जाने  की  आशा  है  ।  सामान
 पहुंचने  के  एक  मास  पश्चात्‌  ही  व्यावसा  यिक
 उत्पादन  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 कम्पनी  की  अधिकृत  पूंजी  7  क  रोड़
 रुपये  है  ।  इस  कम्पनी  में  अब  तक  377.  53
 लाख  रुपये  का  विनियोजन  अंशों  के  रूप  में
 किया  गया  है  ।

 3]  जुलाई,  968  को  कम्पनी  87
 अधिकारी  तथा  570  अन्य  कमंचारी  कार्य
 कर  रहे  थे  ।

 भाग  (ग)  के  सम्बन्ध  में  तथा  कमंचारियों
 पर  किये  जाने  वाले  व्यय  से  सम्बन्धित  जान-
 कारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  वह  सभा-
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हैबी  इंजीनिर्यारिेग  कारपोरशन,  रांची
 4627.  श्री  ओंकार  लाल  बोहरा

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  रांची  के  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपो-
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 रेशन  में  अब  तक  कुल  कितनी  पूंजी  लगाई
 गई  है  और  उसके  लाभ  या  हानि  का  ब्यौरा
 क्या  है;  और

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  अब  तक  कारपो-
 रेशन  को  8  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  चुकी
 है  और  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  इसके
 कारणों  की  जांच  करने  का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथ।  समयाय-कार्य
 मंत्री  (श्री  फरुद्दीन  अली  अहमद)  :
 (=)  और  (ख)  ॥  जुलाई,  1968  तक
 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  कुल
 200.  6  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  हुई
 थी  जिसमें  से  i000  करोड़  रुपये  सामान्य
 अंश  पूंजी  के  रूप  में  है  और  00.6
 करोड़  रुपये  लम्बी  अवधि  के  ऋणों  के  रूप
 में  है  ।  31 मार्च,  967  तक  कारपोरेशन
 को  कुल  मिलाकर  9,60,22,643  रुपये  की
 हानि  हुई  ।  इतनी  बड़ी  और  जटिल  परि-
 योजना  में  उसके  निर्माण  की  अवधि  में  तथा
 उत्पादन  की  प्रारम्भिक  अवस्थाओं  में  ऐसी
 हानियां  हो  जाना  कोई  असामान्य  बात  नहीं
 है  1

 हिन्दुस्तान,  जिक  लिसिटेड,  उदयपुर

 4628.  श्री  ऑक्लार  लाल  बोहरा  :
 क्या  इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने
 की  क्रपा  करेंगे  कि  :  .

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान
 जिंक  लिमिटेड,  उदयपुर  स्टाक  के  जमा  हो
 जाने  तथा  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  हो  जाने
 के  कारण  बन्द  हो  गई  है;

 (ख)  इस  सरकारी  उपक्रम  के  उत्पादों
 तथा  विदेशों  से  आयातित  ऐसे  ही  उत्पादों
 की  लागत  में  कितना  अन्तर  है;

 (ग)  फैक्टरी  में  उत्पादों  का  कुल  कितना
 स्टाक  है  और  उनके  लिये  मंडियां  ढंढ़ने  में  क्या
 कठिना  इयां  आ  रही  हैं
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 (घ)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  कूछ
 महीनों  में  अथवा  सरकार  द्वारा  इसकी
 अपने  हाथ  में  लिये  जाने  के  बाद  अधिक
 वेतन  वाले  पदों  पर  मनमाने  ढंग  से  नियुक्तियां
 की  गई  हैं  जबकि  कर्मचारी  और  इंजीनियर
 बेकार  बैठे  हैं;  और

 (डः)  क्‍या  सरकार  इस  कारखाने  के
 कार्य  संचालन  की  जांच  करेगी _?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (श्री  राम  सेवक)  :  (क)  और  (ख)
 सुपरफास्फेट  के  बहुत  अधिक  स्टाक,  जिसे
 कम्पनी  काल-बाह्य  तथा  मांग  की  कमी  के
 कारण  से  बेचने  में  असमर्थ  है,  जमा  हो  जाने
 के  कारण  से  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  के
 जस्ता,  प्रद्रावक  से  उत्पादन  को  घटाना  पड़ा
 था  ।  तथापि,  साईंस  भट्टी,  जो  कि  जस्ता
 कैथोड  की  चादरों  को  जस्ता-सिलों  में
 बदलती  है,  कार्य  कर  रही  है  ।

 क्योंकि  जस्ता  प्रद्रावक  अभी  तक  उत्पादन
 की  आरंभिक  अवस्थाओं  में  है,  जस्ते  तथा
 उत्पाद्रों  के  उत्पादन  की  लागतों  के  विश्वस-
 नीय  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है।  अतः  इस
 अवस्था  में  विभिन्न  उत्पादों  के  उत्पादन  की
 लागत  का  इसी  प्रकार  के  बाहर  से  आयात
 किये  गये  उत्पादों  की  लागत  के  साथ  तुलना
 करना  सम्भव  नहीं  है।

 (ग)  3  अगस्त,  968,  तक  जस्ता
 प्रद्रावक  में  उत्पादित  किये  गये  उत्पादों  के
 स्टाक  निम्नलिखित  थे  —

 उत्पाद  का  नाम  मात्रा
 मैद्रिक  टनों

 में

 जस्ता  सिलें  4,630
 जंस्ता  कैथोड  2,460
 सुपरफास्फेंट  19,000
 कैडमियम  22
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 सुपरफास्फेट  के  निपटान  में  मुख्य  कठिनाई
 मांग  की  कमी  है  ।  सरकार  स्टाक  के  निपटारे
 तथा  आगे  उत्पादन  के  लिये  उठाये  जाने
 वाले  कदमों  का  विचार  कर  रही  है  ।  जहां
 तक  जस्ते  का  सम्बन्ध  है,  सरकार  ने  उत्पादन
 को  रक्षा  विभाग,  रेलवे  विभाग,  तकनीकी
 विकास  के  महानिदेशालय  के  साथ  पूंजीकृत
 औद्योगिक  एककों  आदि  जैसे  सारभूत  उप-
 भोक्‍्ताओं  को  आवंटित  कर  दिया  है  और
 स्टाक  के  शीघ्र  निपटान  के  हेतु  उठाये  जाने
 वाले  अन्य  उपायों  पर  भी  विचार  कर  रही
 है

 (घ)  ऐसा  सूचित  किया  गया  है  कि
 सरकार  द्वारा  कम्पनी  के  अभिग्रहण  के  पश्चात्‌
 कोई  भी  मनमानी  नियुक्तियां  नहीं  की  गई
 हैं।  यह  भी  ठीक  नहीं  है  कि  मज़दूर  और
 इंजीनियर  किसी  समय  बेकार  रह  हैं  ।  वत्ते-

 मान्‌  समय  में  भी,  जबकि  जस्ता  प्रद्रावक

 पूरा  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  है  परिचालन  पक्ष
 के  अधिकारी  तथा  मजदूर  रख-रखाव,
 ओवरहाल  और  पूरे  उत्पादन  के  पुनरारंभ
 से  सम्बन्धित  कार्यों  में  संलग्न  है  |

 (=)  कम्पनी  की  स्टाक  जमा  हो  जाने
 तथा  उत्पादन  को  घटाने  सम्बन्धी  समस्याएं
 सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन  है  और  पूरे
 उत्पादन  को  पुनरारंभ  करने  के  लिये
 आवश्यक  उपचारी  उपाय  किये  जा  रहे
 हैं।

 राष्ट्रीय.  कोयला  विकास  निगम  में
 विनियोजन

 4629.  श्री  ओंकार  लाल”  बोहरा
 क्या  इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  को
 अब  तक  कुल  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  और
 अब  तक  कितनी  राशि  काघाटा  हुआ  है  तथा
 उसके  क्या  कारण  हें;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी
 उपक्रमों  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  के  पिछले
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 वर्ष  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  इस  निगम  के
 प्रबन्धकों  ने  जनता  के  धन  का  दुरुपयोग
 किया है  जिसके  कारण  इस  सम्बन्ध  में  अनेक
 शिकायतों  तथा  असंतोषजनक  कार्यों  का  पता
 लगा  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  का  विचार  कोई  कायंवाही  करने
 का  है  और  यदि  हां,  तो  उसकी  रूप  रेखा
 कया  है?

 इस्पात,  खान  तथा  घातु  मंत्रालय  में
 उप-समंत्री  (श्री  राम  सेवक)  :  (क)  राष्ट्रीय
 कोयला  विकास  निगम  में  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  अब  तक  कुल  लगाई  गई  राशि  लगभग
 73  करोड़  रुपये  है  ।  निगम  के  पिछले

 वर्षों  के  लाभ|हानि  (हानि  के  कारणों  सहित )
 का  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  है
 [पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया  ny  देखिये
 संख्या  एल०  zto-:796/68]4

 (ख)  और  (ग).  सरकारी  उतपक्रमों
 सम्बन्धी  समिति  ने  निगम  के  कार्यकरण  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  त्रुटियां  प्रकाश  में  लाई  हें
 और  समिति  की  सिफारिश  सरकार  के
 विचाराघीन  हें  1

 इसके  अतिरिक्त  श्री  जी०  आर०  कामत
 की  अध्यक्षता  में  स्थापित  एक  जांच  समिति
 ने  निगम  के  कार्यकरण  का  पुनविलोकन  किया
 है  और  इस  समिति  द्वारा  अपनी  अन्तिम
 रिपोर्ट  20  अगस्त  ,  968,  तक  दिये  जाने
 की  संभावना  है  ।

 Late  RUNNING  OF  TRAINS  FROM  RAE-
 BARELI  TO  KAPNUR

 4630.  SHRI  K.  D.  TRIPATHI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  tc  state:

 (a)  the  number  of  days  when  2  RC
 Passenger  train  running  frem  Rae-
 Bareli  to  Kanpur  arrived  at  Kanpur
 Railway  Station  at  the  right  time  as
 prescribed  in  the  Railway  Time  Table
 between  the  Ist  April  and  3lst  July,
 1968;
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 (b)  Whether  several  representations
 have  been  made  to  him  by  the  people
 of  the  affected  area  and  by  Members
 of  Parliament  for  improvement  in  the
 late  running  of  this  train;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  or  propos-
 ed  to  be  taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  |.  POONACHA):  (a)  l
 RC  Rae-Bareli-Kanpur  Mixed  train
 arrived  Kanpur  Central  right  time  on
 33  days  during  the  period  April  1,
 968  to  July  31,  1968;

 (b)  and  (c)  Some  representations
 have  been  received  and  in  order  to
 improve  the  running  of  these  trains,
 they  have  been  converted  into  passen-
 ger  trains  with  effect  from  12-8-1968.

 Buvue  Finms
 4631.  SHRI  JUGAL  MONDAL:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whtether  Government  are  aware
 that  Blue  Films  produced  by  some  of
 the  leading  Film  Stars  as  well  as  pro-
 ducers  have  been  smuggled  or  sent
 abroad;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD,  SHAFI  QURESHI):  (a)  No
 such  instance  has  come  to  the  notice
 of  thé  Government.

 (b)  Question  does  not  arise.

 Export  oF  H.M.T.  MAcHINES
 4632.  SHRI  K.  P.  SINGH  DEO:

 SHRI  HARDYAL  DEVGUN  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  appointed  some  agents
 in  foreign  countries  to  introduce  the
 Hindustan  Machines  Tools  machines  ia
 new  areas;

 (b)  if  so.  the  countries  where  such
 agents  have  been  appointed  by  Gov-
 ernment;

 (c)  the  conditions  of  their  appoint-
 ment;  and
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 (a)  the  extent  to  which  their
 appointment  has  helped  in  stepping

 up  the  export  of  H.M.T.  machines  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,
 Bangalore  have  appointed  Agents  in
 US.A.,  U.K.,  U.AR.,  Canada,  Federal
 Republic  of  Germany,  Denmark,  Yugo-
 slavia,  Sweden,  JHolland,  Australia,
 New  Zealand  and  Ceylon.

 (c)  The  Agency  arrangements  bet-
 ween  Hindustan  Machine  Tools  Limit-
 ed,  Bangalore,  with  their  Agents
 abroad  are  in  the  nature  of  commer-
 cial  contracts  and  it  is  not  considered
 a-propriate  to  divulge  the  details  of
 the  conditions  of  appointment,  ete.

 (d)  During  the  year  1967-68,  the
 Company  exported  machine  tools  valu-
 ed  at  Rs.  29.28  lakhs.  They  are  try-
 ing  tc  step  up  their  exports  and  have
 kept  a  target  of  Rs.  l  crore  worth  of
 machine  tools  for  the  year  1968-69.

 Koyna  PROJECT  OF  BHARAT  ALUMINIUM
 Co,

 4633.  SHRI  G.  S.  MISHRA:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  are  considering  to  drop  out
 the  Koyna  Project  of  Bharat  Alumi-
 nium  Co.;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;
 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that

 some  senior  officials  have  expressed
 the  view  that  in  the  present  circum-
 stances,  India  has  adequate  production
 of  aluminium  and  the  requirement  can
 be  met  from  private  sector  Industries
 and  Korba  Project  and  thus  Koyna
 Project  is  not  necessary;

 (d)  if  so,  the  details  thereof;
 (e)  whether  it  is  further  a  faet  that

 he  had  a  talk  with  the  Chief  Minister
 of  Maharashtra,  and  the  latter  issued
 a  statement  that  Koyna  Project  has
 been  cleared:  and
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 “(f)  if  so,  the  date  on  which  the
 Koyna  Project  had  been  cleared,  and
 the  salient  features  of-this  project  with
 particular  reference  to  the  agreement
 for  consultancy;

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):

 (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise,
 (e)  and:  (f).  The  Koyna  Project  has

 not  yet  been  formally  sanctioned.
 Apparently,  the  reference  is  to  the
 clearance  given  for  taking  up  further
 negotiations  in  connection  with  tech-
 nical  consultancy  arrangement  for  the
 Koyna  Aluminium  Project.  Details  of
 the  agreement  for  consultancy  are  still
 being  negotiated  by  the  Bharat  Alu-
 minium  Company.

 CONCENTRATION  OF  IRON  &  STEEL  AND
 Sucar  Mis

 4634.  SHRI  R.  KY  AMIN:
 SHRI  C.  C.  DESAI:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  a  good  deal  of  concentration  in  a
 particular  region  of  sugar  mills  and
 Iron  and  Steel  factories  in  India;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  and  (b).  In  so  far  as  the  Sugar
 Industry  is  concerned,  there  were  39
 working  sugar  factories  in  India  at  the
 commencement  of  the  First  Five  Year
 Plan  (1950-51).  Most  of  these  factor-
 ies  were  established  during  the  early
 thirties  soon  after  the  grant  of  tariff
 protection  in  932  and  were  concen-
 trated  mostly  in  the  North  as  sugar-
 cane  was  mostly  grown  in  those  re-
 gions  at  that  time.  There  has  since
 been  a  considerable  dispersal  of  the
 industry  to  other  States,  particularly
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 in  Maharashtra,  Gujarat,  Madras,
 Andhra  Pradesh,  Mysore  and  Kerala,
 as  a  result  of  development  of  sugar
 cane  cultivation  in  those  States.

 As  regard  the  Iron  &  Steel  industry,
 the  integrated  Steel  Plants  are  mainly
 located  in  the  Iron  and  Coal  belt  of
 Bengal,  Bihar  and  Madhya  Pradesh.
 The  location  of  industrial  complexes
 like  iron  and  steel  works  are  deter-
 mined  taking  into  consideration  the
 economic  viability  and  the  technical
 feasibility  of  the  projects.

 DEMAND  FOR  INDIAN  GARMENTS
 4635.  SHRI  R.  छू  AMIN:

 SHRI  C.  C.  DESAI:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  there  is  a  good  demand

 for  Indian  dresses  in  U.S.A.;  and
 (b)  if  so.  the  steps  Government  pro-

 pose  to  take  to  satisfy  the  ever-in-
 creasing  demand  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Pre-
 sumably  the  Hon’ble  Members  are  re-
 ferring  to  ready-made  garments.  There
 has  been  an  increase  in  the  export  of
 garments  to  U.S.A.

 (b)  Some  of  the  steps  taken  to  pro-
 mote  exports  of  garments  to  U.S.A.
 are  as  follows  :—

 (i)  Import  replenishment  licences
 are  granted  to  the  extent  of
 7.5%  of  the  F.O.B.  value  of
 exports  for  the  import  of  Zip
 fasteners,  buckles,  embellish-
 ments,  etc.  The  import  of
 certain  machinery  items  re-
 quired  for  the  garment  in-
 dustry  is  also  permissible
 under  this  provision.

 (ii)  Under  the  cash  assistance
 scheme  for  exports  of  cotton
 textiles  operated  by  the  Indian
 Cotton  Mills’  Federation,  with
 effect  from  the  Ist  April,  1968,
 cash  assistance  for  exports  of
 garments  to  U.S.A.  has  been
 increased  from  85%  to  15%
 of  the  F.O.B.  value  of  exports.
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 RUNNING  OF  ELEcTRIC  TRAINS  BETWEEN
 AHEMDABAD  AND  BOMBAY

 4636.  SHRI  R.  K.  AMIN:
 SHRI  C.  C.  DESAI:

 Wiil  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  is  is  a  fact  that  the
 work  for  running  electric  trains  bet-
 ween  Ahmedabad  and  Bombay  will
 be  completed  by  97l-72;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 RAILWAYS
 (a)  and

 THE  MINISTER  OF
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :
 (b).  Section  between  Bombay  and

 Virar  is  already  electrified  on  3500
 V  DC  system.  Electrification  of  the
 section  beyond  Virar  to  Sabarmati  is
 included  in  the  current  programme  of
 electrification  on  25  KV  AC  system
 and  the  Project  Estimate  has  been
 sanctioned.  The  detailed  survey  for
 the  actual  construction  of  the  project
 has  been  completed.  Tenders  for  sup-
 ply  and  erection  of  overhead  equip-
 ment,  switching  stations  and  booster
 trarisformer  stations  have  been  invit-
 ed  and  tenders  received  are  under

 scrutiny,  Civil  Engineering  works  like
 lifting  of  F.O.B.  and  construction  of
 staff  quarters  are  in  Progress.  No
 target  for  the  completion  of  the  electri-
 fication  of  Virar-Sabarmati  section  has
 so  far  been  fixed.

 BaNK  GUARANTEE  FOR  MAHALAXMI
 TExTILE  MiLLs  BHAVNAGAR  AND  DurcA

 Mutts  or  KApi

 4637.  SHRI  R.  K.  AMIN:
 SHRI  2,  ८.  DESAI:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  gave  a  guarantee  for  bank  credit
 granted  to  the  Mahalaxmi  Mills  of
 Bhavnagar  and  the  Durga  Mills  of
 Kadi  in  Gujarat  State;

 (b)  if  so,  the  quantum  of  loss  Gov-
 ernment  have  to  bear  as  a  result  there-
 of;

 (c)  the  plans  Government  have  con-
 sidered  to  start  those  mills  in  order  to
 recover  the  amount  of  loss;  and
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 (d)  whether  there  is  any  scheme  of
 the  nomenclature  of  Mini-textile  for
 providing  employment  to  the  textile
 mill  workers  and,  if  so,  the  details
 thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
 (d)  Government  of  Gujarat  have

 decided  to  start  Amber  Charkha  Cen-
 tres,  for  providing  employment  to  a
 section  of  the  workers  rendered  un-
 employed  due  to  closure  of  some  cot-
 ton  textile  mills,  in  collaboration  with
 and  under  the  supervision  and  control
 of  the  Gujarat  Khadi  Gramodyog
 Board.  To  start  with,  30  New  Model
 Charkha  Centres  are  proposed  to  be
 set  up.  Each  Centre  would  provide
 employment  to  about  35  persons  in
 one  shift  and  to  70  in  two  shifts.

 The  workers  recruited  in  the  Centre
 would  be  given  training  for  one  month
 in  the  first  instance  and  during  the
 training  period  eaeh  worker  would  be
 given  a  stipend  of  Rs.  50.  The  State
 Government  has  sanctioned  Rs.  5,70,000
 for  this  purpose  for  the  period  June
 968  to  February  1969.

 GotcHa  Properties  Lrp.
 4638.  SHRI  K.  N.  PANDEY:  Will

 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  pur-
 suant  to  the  judgement  of  the  Rajas-
 than  High  Court,  a  Liquidator  has
 been  appointed  to  liquidate  the  depo-
 sits  which  the  Golcha  Properties  Limit-
 ed  had  taken  from  the  public;

 (b)  the  total  amount  of  deposits
 which  were  taken  by  Golcha  Properti-
 es  and  the  interest  thereon;

 (c)  the  steps  which  have  been  taken
 by  the  liquidator  to  freeze  the  pro-
 perties  of  the  Golcha;  and

 (d)  when  the  deposits  will  .be  paid
 back  to  the  depositors  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 Yes,  Sir.  The  High  Court  of  Rajasthan
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 had  passed  an  order  on  10-5-1968  for
 winding-up  of  Golcha  Properties  Ltd.
 and  the  Official  Liquidator,  Jodhpur,
 has  been  appointed  as  a  Liquidator.

 (b)  The  total  amount  of  deposits  as
 on  3l-8-966  amounted  to  Rs.  78,48,954/-
 and  interest  thereon  was  worked  at
 Rs.  6,068,148  up  to  the  same  date.  There-
 after  the  accounts  have  not  been  made
 up.

 (c)  The  Official  Liquidator  has
 taken  over  all  the  assets  of  the  com-
 pany  in  liquidation  under  his  charge.
 The  main  assets  comprise  of  one  cine-
 ma,  namely,  Golcha  at  Delhi  and  an-
 other,  namely,  Maratha  Mandir  at
 Bombay.  These  two  cinemas  are  now
 being  run  by  the  Official  Liquidator
 under  the  direct  supervision  of  the
 Rajasthan  High  Court.  The  Official
 Liquidator  has  also  taken  appropriate
 steps  to  recover  the  various  debts  due
 to  the  company  in  liquidation,

 (d)  The  time  which  is  likely  to  take
 for  the  return  of  deposits  to  the  de-
 Positors  cannot  be  said  with  certainty
 as  the  same  would  depend  on  the
 realisation  of  the  debts  due  to  the  com-
 pany  and  sale  of  its  assets  as  well  as
 settlement  of  claims  of  the  depositors
 in  accordance  with  law.

 Cxiosore  or  INDUSTRIAL  UNITS  DUE  TO
 RECESSION

 4639.  SHRI  M.  Ss.  OBEROI:
 SHRI  B.  N.  SHASTRI:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  Industrial
 units  in  the  public  as  well  as  in  the
 private  sectors  which  are.  still  lying closed  in  the  country  due  to  the  recent
 spell  of  recession;

 (b)  the  present  position  with  regard to  the  existence  of  recessionary  effects
 in  our  industries  at  present  and  when
 this  effect  will  be  completely  removed
 and  when  the  industries  are  likely  to
 resume  their  full  normal  working;  and

 (c)  whether  Government  have  re-
 cently  decided  to  liberalise  credit  faci-
 lities  to  the  industrialists  to  remove
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 the  recessionary  trends  in  their  pro-
 jects  and,  if  so,  the  main  features
 thereof  ?

 TH:  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  to  (c).  Information  is  being  col-
 lected  and  it  will  be-laid  on  the  Table
 of  the  House  as  soon  as  possible.

 Low  Propuction  In  INDUSTRIAL  UNITS

 4640.  SHRI  M.  S.  OBEROI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  most
 of  the  industrial  units  in  the  country
 are  working  below  their  rated  capa-
 city  at  present;

 (b)  if  so,  whether  any  survey  has
 been  made  or  is  proposed  to  be  made
 to  find  out  reasons  therefor;  and

 (c)  what  measures  are  contemplated
 to  ensure  that  our  industrial  units
 acquire  their  full  level  of  production
 as  early  as  possible  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A,  AHMED):
 (a)  and  (b).  Complete  information  in
 regard  to  the  rated  capacity  and  pro-
 duction  of  all  industrial  units  (large
 scale  and  small  scale)  in  the  country
 is  not  available.  As  such  it  is  not
 possible  to  state  whether  most  of  the
 units  in  the  country  are  working  below
 their  rated  capacity  at  present  or  not.

 In  order  to  get  a  realistic  and  objec-
 tive  picture  of  the  difficulties  which
 have  contributed  to  recessionary  trends
 in  the  economy  and  development  of
 idle  capacity  in  some  sectors  of  the  in*
 dustry,  a  Special  Reporting  System
 was  introduced  early  in  1967.  Under
 this  System  about  300  Top  Executives
 of  selected  units  in  the  major  indus-
 trial  sectors  were  requested  to  indi-
 cate  the  various  bottlenecks  which
 were  inhibiting  industrial  growth  and
 to  suggest  remedial  measures.  A
 Steering  Committee  consisting  of  the
 Secretaries  of  the  Department  ०  In-
 dustrial  Development,  Ministries  of
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 Commerce,  Petroleum  &  Chemicals,
 Iron  and  Steel,  Department  of  Econo-
 mic  Affairs,  Labour  and  Employment,
 Planing  Commission,  the  Director
 General  of  Technical  Development  and
 the  Economic  Adviser  to  the  Ministry
 of  Industrial  Development  and  Com-
 pany  Affairs  was  set  up  to  examine  the
 special  reports  with  a  view  to  identi-
 fying  the  difficulties  which  are  com-
 mon  to  most  of  the  industries  and
 which  called  for  organisation  of  reme-
 dial  measures.

 (c)  Some  of  the  steps  taken  to
 secure  maximum  utilisation  of  the  in-
 stalled  capacity  in  industries  are  giv-
 en  below  :—

 (i)  Review  of  the  governmental  pro-
 grammes  which  have  been
 affecting  the  demand  in  industri-
 es,  with  a  view  to  placing  of
 increased  orders  where  possible,
 as  in  the  case  of  Railway
 ‘wagons;

 (ii)  Banning  of  imports  to  the  maxi-
 mum  possible  extent  to  which
 the  indigenous  capacity  can  be
 utilised;
 Diversification  on  a  more  liberal
 basis  is  being  actively  encourag-
 ed;
 Stepping  up  of  exports  through
 stronger  marketing  structures
 both  for  the  public  and  private
 sector.

 (v)  Liberalised  Credit  Policy.

 (iii)

 (iv)

 REORGANISATION  OF  STATE  TRADING
 CorPorRATION

 4641.  SHRI  M.  S.  OBEROI:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  when  the  Committee  appointed
 by  Government  to  go  into  the  work-
 ing  of  the  State  Trading  Corporation  is
 likely  to  complete  its  work  and  sub-
 mit  its  report;  and

 (b)  whether  the  said  Committee  will
 also  examine  the  question  of  merger
 of  the  Minerals  and  Metals  Trading
 Corporation  with  the  State  Trading

 Corporation  ‘to  ensure  better  co-ordi-
 nation  between  the  two  establish-
 nents  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI'  QURESHI):  (a)  The
 Committee  is  scheduled  to  submit  its
 report  by  the  end  of  October,  1968.

 (b)  No,  Sir.

 M/s.  BENNETT  COLEMAN  &  Co.

 4642.  SHRI  YASHPAL  SINGH:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  memorandum  has
 been  submitted  by  the  Times  of  India
 Employees’  Union  on  the  3rd  August,
 968  urging  him  to  institute  an  imme-
 diate  inquiry  into  the  conduct  of  Shri
 D,  K.  Kunte,  Chairman  M/s.  Bennett
 Coleman  &  Co.;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  lay  a  copy  thereof  on  the
 Table  of  the  House;  and

 (c)  the  action  which  is  proposed  to
 be  taken  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  copy  of  the  memorandum  is
 placed  on  the  table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-797/
 68].

 (c)  The  matter  is  under  considera-
 tion.

 Survey  or  Coat  mn  GADARWARA  TEHSIL,
 NARSINGHPUR  DISTRICT

 4643.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to
 state  :  ‘

 (a)  whether  the  coal  survey  near
 Gotitoria  in  Gadarwara  Tehsil)  of  Nar-
 singhpur  District  has  been  completed;

 (b)  if  not,  when  it  is  likely  to  be
 completed;

 (c)  the  estimated  quantity  of  coal
 so  far  formed  and  the  number  of  coal
 seams  formed  with  the  coal  thick-

 ness  in  each  seam;
 (a)  the  time  by  which  the  work  in

 the  mine  is  likely  to  start;  and
 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a)
 and  (b).  No,  Sir.  The  investigation
 is  expected  to  be  completed  in  the
 Fourth  Plan  Period.

 (c)  Four  coal  seams  have  been  re-
 cognised  in  the  top  60  metres  of  this
 formation.  The  gross  reserves  of  about
 6  million  tonnes  are  estimated  from
 this  area.  The  thickness  of  the  seams
 are  as  follows:

 L  .27—2.4  metres.
 IT.  .2—.6  metres.

 गा,  5.3—9.07  metres.
 IV.  7  metres.
 (d)  and  (e).  This  will  be  consi-

 dered  after  the  investigation  is  com-
 pleted.
 FONANCIAL  ASSISTANCE  TO  INDUSTRIAI.

 Houses
 4644.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU - DHARY:  Will  the  Minister  cf  IN-

 DUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  financial  assistance
 given  by  LF.C.,  ICICI,  IDBI  to  the
 Indian  Industrial  Houses  in  the  form
 af  loans,  debentures,  underwritings,
 guarantees  from  1961-62  to  967-C8;

 (b)  which  are  the  top  six  beneficiary
 business  houses;

 (c)  whether  these  advances  have
 helped  in  the  rise  of  per  capita  nation-
 al  income  and,  if  so,  by  what  percen-
 tage;

 (da)  whether  these  advances  have
 heiped  in  the  concentration  of,  produc-
 tion  and  capital;

 (e)  if  so,  whether  the  giving  of
 these  advances  is  proposed  to  be
 stopped  now;  and

 (f)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):
 (a)  to  (f).  The  points  referred  to  by
 the  Honourable  Member  are  covered
 by  the  terms  of  reference  of  the  In-
 dustrial  Licensing  Policy  Inquiry  Com-
 mittee,  the  report  of  which  is  await-
 ed
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 ANNUAL  Capacity  SANCTIONED  TO
 BIRLAsS  ALUMINIUM  FAcTORY

 4645.  SHRI  NITIRAJ  SINGE
 CHAUDHARY:  Will  the  Minister  of
 STEEL,  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  annual  capacity  initial-
 ly  sanctioned  to  Birlas  for  their  Alu-
 minium  Factory;

 (b)  whether  they  have  asked  for
 increase  of  their  annual  aiuminium
 production  capacity  and,  if  su,  the  ex-
 tent  of  increase  asked  for:

 (c)  Government’s  decision  thereon;
 (d)  whether  this  increase  will  not

 adversely  affect  the  public  sector  alu-
 minium  plants  being  set  up  at  Korba,
 Koyna  and  elsewhere;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):
 (a)  to  (e).  A  licence  under  the  In-
 dustries  (Development  and  Regula-
 tion)  Act,  95l,  was  granted  in  Sept-
 ember,  1957,  to  M/s.  Birla  Gwalior
 (P)  Ltd.  to  set  up  a  new  industrial
 undertaking,  under  the  name  and  style
 of  Hindustan  Aluminium  Corporation
 Ltd’,  for  the  manufacture  of  20,000
 tonnes  per  annum  of  aluminium  metal
 in  Mirzapur  District  (UP).  Subsequ-
 ent  to  this,  during  1963,  the  Hindus-
 tan  Aluminium  Corporation  were
 granted  a  licence  under  the  Act  for
 expansion  of  their  aluminium  smelter
 up  to  60,000  tonnes  per  annum.  This
 eapacity  has  recently  been  installed.
 On  an  application  of  the  Corporation,
 a  further  licence  under  the  Act  was
 granted  to  them  in  December  1966,  for
 expansion  of  their  aluminium  smelter
 from  60,000  to  120,000,  tonnes  per  an-
 num  capacity,  The  licence  was  grant-.
 ed  to  bridge  the  gap  between  the  esti-
 mated  demand  for  and  likely  indi-
 genous  supply  of  the  metal  by  970-7i
 taking  into  account  the  estimated
 availability  of  the  metal  from  all  other
 aluminium  projects  in  the  country  in-
 cluding  the  Korba  (Madhya  Pradesh)
 and  Koyna  (Maharashtra)  Aluminium
 Projects.  The  public  sector  projects
 were  not,  therefore,  expected  to  be
 adversely  affected.
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 Ramway  Users’  CoNSULTATIVE  ComM-
 MITTEES

 4646.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY  :  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  why  Zonal/Division-
 al  Railway  Users  Consultative  Com-
 mittees  have  been  and  are  being  made
 farcical  by  authorising  their  Presi-
 dents/Chairman  to  disallow  discussion
 on  subjects  even  when  they  fall  with-
 in  the  list  of  subjects  that  can  be-
 discussed  by  the  said  Committees;

 (b)  the  reasons  why  proceedings  of
 the  aforesaid  Committees  are  so  con-
 ducted  that  they  end  in  about  3  hours
 and  sufficient  time  is  left  for  leisure;
 and’

 (c)  whether  Government  propose  to
 consider  directing  the  Presidents/
 Chairmen  of  the  aforesaid  Committees
 to  allow  members  to  raise  discussion
 on  all  subjects  falling  within  the  rules.
 and  have  meetings  at  places  where
 members  are  not  tempted  to  go  on
 sightseeing  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  The
 proposals  and  suggestions  sent  by
 members  are  carefully  examined  at
 the  level  of  the  Divisional  Superin-
 tendents  in  respect  of  the  Divisional
 Railway  Users’  Consultative  Commit-
 tees,  and  of  the  Heads  of  Departments
 in  respect  of  Zonal  Railway  Users’
 Consultative  Committees.  Proposals
 and  suggestions  which  are  of  minor
 importance  and  those  which  are  not
 within  the  purview  of  the  Consultative
 Committees  according  to  the  Constitu-
 tion  and  Rules  for  conduct  of  busi-
 ness,  are  usually  not  included  in  the
 Agenda  at  the  Divisional  or  Zonal
 Committee’s  level  but  these  receive
 careful  consideration  and  the  members
 concerned  are  advised  of  the  action
 taken  or  the  position  in  respect  of
 their  proposals.  This  is  done  to  keep
 the  Agenda  within  manageable  limits.

 The  all  round  keenness  for  member-
 ship  of  these  Committees  would  indi-
 cate  that  there  is  no  question  of  these
 Committees  being  farcical  in  nature.
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 (b)  No  time  limit  has  been  prescrib-
 ed  for  discussion  of  the  subjects  and
 all  subjects  included  in  the  Agenda
 are  discussed  before  the  meeting
 comes  to  an  end.

 However,  the  observation  of  the
 Member  is  being  brought  to  the  notice
 of  the  Chairmen  of  the  Consultative
 Committees.

 (c)  In  view  of  the  answer  to  part
 (a)  of  the  question,  the  need  for  any
 further  directives  to  the  Presidents/
 Chairmen  of  these  Committees  does
 not  arise.

 The  views  of  the  Member  about
 the  selection  of  the  venue  of  meetings
 are  being  communicated  to  the  Presi-
 dents/Chairmen  but  it  may  be  pointed
 out  that  the  venue  is  decided  in  fuil
 consultation  with  the  members  of  the
 Committees.

 INSTITUTE  FOR  TRAINING  OF  MANAGERS
 6७  TEA  GARDENS

 4647.  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  Institute
 for  imparting  training  to  the  Tea
 Garden  Managers  working  in  the  Tea
 Gardens  of  West  Bengal  and  Assam;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  whether  there  is  any  Tribal

 Manager  in  a  Tea  Garden,  where  the
 tribal  labourers  from  80  per  cent  of
 the  total  population  of  the  Tea  Gard-
 ens  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  information  is  being  collect-

 ed  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House  in  due  course.

 INVESTMENT  IN  HINDUSTAN  STEEL
 Lovorep

 4648.  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  capital  investment  in
 the  Hindustan  Steel  Limited  so  far,
 indicating  the  break-up  of  the  various
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 concerns  like  Durgapur  Steel  Plant,
 Rourkela  Steel  Plant  and  Bhilai  Steel
 Plant  and  Mining  and  Allied  Machin-
 ery  Corporation;

 (b)  the  total  investment  for  the  pre-
 paration  of  the  detailed  Project  Re-
 ports  by  the  U.S.S.R.  upto  1967-68
 from  the  very  inception;  and

 (c)  the  total  number  of  foreign  ex-
 perts  and  the  expenditure  incurred  on
 them  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK)  :  (a) to  (c).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table of  the  House.
 SELECTION  OF  YARD  MAsrTErS  on  Norra-

 ERN  RAILWAY
 4649.  SHRI  ISHAQ  SAMBHALI:  Will

 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas- ed  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Delhi

 Division  of  Northern  Railway,  Yard
 Masters’  selection  held  on  the  0th
 August,  964  was  declared  and vaid  on  ‘14th  September,  965  due  to
 some  favouritism  and  nepotism  and
 subsequently  fresh  selection  was  held on  the  28th  July,  1966,  and  the  same
 malpractices  were  repeated;

 (b)  whether  to  favour  certain  em-
 ployees,  the  result  of  selection  held on  28th  July,  966  was  withheld  and
 declared  only  on  the  intervention

 through  an  M-P.:
 (c)  whether  to  favour  the  ineligible and  non-qualified  employee,  an  ad  hoc

 exemption  was  granted  and  a  period of  2  years  has  been  provided  to  them
 for  passing  the  pre-requisite  course;

 (d)  if  so,  the  reasons  for  granting ad  hoc  exemption  to  them;  and
 (e)  the  reasons  for  ignoring  the  eli-

 gible  and  qualified  staff  and  not  eradi-
 eating  such  Irregularities  and  what
 action  is  being  taken  for  restoring  the
 rights  of  eligible  staff  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (e).  Information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha.
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 TRADE  WITH  AFGHANISTAN
 4650.  SHRI  D.  N.  PATODIA:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  com-
 plete  stalemate  has  cropped  up  bet-
 ween  India  and  Afghanistan  about  the
 volume  of  trade  between  the  two  coun-
 tries  during  the  last  2  months;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 which  the  Afghan  Government  main-
 tains  that  the  ceiling  of  trade  has  not
 been  reached  and  a  balance  of  Rs.
 3.9  crores  remain,  the  Government  of
 India  maintains  that  the  ceiling  has
 been  reached  and  that  no  balance  is
 left;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  facts  of  the
 case  and  the  steps  which  have  been
 taken  to  resolve  the  dispute  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Certain  variations  in  the  Afghan
 and  Indian  Trade  statistics  relating  to
 1967-68  Trade  Arrangement  were
 noticed;  but  the  issue  has  been  fully
 resolved.

 (c)  Does  not  arise.
 Export  OF  COFFEE

 4651.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHAD-
 ORIA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  quantity  of  Coffee  ex-
 ported  during  the  years  from  1964-66,
 to  1967-68;

 (b)  the  names  of  the  countries  to
 which  it  was  exported  and  the  amount
 of  foreign  exchange  earned  during  the
 above  years;  and

 (०)  the  quantity  of  Coffee  propos-
 ed  to  be  exported  during  the  year
 1968-69  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :
 (a)  Financial  Year  Total  Quantity

 of  Coffee  ex-
 ported  (in  tonnes)

 1964-65  30,691
 1965-66  26,504
 1966-67  25,832
 1987-68  33,949
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 (b)  A  statement  showing  names  of
 countries  to  which  Indian  coffee  was
 exported  during  the  years  1964-65  to
 1967-63  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-798/68}.

 The  amounts  of  foreign  exchange
 earned  from  coffee  exports  during  the
 years  1964-65,  ‘1965-66,  1966-67.  and
 1967-68  were  Rs.  3.34  crores,  Rs.  2.94
 crores,  Rs.  4.44  crores  and  Rs.  8.5
 crores  respectively.

 (c)  According  to  the  latest  avail-
 able  indications,  exports  of  Indian
 Coffee  during  1968-69  is  likely  to  be
 of  the  order  of  30,000  tonnes.

 Export  oF  FitmMs
 4652.  SHRI  JUGAL  MONDAL:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  2958  on  the  5th
 March,  968  and  state:

 (a)  whether  the  requisite  informa-
 tion  regarding  the  export  of  Films  has
 since  been  collected;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  ‘OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD,  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b),  The  requisite  information  regard-
 ing  export  of  films  was  collected  and
 submitted  to  the  Department  of  Parliae-
 mentary  Affairs  on  the  l5th  Jub,
 968  for  placing  it  on  the  Table  of  the
 House.

 Export  oF  Corron  AND  CLOTH
 4653.  SHRI  JUGAL  MONDAL:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  quantity  of  cotton  and  cloth
 exported  during  the  period  from  Sept-
 ember,  967  to  July,  968  monthwise;
 and

 (b)  the  amount  of  foreign  exchange
 earned  thereby  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (b).  Exports  of  cotton  and  cloth  during
 the  period  September,  967  to  May,
 968  and  the  amount  of  foreign  ex-
 change  earned  therefrom  have  been

 as  follows  :—

 vom  |  ee  ie  घष्बँ

 COT  Se  ge  aa handloom MONTH  Quantity  |  VALUE  Quantity  VALUE
 (Tonnes)  |  Million  Million  (million  Million  Million

 Rupees  US  dollars  metres)  Rup.«s  US  dollars
 September,  967  4,891  6.55  2.2  58.69  85:64  .42
 October,  967  1,900  6.4  0.82  47.07  68.94  9.9
 November,  967  1,178  3.6I  0.48  24.60  38.99  5.20
 December,  967  2,020  6.45  0.86  40.78  62.72  8.36
 January,  968  6,126  20.3  2.68  44.37  56.87  7.58
 February,  968  4,766  6.4  2.5  48.0l  C446  8.60
 March,  968  4111  4.8  .89  44.9i  6.6  8.5
 April,  968  (3,217,  44.4  .49  34.66  47.54  6.34
 May,  968  2,400  8.90  4.9  45.80  63.70  8.49
 @rovisional)

 Information  for  the  months  of  June
 and  July,  968  is  not  yet  available.

 REPRESENTATION
 From  RAmLwAy  COMMERCIAL  CLERKS

 ASSOCIATION
 4654.  SHRI  SHRI  CHAND  GOYAL:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-

 ceived  a  representation  from  the  Rail-
 way  Commercial  Clerks’  Association
 protesting  against  the  de-categorisa-

 tion  of  Station  Masters  and  Assistant
 Station  Masters  and  their  entry  in  the
 Commercial  departments;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  there-
 on  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.
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 (b)  No  specific  action  was  consi-
 dered  necessary  as  such  matters  could
 always  be  discussed  with  the  local  Rail-
 way  Administration  by  the  Organised
 Labour  which  enjoy  negotiating  facili-
 ties  at  the  different  tiers  of  the  Ad-
 ministration.  However,  the  position
 with  regard  to  the  point  raised  is  that,
 since  it  is  mandatory  for  the  Railways
 to  provide  alternative  jobs  to  the
 medically  decategorised  staff,  their
 absorption  against  posts  in  Commer-
 cial  or  any  other  Department,  for
 which  they  are  found  suitable,  can-
 not  be  helped.

 Corrrr  Deposits  In  ANDHRA  PRADESH
 4655.  SHRI  V.  NARASIMHA  RAO:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Geological  Survey  of  India  and  _  the
 National  Mineral  Development  Corpo-
 ration  had  surveyed  copper  ore  de-
 posits  at  Agnigundala  in  Andhra
 Pradesh;

 (b)  whether  any  report  has  been
 submitted  to  Government  and  the  ex-
 penditure  incurred  on  the  survey;

 (c)  the  estimated  tonnes  of  ore  to
 be  exported  per  year;

 (d)  the  action  taken  by  Government
 on  the  report;  and

 (e)  if  not,  whether  Government
 have  any  proposal  to  give  the  work  on
 lease  to  the  private  parties  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):
 (a)  The  Geological  Survey  of  India
 have  surveyed  the  Agnigundala  area
 in  Guntur,  Andhra  Pradesh.  The
 Hindustan  Copper  Limited  have  been
 entrusted  with  the  preparation  of  a
 feasibility  study  for  opening  up  this
 area.  aoe

 (b)  The  Hindustan  Copper  Limited
 are  still  to  submit  a  feasibility  report.
 Expenditure  Incurred  by  Hindustan
 Copper  Limited  till  31-3-1968  is  Rs.
 4.09  lakhs,

 (c)  There  is  no  proposal  to  export
 any  ore.

 (da)  and  (९).
 sent.

 Do  not  arise  at  pre-
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 Zinc  SMELTER  PROJECT  AT  VISAKHAPAT-
 NAM

 4656.  SHRI  V.  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Zine  Smelter  Project  to  be  set  up  at
 Visakhapatnam  has  been  revived  by
 Government;

 (b)  if  so,  the  cost  estimates  of  the
 project;

 (c)  prior  to  this  decision,  whether
 Government  received  any  report  on
 this  project  from  the  Polish  Collabo-
 rators  for  implementation;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 A  final  decision  about  the  setting  up  of
 a  Zinc  smelter  at  Visakhapatnam  has
 not  yet  been  taken.  Meanwhile,  the
 Polish  Consultants  for  the  project  have
 been  asked  whether  they  could  com-
 Plete  the  unfinished  work  on  the  pre-
 paration  of  the  Detailed  Project  Re-
 port  for  the  Smelter.  They  have  indi-
 cated  their  willingness  to  corhplete  the
 work  subject  to  certain  clarifications
 required  by  them.  The  matter  is  be-
 ing  examined.

 (b)  Reliable  cost  estimates  will  be
 known  only  when  the  Detailed  Project
 Report  is  ready.

 (c)  No  report  for  implementing  the
 Project  was  received  from  the  Polish
 side.

 (d)  Does  not  arise.

 SCHEDULEp  CASTES  AND  SCHEDULED
 Tripes  RAILWAY  EMPLOYEES

 4657.  SHRI  V.  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Railway  Board  had  created  a  section
 under  an  Officer  on  Special  Duty  to
 watch  the  interests  of  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  employe-
 es  on  the  Indian  Railways;

 (b)  if  so,  the  functions  of  the  said
 officer;
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 (c)  whether  any  separate  Branch
 has  been  formed  in  the  Railway
 Board’s  office  to  safeguard  the  conces-
 sions  and  privileges  of  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  employe-
 es;  and

 (d)  whether  any  proposal  has  been
 received  by  Government  for  taking
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  representatives  as  members  of
 the  Selection  Board  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.
 The  section  is  still  in  existence.

 (b)  The  post  of  Officer  on  Special
 Duty  is  not  in  existence  now,  but
 the  work  is  done  by  one  of  the  offi-
 cers  of  the  Establishment  Directorate.
 The  duties  of  the  said  officer  were  to
 look  after  the  interests  of  Scheduled
 Castes/Tribes  on  the  Railways  and  to
 ensure  proper  implementation  of
 Labour  Laws.

 (c)  Refer  reply  to  (a)  above.
 (d)  Suggestions  to  this  effect  have

 been  received  from  some  quarters.

 डाक|हक्सप्रेप  रेनन  ड्तरों  के  साय
 तीसरी  श्रेगो  के  डिब्बों  को  जोड़ता

 4658.  श्री  वंश  नारायण  सिह  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा
 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  के  साथ  तीसरी  श्रेणी
 के  कम  डिब्बे  जोड़े  जाते  हें  जिसके  कारण
 उनमें  यात्रियों  को  स्थान  नहीं  मिलता  है;
 और

 (ख)  यदि  हां,  क्‍या  इन  गाड़ियों  में
 तीसरी  श्रेणी  के  और  अधिक  डिब्बे  जोड़ने
 का  सरकार  का  विचार  है  और  यदि  नहीं,
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हूं  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  ओर  (ख).  डाक/एक्सप्रेस  गाड़ियों
 में  तीसरे  दर्जे  के  कितने  डिव्बे  लगाये  जायें,
 यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  तीसरे
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 दर्जे  और  और  दर्जों  में  कितना  और  किस  प्रकार
 का  यातायात  होता  है  तथा  सम्बन्धित  गाड़ियों
 में  कुल  कितने  डिब्बे  लगाने:  की  अनुमति

 है  ।

 CONSTRUCTION  OF  CULVERTS  ON  RAILWAY
 TRACK  BETWEEN  MADHOSINGH  AND
 Mimzapur  Gat  (N.E.  Ramway)

 4659.  SHRI  BANSH  NARAIN
 SINGH:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 levei  of  railway  track  between  Madho-
 singh  and  Mirzapur  Ghat  on  the  North
 Eascern  Railway  in  Varanasi  District
 is  5  to  9  feet  higher  than  the  ground
 surface  which  resulted  in  inundation
 of  30-40  villages  during  the  monsoons
 last  year;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  consider  construction  of  0
 additional  culverts  on  this  line  to
 obviate  inundation;  and

 (c)  if  so,  how  long  it  would  take
 to  construct  these  culverts  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  The  height  of  the  railway  bank
 between  Madhosingh  and  Mirzapur
 Ghat  Stations  varies  from  6  to  2  feet.
 There  is  no  proposal  to  provide  addi-
 tional  waterways  in  the  section  as  ele-
 ven  bridges  and  culverts  and  two
 causeways  already  exist,  which  are
 considered  adequate.  The  Railway  Ad-
 ministration  is  not  aware  of  inundation
 of  30-40  villages  during  the  monsoons
 last  year.

 (c)  Does  not  arise.

 Rupee  PAYMENT  TRADE

 4860.  SHRI  K.  M.  KOUSHIK:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  be-
 cause  of  the  ruppe  payment  agree-
 ments  and  the  devaluation  of  our
 rupee,  the  country  has  been  losing  to
 the  tune  of  57  per  cent  both  on  our
 exports  and  imports;
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 (b)  if  so,  whether  any  efforts  have
 been  made  to  re-evaluate  prices;  and

 (c)  if  so,  with  what  ‘results  ?
 THE  MINISTER  OF  COMMERCE

 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  No,
 Sir.

 (०)  and  (c),  Do  not  arise.

 EXTENSION  OF  BroAp  GAUGE  LINE  FROM
 BONGAIGAON  TO  GAUHATI

 4662.  SHRIMATI  JYOTSNA  CHAN-
 DA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 extend  the  Broad  Gauge  railway  line
 from  Bongaigaon  to  Gauhati;

 (b)  if  so,  when;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to
 (c).  The  matter  is  still  under  study.

 MINERALS  IN  GUJARAT

 4663.  SHRI  NARENDRA  SINGH
 MAHIDA:  Will  the  Minister  of
 STEEL,  MINES  AND  METALS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  ex-
 plored  the  mineral  wealth  of  Gujarat;
 and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  As  a  result  of  investigations
 carried  out  by  the  Geological  Survey
 of  India,  deposits  of  bauxite,  fluorspar,
 manganese  ores,  limestone,  clays,  lig-
 nite,  calcite,  glass  sands,  gypsum,  oil
 and  natural  gas  have  so  far  been  re-
 corded  in  Gujarat.

 Ruwninc  or  Bocres  oF  Fiyrnc  Mam
 witTHout  LicHTs  AND  FANS

 4664.  SHRI  HEM  RAJ:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 first  class  bogies  of  the  Flying  Mail  are
 running  without  lights  and  fans  for  the
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 last  several  months  and  thus  causing
 great  inconvenience  to  passengers;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  a  bogie
 No.  786  of  the  said  train  was  without
 light  and  fans  on  the  6th  August,
 1968;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  to  repair
 them  and  the  reasons  why  they  have
 not  been  repaired  so  far?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  Coach  No.  786  of  the  Flying  Mail
 arrived  New  Delhi  on  6-8-1968  with
 dim  lights  and  fans  working  slow.

 (c)  The  failure  was  due  to  the  dyna-
 mo  belt  of  the  coach  falling  off  on  the
 way.  This  was  attended  to  at  Delhi
 on  7-8-1968  and  the  coach  left  Delhi
 with  Flying  Mail  with  lights  and  fans
 in  working  order  on  the  same  day.

 CENTRAL  SERVICES

 4665.  SHRI  P.  R.  THAKUR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  names  of  the  various:  Cen-
 tral  Services  already  constituted  and
 likely  to  be  constituted  shortly  under
 the  administrative  control  of  his  Minis-
 try;

 (b)  the  dates  of  the  initial  consti-
 tution  and  the  Government  rules  fram-
 ed  for  each  of  the  services  since  the
 inorganisation  of  the  Constitution;

 (c)  the  strength  of  each  of  the  ser-
 vices  at  the  initial  constitution  and  the
 number  of  yearly  recruits,  separately
 for  each  of  them  till  to-date;  and

 (d)  the  number  of  persons  belong-
 ing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  appointed  to  each  of  the  ser-
 vices  at  the  initial  constitution  and  in
 the  yearly  recruitment  till  to-date?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  A
 statement  giving  the  names  of  the  ex-
 isting  Railway  Services  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  im  Lib-
 rary.  See  No.  LT-799/68}.  No  Rail-
 way  Services  are  likely  to  be  consti-
 tuted  shortly.
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 (b)  to  (d).  A  statement  giving  the
 information  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-799/68).

 MorRADABAD  JUNCTION

 4666.  SHRI  YASHPAL  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  tin
 shed  of  the  Third  Class  waiting  room
 at  Moradabad  Junction  has  broken  at
 several  places;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  passengers  feel  inconvenience  in
 the  rainy  season;  and

 (९)  if  so,  what  steps  have  been  taken
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  No.
 (c)  Does  not  arise.

 DEPARTMENTAL  MEDICAL  Am  To  Ran-
 wAy  EMPLOYEES  RESIDING  IN  MOTINAGAR
 AND  ADJOINING  CoLonies,  NEw  DELar

 4667.  SHRI  YASHPAL  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Railway  employees  who  reside  in  Moti-
 nagar  and  adjoining  colonies  in  New
 Delhi  have  made  a  representation  to
 Government  for  the  Departmental
 Medical  Aid;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 number  of  employees  who  reside  in
 this  area  is  above  500,  and

 (c)  if  so,  what  steps  are  being  tak-
 en  im  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  rom  M.  POONACHA):  (a)  Yes.
 Some  railway  employees  living  in  pri-
 vate  accommodation  in  Motinagar  and
 its  adjoining  areas  have  represented
 for  opening  a  Health  Unit  to  cater  to
 their  medical  needs.

 (b)  The  exact  number  of  railway
 employees  residing  in  these  areas  is
 not  known.  Since  they  are  residing
 in  private  accommodation  the  number
 is  likely  to  vary  from  time  to  time.
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 (०)  Provision  of  a  Health  Unit  at
 a  place  depends  upon  the  cencentra-
 tion  of  staff  at  that  place,  its  degree
 of  isolation  and  the  availability  of
 non-railway  medical  facilities  in  the
 area.  Judged  by  these  criteria,  a
 Health  Unit  in  Motinagar  is  not  justi-
 fied.  The  railway  employees  of  these
 colonies  can  avail  of  the  medical  faci-
 lities  from  the  Sarai  Rohilla  Health
 Unit  which  is  situated  at  a  distance  of
 about  34  Kms.  from  these  colonies.
 Railway  rules  also  permit  reimburse-
 ment  of  expenditure  to  the  railway
 employees  residing  beyond  the  juris-
 diction  of  a  railway  medical  imstitu-
 tion,  for  treatment  obtained  in  a
 Government/recognised  hospital  or  a
 dispensary  run  by  a_  philanthrophic
 organisation  for  themselves  or  family
 members.

 पिलखुआ  स्टेशन  पर  मुरादाबाद  गाड़ी
 नं०  1  का  देर  से  पहुंचना

 4668.  श्री  जगेश्वर  यादव  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे
 में  पिलखुआ  स्टेशन  पर  नं०  3  मुरादाबाद
 गाड़ी  के  पहुंचने  का  समय  प्रात:  7.50  है
 परन्तु  यह  गाड़ी  वहां  पर  प्रायः  9.50
 अथवा  0  बजे  विलम्ब  से  पहुंचती  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  2  एन०  डी०
 एच०  शटल  गाड़ी  हापुड़  से  खाली  सीधे
 दिल्‍ली  पहुंचती  है;  \

 (ग)  यदि  हां,  तो  कया  उपर्युक्त  शटल
 गाड़ी  को  सवारी  गाड़ी  के  रूप  में  प्रातः
 दिल्ली  वापिस  भेजना  सम्भव  नहीं  है,  ताकि
 वह  पिलखुवा  में  प्रातः:  7.25  बजे  पहुंच
 सके;  ओर

 (घ)  क्‍या  2  एन०  डी०  एच०  शटल
 माड़ी  को  प्रातः  चलाना  भी  सम्भव  नहीं  है
 तथा  क्या  सरकार  यह  व्यवस्था  करेगी  कि
 नंग  4  मुरादाबाद  गाड़ी  प्रात:  7.  25  बजे
 पिलखुवा  स्टेशन  से  दिल्‍ली  के  लिये  रवाना
 हो  और  कभी  देर  से  न  चले  ताकि  यात्रियों  को
 किसी  असुविधा  का  सामना  न  करना  पड़े  ?
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 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनाचा  ):
 (क)  मई  से  जुलाई,  968  क्तिक  के  तीन
 महीनों  में,  2  एम०  डी०  सवारी  गाड़ी
 हर  रोज़  पिलबुवा  में  देर  से  पहुंची  ।  परन्तु
 यह  सच  नहीं  है  कि  यह  गाड़ी  पिलखुवा  हमेशा
 2  घंटे  या  इससे  अधिक  देर  से  पहुंची

 (ख)  2  एन०  डी०  एच०  सवारी  गाड़ी
 का  रेक  i  एन०  डी०  एच०  सवारी  गाड़ी
 के  रूप  में  हापुड़  से  नयी  दिल्‍ली  के  लिए
 2.35  बजे  वापस  चलता  है  ny  यह  गाड़ी
 अधिक  लोकप्रिय  नहीं  है  ।

 (ग)  जी  नहीं  t

 (घ)  इस  गाड़ी  के  देर  से  चलने  के  मुख्य
 कारण  हैं  तांबे  की  तारों  की  चोरी  की  बहुत
 अधिक  घटनायें  जिनके  फलस्वरूप  कन्ट्रोल
 में  लम्बे  जसे  तक  बार-बार  रुकावट  होती
 है,  और  खतरे  की  जंजीर  का  अधिक  खींचा
 जाना  |  परन्तु  इस  गाड़ी  को  ठीक  समय  पर
 चलाने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा
 रहा है  ny

 झ्ांसी-कानपुर  जंक्शन

 4669.  श्री  जगेश्वर  यादव  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  झांसी-कानपुर
 जंकशनों  पर  अत्यधिक  मंदगी  रहती  है  तथा
 कानपुर  के  प्लेटफार्म  नं०  4  तथा  5  विशेष
 रूप  में  गन्दे  रहते  हें;

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  कानपुर  जंक्शन
 पर  रेलवे  लाइनों  के  निकट  तथा  प्लेटफार्म
 पर  विभेषतया  6  म०  पण  से  9  म०  पू०
 के  बीच  विशेष  समय  में  मन्दगी  रहती  है;
 और

 (ग)  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  ओर  (ख).  यह  सच  नही ंहै  कि  झांसी
 स्टेशन  पर  अत्यधिक  गन्दगी  रहती  है।
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 लेकिन  कानपुर  जंक्शन  पर  सबेरे  के  समय
 फुछ  गन्दगी  रहती  है,  क्योंकि  उस  समय  वहां
 एक  के  बाद  एक  बहुत  सी  गाड़ियां  जल्दी-
 जल्दी  आती-जाती  हें  और  गाड़ियों  द्वारा
 लाइनें  घिरी  रहने  के  कारण  सफाई  का
 काम  रुक  जाता  है  ।

 (7)  यद्यपि  रेल  प्रशासन  स्टेशनों  पर
 सफाई  का  उच्च  स्तर  कायम:  रखने  को
 आवश्यकता  पर  जोर  देता  रहा  है  और  इस
 उद्देश्य  से  आवश्यक  पर्यवेक्षण  की  व्यवस्था
 भी  की  गयी  है,  लेकिन  कारगर  परिणाम
 तभी  निकल  सकते  हें  जब  यात्री  अपना
 सहयोग  दें  और  जिस  समय  गाड़ियां  स्टेशनों
 पर  रुकी  हुई  हों,  उनके  शौचालयों  का  उपयोग
 न  करने  की  आवश्यकता  का  घ्यान  रखें  ।
 सवारी  डिब्बों  से  सम्बद्ध  शौचालयों  में

 “इस  प्रकार  के;  सूचना  पट्ट  भी  लगाये  गये
 हेँ।

 बांदा-लखनऊ  एक्प्प्रेस  और  बांदा-

 कानपुर  पैसेंजर  गाड़ी

 4670.  श्री  जगेश्वर  यादव  :  कया  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बांदा-लखनऊ
 एक्सप्रेस  और  बांदा-कानपुर  पैसेंजर  गाड़ी
 को  कानपुर  जंकशन  पर  प्रवेश  करने  के  लिबे
 तथा  वहां  से  जाने  के  लिये  हरा-सिगनल
 दिये  जाने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  में
 दोनों  रेलगाड़ियाँ  गोविन्दपुरी  स्टेशन  और

 मुख्य  स्टेशन  के  बीच  कई  घंटों  तक  रुकी
 रहती  हे  और  इसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों
 को  दिल्ली-हावड़ा  और  लखनऊ  जाने  वाली
 गाड़ियां  नहीं  मिल  पाती  हें;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  संम्बन्ध  में  क्या
 कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०  मुर  पुनाचा)  :

 (क)  कभो-कभी  ये  गाड़ियां  ग्रोविन्दपुरी
 ओर  कानपुर  के  बीच  रुकी  खड़ी  रहती
 हैं  7  इनके  रुके  रहने  की  अवधि  थोड़ी  होती
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 है  अधिक  नहीं  ।  कानपुर  में  विभिन्न  दिशाओं
 को  जाने  वाली  गाड़ियों  से  इनका  आमतौर
 पर  मेल  हो  जाता  है  ।

 (ख)  गोविन्दपुरी  और  कानपुर  के  बीच
 इव  गाड़ियों  के  के  रहने  का  कारुण  यह
 है  कि  मुख्यतः  अन्य  स्थानों  पर  खतरे  की
 जंजीरें  खींचने  की  अत्याधिक  घटनाओं  से
 विलम्ब  हो  जाने  के  कारण  वे  अपने  निर्धारित
 समय  से  पिछड़  जाती  हें  |  खतरे  की  जंजीर
 खींचे  जाने  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  राज्य
 सरकार  को  लिखा  गया  है  और  मजिस्ट्रेट
 द्वारा  जांच  का  काम  तेज  कर  दिया  गया  है।
 जिन  कारणों  पर  रेलवे  का  वश  है,  उनकी
 वजह  से  गाड़ियों  को  होने  वाले  विलम्ब
 को  कम  से  कम  करने  की  हर  संभव  कोशिश
 कौ  जा  रही  है  ।

 BG.  Lives  FROM  NANGAL  TO  UNA

 ‘4671.  SHRI  HEM  RAJ:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  proposals  from  the  Hima-
 chal  Pradesh  Government  to  extend
 the  broad  gauge  lines  from  Nangal  to
 Una  or  from  Hoshiarpur  to  Gagret;
 and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  undertake  a  survey  of  these
 two  lines  and,  if  so,  when?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  rom  M.  POONACHA):  (a)  and
 (b).  A  proposal  for  the  construction
 of  a  new  B.G.  Railway  line
 Nangal  to  Talwara  via  Una  and  Gagret
 had  been  received  from  Government
 of  Himachal  Pradesh.  To  assess  the
 financial  implications  of  the  proposed
 link,  a  quick  appreciation  was  carried
 out  in  1963,  which  revealed  that  this
 project  would  not  be  financially  re-
 munerative.  Due  to  paucity  of  funds
 the  proposed  rail  link  is  not  likely  to
 be  considered  for  construction  during
 the  Fourth  Plan.  Any  survey  carried
 out  now  will  be  out  of  date,  if  at  all
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 the  construction  of  the  line  is  cpnsi-
 dered  at  a  distant  future  date.  No
 survey  is,  therefore,  proposed  to  be
 taken  up  at  present  for  this  line.
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 YEES’  UNION

 4672.  SHRI  BHAGABAN  DAS:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  a  memorandum  from  the  All
 India  Railway  Institute  Employees’
 Union;

 (b)  if  so,  the  total  number  of  em-
 ployees  working  in  the  Railway  Insti-
 tutes  in  different  Railways  during
 1967-68;

 (c)  whether  these  employees  are
 considered  as  Railway  employees  and,
 if  not,  the  reasons  thereof;

 (d)  whether  Government  are  con-
 sidering  a  proposal  to  treat  these  em-
 ployees  as  Railway  employees;  and

 (e)  if  so,  when  the  decision  is  likely
 to  be  taken  in  the  matter

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M,  POONACHA):  (a)  A
 memorandum  has  recently  been  receiv-
 ed  from  the  Member  who  has  propos-
 ed  this  Question.

 (b)  The  total  number  of  employees
 working  in  the  Railway  Institutes  is
 not  readily  available.

 (c)  No;  as  they  are  paid  from  Insti-
 tute  Funds  and  not  from  Railway
 Revenues.

 (d)  No.
 (e)  Does  not  arise.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE
 REPORTED  CARRYING  OF  INDIAN  PASSPORTS
 BY  SOME  OF  THE  PERSONS  RESPONSIBLE
 FoR  HiJACKING  AN  ISRAELI  AIRCRAFT  TO

 ALGIERS
 SHRI  HEM  BARUA  (Mangaldai)  :

 Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister
 of  External  Affairs  to  the  following
 matter  of  urgent  public  importance  and
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 I  request  that  he  may  make  a  state-
 ment  thereon

 Reported  carrying  of  Indian  Pass-
 port  by  some  of  the  three  persons
 responsible  for  hijacking  an
 Israeli  aircraft  to  Algiers.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH)  :  Mr.
 Speaker,  Sir,  according  to  information
 received  on  30th  July,  968  from  the
 Israeli  Government,  one  of  the  three
 persons  reported  to  be  involved  in
 hijacking  the  Israeli  aircraft  to  Algiers
 from  Rome  on  23rd  July,  1968,  carried
 an  Indian  passport  (An  Hon.  Member  :
 Shame.)  issued  to  Shri  Fazal  Hussain
 on  30th  October  967  by  our  Embassy
 in  Irag.  Our  Embassy  in  Iraq  has
 confirmed  the  issue  of  such  a  passport
 in  lieu  of  a  previous  passport  dated
 25th  October,  96l,  issued  by  the
 RP.O.  Delhi.  Shri  Fazal  Hussain,
 who  is  presently  in  employment  in
 Kuwait  as  a  cook  to  Ali  Mohammed
 Rizwan,  General  Secretary  of  the
 Kuwait  National  Petroleum  Company,
 has  confirmed  to  our  Embassy  in
 Kuwait  that  he  received  the  passport
 dated  30th  October  967  from  our
 Embassy  in  Iraq  when  he  went  there

 ‘on  a  pilgrimage  in  1967.  He  has  also
 stated  that  on  arrival  in  Kuwait  in
 March  968  from  India  he  handed  his
 passport  to  his  employer.  The
 employer  is  at  present  away  in
 Europe  from  where  he  is  expected
 back  in  September,  Shri  Hussain  has
 further  stated  to  our  Embassy  that  he
 has  been  in  Kuwait  with  his  present
 employer  continuously  since  March
 1968.

 From  the  foregoing  facts  it  appears
 that  the  possibility  of  the  passport  in
 question  having  passed  into  the
 custody  of  unauthorised  persons,  or  of

 -an  identical  document  with  the  same
 details  having  been  forged,  cannot  be
 ruled  out.

 The  Algerian  authorities  have  so  far
 stated  only  that  the  three  comman-
 does  who  hijacked  the  plane  carried
 forged  documents.

 There  is  no  Indian  either  among
 the  released  passengers  or  the  remain-
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 ing  five  still  detained  with  the  crew
 of  the  hijacked  Israeli  plane.

 The  matter  is  under  investigation
 by  our  Missions  in  Algeria,  Iraq  and
 Kuwait  as  well  as  by  authorities  here.
 Meanwhile,  instructions  have  been
 issued  to  our  Passport  Issuing  Autho-
 rities  to  impound  the  passport.

 SHRI  HEM  BARUA:  After  giving
 a  detailed  description  of  the  whole
 incident,  the  TIME  magazine  of
 August  2  has  pointed  out  that  three
 well-dressed  Arab  passengers  of  that
 particular  aircraft  went  into  the  cock-
 pit  and  one  of  them  beat  the  co-pilot
 with  the  butt-end  of  his  pistol  like
 this...  (Interruption).

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  I
 thought,  he  said  “bit”,  not  “beat”.

 SHRI  HEM  BARUA:  He  struck  the
 co-pilot  with  the  butt-end  of  his
 pistol...  (Interruption).

 SHRI  PILOO  MODY:  How  ?

 SHRI  HEM  BARUA:  and  wanted
 the  pilot  of  the  aircraft,  after  the.  air-
 craft  flew  for  an  hour  out  of  Rome,
 to  divert  the  course  of  the  aircraft  to
 Algiers  and  not  to  fly  to  Tel  Aviv.  It
 is  reported  by  the  Time  magazine
 that  some  of  the  three  persons  who
 were  responsible  for  this  misdeed  held
 Indian  passports.  The  Minister  has
 also  admitted  that  an  Indian  passport
 was  there.  In  the  context  of  that,
 may  I  know  if  the  possession  of  an
 Indian  passport  by  some  of  these  mis-
 creants,  at  least,  one  of  these  three
 miscreants,  is  an  offence  or  not  and,
 if  it  is  an  offence,  whether  our
 Government  is  going  to  enquire  into
 the  entire  background  of  the  incident,
 the  persons  responsible  for  handing
 over  the  passport  to  these  miscreants,
 whether  they  have  been  brought  to
 book  or  not—that  is  what  I  am  inte-
 rested  to  know—or  else  this  incident
 has  damaged  the  image  of  India  in
 the  world.

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH:  As
 I  stated  earlier,  in  the  main  state-
 ment,  the  passport  held  by  this  parti-
 cular  individual  is  not  a  genuine
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 passport.  There  is  no  doubt  about
 that.  It  is,  obviously,  a  forged  pass-
 port.  Even  if  it  is  an  original  docu-
 ment,  the  picture  inside  the  passport
 must  have  been  changed.  All  these
 things  are  being  investigated.

 SHRI  HEM  BARUA:  This  is  an
 offence.  The  picture  was  changed  by
 somebody  and  the  person  who  is  res-
 posible  for  allowing  that  man  to
 change  it  is  an  Indian  and  he  should
 be  prosecuted.  Why  has  not  the  Gov-
 ernment  brought  the  Indian  responsi-
 ble  for  that  to  book?  This  is  a
 serious  matter.  Government  is  not
 thinking  seriously.  The  image  of  India
 has  been  damaged  in  the  world.

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH:
 This  particular  individual  to  whom
 the  passport  was  issued  by  Indian
 authorities,  actually  lives  in  Kuwait
 and  he  has  been  there  since  March,
 1968.  It  is  not  that  person  who  went
 there  with  that  passport.  His  passport
 is  with  the  employer.  It  is  possible
 that  the  passport  may  have  gone  into
 wrong  hands  or  they  may  have  got
 another  passport  which  may  have
 been  forged.  All  these  things  will  be
 gone  into  and  we  will  find  out  the
 position.

 MR.  SPEAKER:  Dr.  Santosham—
 not  here.  Then,  Papers  to  be  laid.
 2.3  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 ANNUAL  REPORTS  OF  DEVELOPMENT
 Counci,  For  Drucs  AND  PHARMACEUTI-
 CALS  AND  DEVELOPMENT  COUNCIL  FOR

 Art  Six  INDUSTRY
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-

 On  behalf  of  Shri  F.  A.
 Ahmed,  I  beg  to  lay  on  the  Table  a

 each  of  the  Annual  Reports  of
 the  following  Development  Councils
 for  the  year  1966-67,  under  sub-section
 (4)  of  section  7  of  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,
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 (2)  Development  Council  for  Art
 Silk  Industry.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-778/68.]

 NOTIFICATION  UNDER  ExPoRT  (QUALITY
 CONTROL  AND  INSPECTION)  ACT.

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  I  beg  to
 lay  on  the  Table  a  copy  of  the  Export
 (Quality  Control  and  Inspection)
 Amendment  Rules,  1968,  published  in
 Notification  No.  5.0.  2778  in  Gazette
 of  India  dated  the  3rd  August,  1968,
 under  sub-section  (3)  of  section  7  of
 the  Export  (Quality  Control  and  Ins-
 pection)  Act,  963  (Hindi  and  English
 versions).  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-779/68.]
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY :  Sir,  I  have  to  report
 the  following  messages  received  from
 the  Secretary  of  Rajya  Sabha  :—

 (i)“In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  rule  1  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,  I
 am  directed  to  enclose  a  copy
 of  the  Indian  Registration
 (Amendment)  Bill,  1968,  which
 has  been  passed  by  the  Rajya
 Sabha  at  its  sitting  held  on  the
 14th  August,  1968.”

 Gi)  “In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  rule  l  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,  I
 am  directed  to  enclose  a  copy  of
 the  Bihar  State  Legislature
 (Delegation  of  Powers)  Bill,
 1968,  which  has  been  passed  by
 the  Rajya  Sabha  at  its  sitting
 held  on  the  4th  August,  1968.”

 2.33  hrs.
 BILLS  AS  PASSED  BY  RAJYA

 SABHA
 SECRETARY:  Sir,  I  lay  on  the

 Table  of  the  House  the  following
 Bills,  as  passed  by  Rajya  Sabha  :—

 (ql)  The  Indian  Registration
 (Amendment)  Bill,  1968.

 (2)  The  Bihar  State  Legislature
 (Delegation  of  Powers)  Bill,
 1968.
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 2.33)  hrs.

 PERSONAL  EXPLANATION’  BY
 DEPUTY  PRIME  MINISTER

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  Mr.  Speaker,  Sir,
 while  replying  to  the  debate  yester-
 day  on  the  Motion  regarding  dis-
 approval  of  the  conduct  of  the  Prime
 Minister  and  myself,  Shri  Madhu
 Limaye  waved  a  letter  purporting  to
 establish  that  there  had  been  incon-
 sistencies  in  my  statements  concern-
 ing  the  role  of  Shri  Kantilal  Desai,
 for  my  _  secretarial  work.  I  would
 have  explained  this  yesterday,  but
 before  saying  anything  categorically,
 I  wanted  to  go  through  office  copies
 of  letters  written  by  my  son  and
 satisfy  myself  that  he  had  not  written
 anything  which  was  not  in  connection
 with  my  engagements  or  public  rela-
 tions  work.

 The  letter  in  question  is  a  letter  in
 Hindi  on  the  subject  of  appointment
 with  the  heading:

 “उप  प्रधान  मंत्री  भवन,  5,  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद
 ay? राड

 with  a  letter  No.  842-PSF/68/H  dated
 4th  March,  968  and  signed  Kantibhai.

 This  particular  letter  and  several
 dozen  letters  which  I  have  been  able
 to  examine  in  the  short  interval  have
 not  been  signed  by  him  using  the
 designation  of  my  Private  Secretary.
 The  members  of  my  official  personal
 staff  use  the  designation  of  Special
 Assistants,  Private  Secretary  and
 Additional  Private  Secretary  or  Per-
 sonal  Assistant  on  tke  top  of  the
 letter-head.  No  such  designation  has
 been  used  by  my  son  either  in  this
 letter  or  in  any  of  the  communications
 I  have  come  across.  All  that  has
 been  mentioned  in  them  is  the  address
 of  my  residence,  with  an  Issue  num-
 ber  subsequently  put  down  by  the
 despatcher.  All  letters  issued  from
 my  residence  or  office  must  necessarily
 carry  a  letter  number  for  purposes  of
 reference  and  record.  The  record  is
 a  manning  series  of  all  letters  issued

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Personal  Explanation  3090
 by  DPM.

 on  my  behalf.  The  replies  are  sent
 in  the  light  of  my  instructions  on  the
 correspondence.  There  is  a  separate
 register  and  record  of  letters  issued
 by  me  personally.  In  order  to  deal
 with  the  issue  of  inconsistency  in  my
 statements  on  the  subject,  let  me
 quote  what  has  been  stated  on  diffe-
 rent  occasions.  In  my  extempore
 statement  on  30th  April  1968,  I  हरते
 as  follows  :—

 “I  could  not  afford  in  those  days
 any  other  Private  Secretary  and.  he
 was  good  enough  to  come  and  serve
 Me  as  my  private  secretary  and
 from  that  time  on  he  has  continued
 to  serve  me  as  my  private  secretary,
 even  today,  but  he  is  not  borne  on
 Government  establishment.  He  is
 not  paid  by  Government  anything
 for  that  matter.

 “He,  therefore,  accompanied  me
 in  September-October  when  I  had
 gone  out  for  more  than  a  month,
 because  many  friends  said  that  I
 should  be  accompanied  by  him  85
 my  personal,  private  secretary  to
 look  after  me.”
 In  my  statement  on  July  24  I  had

 said  as  follows  :—
 “I  had  drawn  distinction  between

 the  role  of  my  son  as  my  private
 Secretary  when  I  was  out  of  office
 and  as  my  personal  private  secretary
 when  he  accompanied  me  on  one  or
 two  official  tours.  No  part  of  the
 cost  was  met  by  Government,  nor
 had  my  son  access  to  official  re-
 cords.”
 In  the  reply  to  the  question  of  Shri

 Rabi  Ray  on  the  2th  August  1968,
 which  Shri  Madhu  Limaye  read  out
 yesterday,  the  anwser  was:

 “Shri  Kantilal  Desai  has  not  been
 appointed  as  Private  Secretary  to
 Deputy  Prime  Minister  and  Finance
 Minister.  He  has,  however,  been
 assisting  him  in  his  non-official
 work.”
 Shri  Limaye  and  the  entire  House

 know  that  Shri  Kantilal  Desai  has  not
 been  appointed  as  my  Private  Secretary
 after  I  came  to  hold  office.  The  ques-
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 tion  of  any  formal  appointment  prior
 to  my  coming  into  office  obviously  does
 not  arise.

 As  regards  his  role,  the  statements
 have  been  consistent  in  that  he  had
 been  assisting  me  in  my  non-official
 work,  that  is,  social  engagements,
 appointments  for  interview,  and  public
 relations  work.  He  has  had  no  autho-
 rity  to  go  beyond  these  spheres.

 May  I  add  that,  if  it  is  the  sense  of
 the  House  that  he  should  not  sign  even
 letters  for  giving  appointments  for
 interviews,  I  shall  stop  the  practice.

 SHRI  RANGA  (Srikakulam)  :  Yes;
 that  is  right.

 sit  wa  लिमये  :  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा
 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  में  आपका  ध्यान
 रूल.......  (व्यवधान)  अब  तारकेश्वरी
 जी,  आप  जरा  पांच  सात  दिन  चुप  बैठेंगी
 तो  आपको  भी  सहलियत  होगी  और  सदन
 को  भी।

 श्रोमतो  तारकेश्वरी  सिन्हा  (बाढ़)
 आप  भी  चुप  बैठिए  दूसरों  को  सबक
 सिखाने  के  पहले  अपने  उस  पर  अमल
 करिए  ।

 श्री  मधु  लिमये  :  में  तो  नियम  के
 अनुसार  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  खड़ा  हूं  t  मुझे
 व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  का  नियम  378
 में  अधिकार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  यह  इन्होंने  जो  व्यक्तिगत
 स्पष्टीकरण  का  बयान  दिया  है  और  जिसकी
 कि  आप  ने  इजाजत  दी,  मुझे  पता  नहीं,
 यह  पहले  आप  ने  बयान  देखा  था  या  नहीं  |
 लेकिन  जहां  तक  में  देख  पाया  हूं  यह  अभी-
 अभी  इनके  द्वारा  पढ़ने  के  दो चार  मिनट
 पहले  आप  के  पास  आया  है,  शायद  सोचने
 का  भी  आपको  मौका  न  मिला  हो  ।  प्रक्रिया
 यह  होनी  चाहिये  कि  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण
 वाले  बयान  स्पीकर  के  पास  बहुत  पहले
 पहुंचने  चाहिए|  ताकि  अध्यक्ष  महोदय,  आप
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 फैसला  कर  सकें  कि  यह  बयान  नियम  के

 अनुसार  है  या  नहीं  |  अब  नियम  क्‍या  है  यह
 देखिए  1  नियम  357--परसनल  एुचस-
 प्लेनेशन  ।  यह  परसनल  एक्सप्लेनेशन  में  है
 ऐसा  में  समझ  कर  चलता  हूं।  अगर  मेरी
 गलती  है  तो  आप  सुधारियेगा  ।

 “A  member  may,  with  the  permis-
 sion  of  the  Speaker,  make  a  personal
 explanation  although  there  is  no

 ‘question  before  the  House,  but  in
 this  2852  no  debatable  matter  may
 be  brought  forward,  and  no  debate
 shall  arise.”

 अब  में  यह  साफ  करना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने
 जो  बयान  दिया  है  यह  बिलकुल  विवादग्रस्त
 है  ।  अध्यक्ष  महोदय,  रवी  राय' ' ' ' **

 MR.  SPEAKER:  That  is  your  con-
 tention..  No  more  speech  is  necessary
 for  that.

 श्री  मधु  लिमये  :  तो  स्पष्टीकरण  में  बाद  में
 दू?
 MR.  SPEAKER:  No  question  of

 “Baad”.
 थ्री  मधु  लिमये  :  में  आपको  लिख  भी  सकता

 हूं,  अगर  आपकी  वैसी  इच्छा  हो  t
 MR.  SPEAKER:  No  question  of

 writing.  You  think  it  is  debatable.
 श्री  सधु  लिमये  :  वह  में  बाद  में  बताऊंया

 कि  डिबेटेबल  है  या  नहीं  ?  (व्यवधान)

 SHRI  TULSHIDAS  JADHAV  (Bara-
 mati)  rose—

 SHRI  RANDH#R  SINGH  (Rohtak)
 rose—

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur)
 rose—

 MR.  SPEAKER:  Will  all  of  you
 please  sit  down?  The  coficerned  two
 persons  are  here.  Why  do  you  want
 to  complicate  it?  Please  sit  down.“
 (Interruption).

 SHRI  SURENDRANATH  DWIVEDY
 (Kendrapara)  :  I  really  fail  to  under-
 stand  this.  If  a  procedural  matter  is
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 raised,  why  should  the  members  get
 exercised  and  rise  like  this  ?

 MR.  SPEAKER:  Now,  it  is  a  simple
 matter.  Yesterday....

 SHRI  P.  G.  SEN  (Purnea):  On  a
 point  of  order....

 MR.  SPEAKER:  Is  it  a  point  of
 order  against  my  standing?  Will  he
 kindly  sit  down  ?

 SHRI  P.  G.  SEN  :  Before  this  is  taken
 ‘Up...

 MR.  SPEAKER:  Will  he  first  sit
 down?  When  the  Speaker  is  on  his
 legs,  no  other  Member  should  get  up.
 Later  on,  after  I  sit  down,  he  may  also
 shout  along  with  others,  and  I  would
 have  no  objection  because  I  cannot
 control  him  also.  But  at  least  he
 should  observe  this  rule  that  when  the
 Speaker  is  on  his  legs,  he  should  not
 get  up  and  speak.  Let  him  hear  me
 for  at  least  two  minutes  before  he  says
 anything.

 Yesterday,  toward  the  fag  end  of
 his  speech,  Shri  Madhu  Limaye  waved
 a  letter....

 SHRI  P.  G.  SEN:  That  is  my  point
 of  order....

 MR.  SPEAKER:  I  am  getting  a
 terrible  headache.  I  do  not  think
 that  I  would  last  long  at  this  rate.
 The  point  is  that  Shri  Madhu  Limaye
 waved  a  letter  and  began  reading
 something  from  it  yesterday.  I  did
 not  know  anything;  naturally,  in  the
 course  of  his  speech  he  read  out  some
 letter  written  by  Shri  Kantilal  Desai,
 and  it  was  passed  on  to  Shri  Morarji
 Desai  straight.  Naturally,  Shri  Morarji
 Desai  could  not  reply  on  the  spot
 without  verifying.  Therefore,  after
 verifying  and  studying,  he  had  sent
 Me  a@  copy  of  a  statement  which  he
 has  made  now.

 श्री  मध्‌  लिमये  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा
 इस  पर  आक्षेप  है,  हम  लोगों  को  दो-तीन  दिन
 पहले  भेजना  पड़ता  है,  लेकिन  इन्होंने  अभी
 भेज  दिया  है  ।
 MR.  SPEAKER:  During  the  Ques-

 tion  Hour.
 LAILSS/68—9
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 श्री  सधु  लिसये  :  लेकिन  हमको  दो-तीन
 दिन  पहले  भेजना  पड़ता  है'  (व्यवधान)

 MR.  SPEAKER:  Will  the  hon.
 Member  sit  down?  (Interruptions.)
 I  am  trying  to  give  the  answer.  Why
 should  other  hon.  Members  try  to
 answer  on  behalf  of  the  Speaker?
 Can  I  not  answer  it?

 My  point  is  that  before  it  was  in-
 cluded  in  the  agenda  it  was  sent  to
 me.  It  is  not  as  though  after  I  had
 included  it  he  had  sent  it  to  me;  it  is
 only  after  he  had  sent  it  to  me  that
 I  had  included  it  in  the  agenda.  After
 going  through  it  during  the  Question
 Hour,  I  got  it  included  in  the  agenda,
 and  it  has  been  included  here.  So,
 how  can  Shri  Madhu  Limaye  say
 that  it  was  included  before  ?

 st  wa  लिसये  :  यह  डिबेटेबल  है  या
 नहीं,  यही  में  आपको  बतलाना  चाहता
 हं

 MR.  SPEAKER:  On  my  action
 there  can  be  no  questioning.  I  have
 included  it  in  the  agenda.  It  was
 only  after  that  that  I  permitted  him
 to  read  it.  I  wonder  where  there  is
 any  question  of  a  point  of  order.
 There  is  absolutely  no  offence  in-
 volved  in  it......

 at  wa  feat  :  में  साबित  करूंगा  कि
 यह  डिबेटेबिल  है:

 MR.  SPEAKER:  Later  on,  he  may
 complain.  But  I  have  found  that  there
 is  nothing  debatable,  and  therefore,  I
 have  allowed  him.  Now,  let  us  go  on
 to  the  next  item.

 SHRI  J.  B.  KRIPALANI  (Guna):
 Mr.  Speaker,  Sir.  On  a_  personal
 explanation....

 MR.  SPEAKER:  Will  the  hon.
 Member  kindly  sit  down?  Shri
 Morarji  Desai.
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 2.42  hrs.

 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS
 (GENERAL),.  1965-66

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  beg  to
 present  a  statement  showing  Demands
 for  Excess  Grants  in  respect  of  the
 Budget  (General)  for  1965-66,

 ‘12.424  hrs.

 DEMANDS*  FOR  EXCESS  GRANTS
 (RAILWAYS),  1965-66

 MR.  SPEAKER  :  The  House  will  now
 take  up  discussion  and  voting  on  the
 Demands  for  Excess  Grants  in  respect
 of  the  Budget  (Railways)  for  1965-66.

 DemanD  No.  2—MiIscELLANEOUS  EXPEN-
 DITURE

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved:

 “That  a  sum  of  Rs.  10,34,355.  be
 granted  to  the  President  to  make
 good  an  excess  on  the  grant  in  res-
 pect  of  ‘Miscellaneous  Expenditure’
 for  the  year  ended  the  3lst  day  of
 March,  1966.”

 DemaAnp  No.  5—REvENUE  Workinc  Ex-
 PENSES—REPAIRS  AND  MAINTENANCE

 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :
 “That  a  sum  of  Rs.  66,74,139  be

 granted  to  the  President  to  make
 good  an  excess  on  the  grant  in
 respect  of  ‘Revenue  Working  Expen-
 ses—Repairs  and  Maintenance’  for

 ime
 ended  the  3lst  day  of  March,

 DEMAND  No.  8—REVENUE  WorRKING  Ex-
 PENSES—OPERATION  OTHER  THAN  STAFF

 AND  FUEL
 MR.  SPEAKER  :  Motion  moved  :
 ‘That  a  sum  of  Rs.  9,55,653  be
 granted  to  the  President  to  make
 good  an  excess  on  the  grant  in  res-
 pect  of  ‘Revenue  Working  Expenses
 —Operation  other  than  Staff  and
 Fuel’  for  the  year  ended  the  398
 dav  of  Marrh.  1966."

 AUGUST  20,  968  (Railways),  965-66  3096

 DEMAND  No,  5—Open  Line  Worxs—
 CaPITAL,  DEPRECIATION  RESERVE  FuNpD

 AND  DEVELOPMENT  FUND.
 MR,  SPEAKER  :  Motion  moved  :

 “That  a  sum  of  Rs.  77,85,167  be
 granted  to  the  President  to  make
 good  an  excess  on  the  grant  in
 respect  of  ‘Open  Line  Works—Capi-
 ta],  Depreciation  Reserve  Fund  and
 Development  Fund’  for  the  year
 ended  the  3lst  day  of  March,  1966.”

 भ भा  चन्द  गंपयल  (चण्डीगढ़)  :
 अध्यक्ष.  महोदय,  इसमें  चार  प्रकार  के  अनु-
 दानों  की  मांग  की  गई  है  |  जितनी  रकमें
 संसद  ने  मंजूर  की  थीं,  उनसे  ज्यादा  रकमें
 खर्च  की  गई  हैं  अतः  उनकी  स्वीकृति  इस
 समय  मांगी  जा  रही  है  ।  इस  सिलसिले
 में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 इस  संविधान  के  आने  से  पहले  i935  में
 जो  गवनमेंट  आफ़  इण्डिया  एक्ट  था  उसमें
 इस  बात  की  व्यवस्था  नहीं  थी  कि  जितनी
 रकम  मन्जूर  की  जाती  थी,  उससे  किसी
 भी  महकमे  को  ज्यादा  खर्च  करने  का  अधिकार
 हो  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारे  संविधान  के
 आर्टिकल  115  में  इस  वात  का  अधिकार
 दिया  गया  है,  लेकिन  इस  सिलसिले  में  में
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  देशों  के
 अन्दर  भी  यह  प्रथा  रही  है  कि  जितनी  रकम
 पालियामेन्ट  ने  मंजूर  की  है,  उससे  ज्यादा
 खच  करने  की  किसी  भी  विभाग  को  अनुमति
 न  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  में  हाउस  आफ़  कामन्ज
 ने  i849  मेंजो  एक  रैजोल्यूशन  पास  किया
 था  उसकी  तरफ़  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता
 हूं  ।  में  बासू  के  कांस्टीचूशन  के  वाल्यूम  5
 से  कोट  करना  चाहता  हुं--

 12.44  hrs,

 (Mr.  Deputy-SpEAKER  in  the  Chair]
 “The  Commons  recorded  a  perma-

 nent  disapproval,  of  these  depart-
 menta!  excesses  by  resolving  in  849
 that  when  a  certain  amount  of

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 expenditure  for  a  particular  service
 has  been  determined  by,  Parliament,
 it  is  the  bounden  duty  of  the  depart-
 ment  which  has  that  service  under
 its  charge  and  control  to  take  care
 that  the  expenditure  do  not  exceed
 the  amount  placed  at  its  disposal  for
 that  purpose.”

 इंग्लैण्ड  में  हाउस  आफ़  कामन्ज़  ने  849
 में  यह  प्रस्ताव  पास  किया  था  कि  किसी  भी
 महकमे  को  इस  वात  का  अधिकार  नहीं  होगा
 कि  वह  जो  रकम  वहां  की  पालियामेन्ट  में
 मन्जूर  की  है,  उससे  अधिक  खर्च  कर  सके
 और  इसी  लियें  मेंने  कहा  है  कि  i935  के
 गवर्न॑मेन्ट  आफ़  एक्ट  में  भी  इस
 बात  .की  व्यवस्था  नहीं  थी।  यह  में  इस  लिये
 कह  रहा  हूं  कि  हर  एक  महकमे  पर इस  वात
 का  कड़ाई  से  पालन  करना  चाहिये  कि.जितनी
 रकमें  उन  महकमों  के  लिये  मन्जूर  हुई  हैं
 उससे  अधिक  रुपया  खर्च  करने  की  उनको
 किसी  प्रकार  से  अनुमति  नहो  v

 अब  आप  देखेंगे  कि  डिमाण्ड  नं०  5
 में  77  लाख  रुपया  अधिक  खर्च  हुआ  है,
 इसमें  से  55  लाख  रुपया  जो  खर्चे  किया  गया
 है  वह  पूंजी  का  जो  उचंती  खाता  है  उस्त  पर
 और  27  लाख  रुपया  की  रकम  रेलवे  की
 जो  चल  सम्पत्ति  है,  उस  पर  खर्च  किया  गया
 है  ।  उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  ऐसी  रकम  नहीं
 है  कि  जिसका  पहले  से  सही  अनुमान
 नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।

 जहों  तक  प्रश्न  है  रेलवे  की  सम्पत्ति  का
 --उसमें  हम  ने  कितनी  बढ़ोत्तरी  करनी  है,
 उसको  कायम  रखने  के  लिये  कितना  घन
 खर्च  करना  है--पेह  ऐसी  मांग  नहीं  है  जो
 अचानक  पैदा  हो  गई  हो  तथा  77  लाख
 रुपये  की  रकम  बिना  पालियामेंन्ट  कौ  मन्जूरी
 के खर्च  करना--में  समझता  हूं  कि  अनुचित
 है  1

 इसी  प्रकार  आप  देखेंगे  कि  अनुदान  5

 पृष्ठ  2  पर  दिया  गया  है  जिसमें  66  लाख -
 रूपये  की  रकम  अधिक  खर्च  की  गई  है  1
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 किस  चीज़  पर  खर्च  की  गई  ?  मरम्मत
 पर,  जो  रेलवे  को  सम्पत्ति  है  उसकी  मरम्मत
 पर,  जो  रेलवे  लाइन्ज़  हें  रेलवे  के  जो  भवन
 हैं  या  रेलवे  का  जो  रोजिंग  स्टाक  है,जो  चल
 सम्पत्ति  है,  34  ऊपर  हमने  66  लाख
 रुपये  मरम्मत  पिलपिले  में  ज्यादा  खर्च
 किये  है  1  में  यह  जानता  चाहता  हुं  कि  जहां
 तक  दम  सम्पत्ति  को  कायम  रखने  काया
 इसकी  मरम्मत  की  समस्या  है,  वह  तो  एक
 स्थायो  समस्प्रा  है  उपका  सही  अनुमान
 हमेशा  महकमा  लगा  सकता  है  ।  इसके
 ऊपर  66  लाख  रुपया  अधिक  रकम  खर्च
 करना--में  समझता  हूं  अनुवित  है।  965-
 66  में  यह  रकम  खर्च  की  गई,  वह  लोक

 सभा  आज  नहों  है,  फिर  भी  गड़े  मुद्दे
 उखाड़ने  को  बात  है.  लेकिन  आगे  के  लिये
 में  महकमे  को  सचेत  करना  चाहता  हूं  कि
 वह  कड़ाई  से  इस  नियम  का  पालन  करे।

 दूसरे  देशों  में  जब  इस  निग्रम  को  पालन
 किया  जाता  है  कि  जितनी  रकम  कौ  उनको
 संत्रद  ने  मन्जूरी  दो  है,  उससे  अधिक  खर्च
 नहों  करते  F  तो  यहां  पर  भी  ऐसे  नियम
 का  हम  पालन  कर  सकते  हैं.  खास  तौर  पर
 इस  प्रकार  को  मदों  पर  जिनका  अन्दाजा

 _महकमा  पहले  से  लगा  सकता  है  t

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  (Gau-
 hati)  :  It  has  become  a  regular  feature
 for  the  hon.  Minister  to  come  to  this
 House  with  demands  for  excess  grants.
 I  do  not  understand  it.  Only  three
 months  back  we  passed  the  Railway
 Budget.

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  Cc  M.  POONACHA)  :  This  is  in
 respect  of  the  year  1965-66,

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA:  That
 is  what  I  am  saying;  this  is  a  regular
 feature.  You  come  with  demands  for
 excess  grants  and  supplementary
 demands.  I  shall  say  only  one  thing.
 We  have  written  certain  letters.  In
 these  demands  you  have  not  included
 anywhere  about  the  laying  of  new  rait-
 way  lines.
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 AN  HON.  MEMBER:  These  relate
 to  1965-66,

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA:  I
 have  written  so  many  times  regarding
 a  railway  bridge  over  the  Brahma-
 putra.  Seventy  Members  of  Parlia-
 ment  have  given  a  letter  to  him.  He
 has  also  promised  that  he  would  look
 into  this.  Times  without  number  I
 had  written  to  him  put  he  has  _  not
 replied  to  that.-  That  is  why  I  am
 raising  this  matter  on  the  floor  of  this
 House.  Assam  is  the  only  State  where
 there  is  no  broad-gauge  line.  The
 broad  gauge  line  was  taken  to  a  certain
 point  but  has  not  been  further  extend-
 ed.

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE
 (Kolaba)  :  On  a  point  of  order.  We
 are  now  discussing  the  excess  demands
 for  grants.  I  raised  the  same  point
 last  year  also.  This  discussion  ought
 to  be  limited  to  those  demands.  He  is
 now  making  a  demand  for  a_  broad
 gauge  line  in  Assam.  I  am  in  full
 sympathy  with  him;  I  stand  by  him.
 But  these  are  excess  demands  and
 matters  that  are  not  covered  by  these
 demands  could  not  be  discussed.  As
 I  said  last  year,  you  do  away  with
 these  distinctions  such  as  excess
 demands,  supplementary  demands,  etc.
 and  then  speak  on  all  these  things.
 Otherwise,  Members  like  me  who
 want  to  abide  by  the  rules  find  them-
 selves  in  difficulty  when  the  issues
 that  are  discussed  are  not  relevant.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do
 realise  that  he  has  gone  a  little  beyond
 the  scope  of  the  debate.  Even  the
 Minister  pointed  this  out  to  him  but
 he  wanted  to  raise  some  questions
 regarding  his  letter.  He  ought  to  have
 raised  those  issues  yesterday  really.
 The  point  of  order  is  correct.

 SHRI  DHIRESHWAR-  KALITA:
 My  grievance  is  also  correct.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  hon.
 Minister  has  taken  note  of  all  that  you
 said.  But  if  he  does  not  reply  to  your
 points,  I  am  not  in  a  position  to  ask
 him  to  reply  to  you.

 AUGUST  20,  968  (Railways),  965-66  300

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA:  After
 three  months,  he  will  come  again:

 SHRI  C.  K.  BHATTACHARYYA
 (Raiganj):  Sir,  Mr.  Kalita  has  made
 by  task  easier.  I  shall  refer  only  to  a
 small  section  of  railway  line  in  North
 Bengal.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  would
 be  difficult  for  me  to  allow  it,  because
 I  have  just  now  ruled  against  such  a
 thing.  You  can  only  refer  to  the
 excess  demands  so  far  as  the  expendi-
 ture  that  was  incurred,  and  ask  why  it
 was  exceeded  and  all  that.  Beyond
 that,  nothing.

 SHRI  0.  K.  BHATTACHARYYA  :
 There  is  a  question  of  the  improvement
 of  the  railways  included  in  that  item.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Not  to-
 day;  I  am  extremely  sorry.

 SHRI  C.  K.  BHATTACHARYYA:
 The  question  of  improvement  in  the
 railways  might  be  referred  to.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  am
 sorry;  yesterday  you  could  have  raised
 it.  On  the  next  occasion,  you  can  do
 that.

 SHRI  LOBO  PRABHU  (Udipi)  :
 Since  the  discussion  is  being  confined
 only  to  the  actual  heads  of  excesses,  I
 would  like  to  begin  by  asking  why  the
 Minister  delayed  to  bring  this  matter
 up  earlier.  The  demands  relate  to
 1965-66.  The  appropriation  accounts
 must  have  been  reconciled  in  1967,  and
 we  are  now  near  the  end  of  1968.  The
 accounts,  if  they  are  of  any  importance,
 have  to  be  brought  to  the  notice  of
 Parliament  without  delay.  A_  little
 explanation  on  this,  I  think,  is  due  to
 the  House.

 The  first  demand  relates  to  a  mis-
 cellaneous  one  where  there  is  an  excess
 in  a  very  considerable  percentage  :  2.84
 per  cent.  It  is  explained  that  the  diffe-
 rence  has  arisen  because  the  Central
 Bureau  of  Investigation  made  a
 demand  which  was  not  expected.  The
 Central  Bureau  of  Investigation  is  not
 an  accident;  it  has  been  in  existence
 for  long,  and  if  any  kind  of  proper
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 budgeting  and  any  kind  of  proper
 appropriation  takes  place  in  the  month
 of  March,  this  excess  could  have  been
 avoided.  The  point  that  I  wish  to
 stress  is  that  it  is  a  substantial  amount
 relating  to  a  department  which  is  by
 no  means  transient,  by  No  means
 accidental.

 The  second  demand  is  in  relation  to
 the  repairs  and  maintenance  of  works.
 It  is  not  in  a  very  high  percentage.
 But  here  again,  the  question  arises
 why  adjustment  was  not  made  in
 March  when  the  facility  exists,  and
 when  the  provision  exists  for  squaring
 the  accounts.  If  an  expenditure  is
 incurred  after  the  adjustment  are  sub-
 mitted—I  would  like  the  Minister  to
 note  this—then  it  is  not  a  proper  kind
 of  expenditure.  It  is  a  kind  of  expen-
 diture  which  probably  will  not  bear
 scrutiny  at  any  level.

 The  third  demand  is  about  staff  and
 fuel  to  the  extent  of  about  Rs.  9  lakhs
 which  has  been  recommended  for  regu-
 larisation  by  the  Public  Accounts
 Committee  like  the  other  demands.  I
 would  like  to  know  here  also  whether
 there  was  any  change  in  the  rate  of the  fuel  used  so  that  it  was  necessary
 for  this  excess  amount  of  Rs.  9  lakhs
 to  be  incurred.

 The  last  demand  relates  to  the
 Reserve  Fund  and  Development  Fund
 which  is  a  small  amount  to  the  tune  of
 5  per  cent,  but  it  is  actually  Rs.  77
 lakhs.  Rs.  77  lakhs  is  a  considerable
 amount  to  be  spent  after  the  appro-
 priation  accounts  have  been  submitted.
 Whether  it  is  on  right  lines  or  not,  I
 think  the  Minister  may  give  us  an
 explanation  which  he  gave  to  the
 Public  Accounts  Committee,  as  to  why
 this  very  large  difference  arose.
 33  HRS,

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  lunch
 till  Fourteen  of  the  Clock.

 (SAKA)  (Railways),  965-66  3402

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  five  minutes  past  Fourteen
 hours  of  the  clock.

 {Mr.  Depury-SpeAKER  in  the  Chair]
 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS

 (RAILWAYS).  965-66—Contd.
 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :

 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I.  would  like
 to  confine  my  remarks  only  to  two  or
 three  points.  The  hon.  Minister
 aware  that  nearly  2  lakhs  of  railway
 employees

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Before
 you  began  your  speech,  there  was  a
 point  of  order  on  this  subject.  So  far
 as  the  excess  demands  are  concerned,
 you  cannot  raise  other  issues  during
 this  discussion.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  I  am  refer-
 ring  to  railway  employees.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is
 true.  You  can  ask  why  the  excess
 was  incurred  and  why  it  could  not  be
 anticipated.  You  cannot  refer  to  other
 general  problems.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  This  House
 is  going  to  vote  the  excess  demand
 because  they  have  spent  something
 without  anticipating  it  in  advance.  If
 excess  could  be  voted  for  that,  why
 could  it  not  be  granted  to  meet  the
 dearness  allowance  and  other  demands
 of  the  railway  employees?  That  is
 my  argument.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  You  could
 refer  only  to  the  past  period,  why  the
 excess  expenditure  was  incurred.  You
 are  suggesting  that  even  in  the  current
 budget  excess  could  be  incurred  ६०
 satisfy  the  demands  of  the  workers.  I
 suppose  that  is  your  argument,

 SHRI  5,  M.  BANERJEE:  Exactly.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  do  not

 know  how  far  it  will  come  within  the
 scope  of  this  discussion.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  The  Minis-
 ter  may  not  accept  it,  but  it  is  an  argu-
 ment.  When  the  hon.  Minister  replies
 to  the  debate,  let  him  throw  some
 light  on  it,  because  he  has  granted,  he
 has  agreed  in  principle,  to  appoint  a
 tribunal  to  go  into  24  demands  which
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 are  not  of  an  all-India  nature,  for
 which  “we  are  thankful;  at  least,  Shri
 Parimal  Ghosh  assured  this  House  that
 you  are  thinking  of  appointing  a  com-
 mittee.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  That  is
 it.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  I  would
 only  request  him  if  he.  could  possibly
 put  his  weight  in  the  cabinet,  if  he
 has  any,  to  see  that  Finance  Minister
 also  agrees  to  that.  Because,  a  con-
 vention  is  going  on  now  at  Jamalpur
 of  thé  All  India  Railwaymen’s  Federa-
 tion  from  the  9th  of  this  month  and
 out  of  the  27  lakhs  Central  Govern-
 ment  employees  2  lakhs  are  out  of  the
 railways.  So,  the  Railway  Minister
 should  react  very  sharply  and  do
 something  about  their  demands.

 Coming  to  the  other  minor  points,
 much  has  been  said  about  railway
 accidents.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  It  is  not
 fair  to  refer  to  railway  accidents  at
 this  stage.  When  Shri  Kalita  wanted
 to  say  something  about  Assam  railways and  some  other  hon.  Member  wantzd
 to  say  something  about  the  Bengal
 railways,  I  said  that  the  scope  of  the
 debate,  so  far  as  excess  grants  are
 concerned  ‘is  very  limited.  You  have
 begun  and  you  have  admitted  that
 though  it  is  not  quite  relevant,  still
 you  wanted  to  make  a  point  about  the
 tribunal.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Sir,  I
 would  request  you  to  look  at  “Demand
 No.  &~—Railways—Revenue—Ordinary
 Working  Expenses—Operation  other
 than  Staff  and  Fuel”.  It  is  stated
 there  :

 “This  demand  is  for  railway
 operational  expenditure  for  station-
 ery,  forms  and  tickets,  handling,
 collection  and  delivery  of  goods  and
 expenses  at  out-agencies,  compen-
 sation  for  goods  lost  or  damaged,
 including  amounts  kept  in  suspense
 pending  settlement  of  inter-railway
 liability,  electrical  general  services,
 clothing  and  stores,  and  other  mis-
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 cellaneous  operating  expenses.”
 Everything  is  there.  If  I  am  intelligent
 enough,  I  tan  speak  on  everything
 within  this  Demand.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  is
 entitled  to  speak  provided  he  confines
 his  remarks  to  the  Excess  Demand  and
 questions  the  hon.  Minister  as  to  why
 the  excess  expenditure  had  been  in-
 gurred  and  why  he  has  come  forward
 before  the  House  with  these  Excess
 Demands.  That  is  the  only  question
 which  he  can  raise.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :
 confine  myself  to  that.

 I  shall
 These  Excess

 -Demands  are  the  result  of  lack  of
 foresight  and  also  due  to  inefficiency.
 When  I  am  talking  of  inefficiency,  I  do
 not  accuse  any  one  Minister  but  I
 accuse  them  all  because  they  are  an
 emblem  of  inefficiency.  Since  the  Rail-
 way  Minister  is  a  new  Minister,  I
 would  forgive  him  because  I  always
 forgive  new  Ministers.

 But  as  regards  the  operational
 expenses  you  may  kindly  see  why  the
 operational  expenses  have  been  incur-
 red  in  excess  of  budgeted  figures.
 This  is  due  to  the  fact  that  the  rail-
 ways  have  no  proper  planning  with
 the  result  that  they  incur  certain
 expenditure  which  according  to  us  is
 extravagant,  and  naturally  they  come
 before  this  House  with  these  Excess
 Demands  knowing  full  well  that  they
 have  a  majority  here  and  they  will
 be  granted  the  amounts.  The  same
 thing  was  happening  when  Shri  S.  K.
 Patil  was  there  or  even  when  Shri
 Jagjivan  Ram  or  late-lamented  Shri
 Lal  Bahadur  Shastri  was  in  charge
 of  the  railways.  Therefore,  I  would
 suggest  that  there  should  be  proper
 budgeting  and  proper  expenditure.  I
 am  pointing  this  out  because  the
 country  is  suffering  as  a  result  of  this.
 Without  disclosing  your  identity  as
 Deputy-Speaker,  if  you,  Sir,  would
 try  to  travel  in  a  third  class  compart-
 ment  you  would  find  that  you  cannot
 get  into  the  compartment.  And  yet
 there  is  loss  of  revenue.  Either  the:
 men  are  travelling  without  tickets  or
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 else  there  is  something  wrong  some-
 where  else.  If  they  are  really  travel-
 ling  with  tickets,  there  cannot  be  any
 question  of  loss  to  the  railways.

 I  would  request  the  hon.  Railway
 Minister  to  be  very  vigilant.  He
 should  control  the  Railway  Board
 whieh  is  a  white  elephant  to  us.  If
 he  is  subservient  to  the  Railway
 Board,  he  will  not  able  to  work  at
 all.  He  should  see  that  the  Railway
 Board  is  subservient  to  him.

 With  these  words,  I  would  warn
 him  that  we  shall  never  sanction  such
 Excess  Demands  in  future.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack):
 I  would  just  like  to  ask  one  question.
 The  other  day  when  the  Demands  had
 come  before  the  House.  I  had  my
 say  on  both  the  sets  of  Demands.
 Now,  I  do  not  want  to  say  anything.
 But  I  only  want  to  ask  one  question.
 The  audit  report’  was  published  in
 February,  1967.  In  1968,  the  hon.
 Minister  has  come  forward  for  getting
 the  excess  expenditure  regularised.
 I  would  like  to  know  why  this  delay
 had  been  there.  Did  he  expect  that
 the  PAC  will  somehow  not  see  it?
 Why  has  he  come  forward  with  these
 Excess  Demands  after  the  report  of
 the  PAC?  Why  should  he  not  have
 come  forward  earlier?  Why  has
 there  been  this  delay?  Let  the  hon.
 Minister  explain  that.

 eft  Wao  एन०  जोशी  (पूना)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  में  कहना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  में  जो
 हमको  इस  तरह  से  ज्यादा  खर्च  करना
 पड़ता  है  और  उसमें  इन  एफिशिएन्सी  है,
 उसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि  जो
 हमारे  कमंचारी  हें  रेलवे  के  उनको  हम
 सन्तुष्ट  नहीं  रखते  हें  -  चूंकि  वह  असन्तुष्ट
 हें  इस  लिये  सब  झगड़े  होते  हैं।  इस  लिये
 हमको  सोचना  चाहिये  कि  उन  में  असन्तोष
 क्यों  है  और  उन  लिये  हमको  क्या  कुछ
 करना  चाहिये  ।  हम  इसके  लिये  कोशिश  करें
 और  हमारे  फाइनेन्स  मिनिस्टर  साहब  जो

 कुछ  सुनते  नहीं  हें  उनको  मंत्री  महोदय  को
 सुनाना  चाहिये  ।
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 श्री  न०  ता०  दास  (जमुई)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  में  अपने  कांस्टिटुएन्सी  के  हित
 की  बात  आप  के  सामने  कहना  चाहता  हूं  t
 लक्खो-सराय  ऐक्सिडेंट  के  वक्‍त  मेंने  कुछ
 डिमान्ड्स  रक्खी  थीं  ।  उनमें  दो  टैम्पोरेरी
 डिमान्ड्स  भी  थीं  ।  उन  डिमान्ड्स  में  से
 एक  को  पूरा  कर  दिया  गया  है,  यानी  दो

 वैरियर लाइनों  के  बीच  में  वैरियर  पड़  .गया  है,
 लेकिन  जो  दूसरी  डिमान्ड  थी  वह  अभी  पूरी
 नहीं  हुई  है  ।  प्लेटफार्म  को  बढ़ाना  बाकी
 है  ।  दो  फुट  ब्रिज  भी  बनने  हें,  लेकिन
 यह  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  इन  सारी
 डिमान्ड्स  को  ले  कर  शायद  अवतूबर  महीने
 में  वहां  पर  सत्याग्रह  भी  होने  वाला  है।

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Member  should  realise  that  I  have
 already  ruled  that  the  scope  of  the
 discussion  is  very  limited.  I  had
 already  asked  hon.  Members  on  the
 other  side  to  confine  their  remarks
 to  the  specific  Excess  Demands.  This
 is  not  the  time  when  all  these  things
 can  be  raised.  If  anything  requires
 to  be  done,  the  hon.  Minister  would
 look  into  it.

 श्री  न०  ता०  दास  :  में  निवेदन  करूंगा  कि
 इन  डिमान्ड्स  को  पूरा-किया  जाय  और  सारी
 डिमान्ड्स  की  लिस्ट  दी  जाये  |

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  This  is
 not  the  time  to  raise  it.  If  he  has
 any  complaint  I  would  request  the
 hon.  Minister  to  look  into  it.

 st  न०  ता०  दास  :  में  दोहरा  नहीं
 रहा  हूं ।  में  तो  सिफ  याद  दिला  रहा
 ह्  I

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  Cc.  M.  POONACHA):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  you  have  cor-
 rectly  observed  that  the  scope  of  the
 discussion  rising  out  of  these  Excess
 Demands  is  very  limited  and  it  is
 restricted  only  to  the  budget  heads
 that  are  brought  up  before  the  House
 for  approval  of  the  expenditure  in-
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 curred  thereunder.

 It  is  true  that  these  relate  to  the
 year  1965-66.  A  question  has  been
 asked  as  to  why  and  how  such  long
 delays  are  taking  place.  My  hon.
 friend  Shri  Shrichand  Goel  raised  a
 very  pertinent  questions  and  he  even
 quoted  profusely  from  a  voluminous
 record  of  the  British  Parliamentary
 manual  or  something  like  that  He
 has  pointed  out  that  the  conditions  or
 terms  or  rules  governing  the  control
 of  expenditure  in  the  UK  were  of  2
 particular  type.  I  accept  it  and  I
 admit  it.  But  let  us  also  recognise
 this  fact  that  there  is  some  difference
 between  the  financial  structure  of  this
 country  and  that  of  the  UK.  In  the
 UK,  in  the  context  there  the  hon.
 Member  quoted  from  the  rules  pre-
 valent  there,  but  ours  is  a  different
 context,  We  are  concerned  with
 federal  finance  here.  It  is  not  that
 type  of  finance  which  is  in  UK,  and,
 therefore,  advisedly  in  our  Constitu-
 tion  we  have  article  ‘115.  This  arises
 out  of  article  5  which  has  envisaged
 the  possible  difficulties  that  may  arise
 from  time  to  time  in  regularising
 expenditure.

 st  art  फरनेन्डीज  (बम्बई-दक्षिण)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इसके  बारे  में  स्पीकर  की
 रूलिंग  है  कि  जब  आपको  यह  पता  चलता
 है  कि  ग्रान्ट्स  से  कुछ  ज्यादा  खर्च  हुआ
 है  तब  उसके  तत्काल  पश्चात्‌  आपको  सदन
 के  सामने  आना  चाहिये  ।  आप  ने  तीन
 साल  लगाये  हें,  यह  आप  की  गलती  है  ।
 956  में यह प्रश्न  इस  सदन  के  सामने

 आया  था  ।  अगर  आप  प्रोसीडिग्स  को  उठा
 कर  देखें  तो  आप  को  उसका  रिफरेंस  उसमें
 मिलेगा  ।  जब  यह  प्रश्न  आया  तब  स्पीकर
 की  रूलिंग  यह  हुई  कि  आटिकल  115  को
 महे  नजर  रख  कर,  इस  सदन  के  नियमों
 को  मद्दे  नजर  रख  कर--इस  सदन  में
 इस  पर  बहस  हो  चुकी  है  और  स्पीकर
 ने  कहा  है कि  पी०  ए०  सी०  बाद  में
 इस  मामले  में  जा  सकती  हँ--आपका  फर्ज
 है  कि  आप  तत्काल  इस  सदन  के  सामने  आयें,
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 जो  कि  आप  ने  नहीं  किया  है  ।  यह  आपकी
 गलती  है  ।  आपकी  तो  नहीं  है,  यह  मेरे
 मित्र  श्री  स०  का०  पाटिल  की  गलती  है,
 जिसके  बारे  में  आपको  यहां  आना.  पड़ा
 है  V

 SHRI  0.  M.  POONACHA:  I  was
 just  wanting  to  explain  the  facts
 connected  with  a  situation  of  this
 kind  where  it  would  be  difficult  to
 assess  precisely  the  expenditure
 booked,  because  there  are  ever  so
 many  transactions.  It  is  not  a  single
 line  transaction  so  far  as  the  railways
 are  concerned.  The  operation  of  the
 railways  depends  on  the  purchase  of
 a  variety  of  stores  items  at  various
 levels  and  a  variety  of  services,  inter-
 railway  adjustments,  inter-govern-
 mental  adjustments  and  so  on.  The
 AG  backs  the  expenses  and  then  he
 advises  us.  This  takes  some  time.
 These  could  not  be  precisely  assessed
 at  the  time  of  the  budget.  Therefore,
 article  5  has  been  very  advisedly
 drafted  and  it  says  that  if  any  money
 has  been  spent  or  any  service  during
 a  financial  year  in  excess  of  the
 amount  granted  for  the  service  and
 for  that  year,  the  President  shall  cause
 to  be  laid  before  both  Houses  of
 Parliament  a  statement  showing  the
 estimated  accounts  of  that  expendi-
 ture  and  cause  to  be  presented  to  the
 Lok  Sabha  a  Demand  for  such  excess
 grants  as  the  case  may  be.  This  is
 the  Constitutional  provision.  Then,
 there  are  also  other  procedures  laid
 down.  The  Comptroller  and  Auditor
 General  has  to  go  through  all  these
 things.  The  accounts  are  audited  and
 the  audited  accounts  come  bofer  the
 administration  or  the  Ministry  con-
 cerned.  Then  the  PAC  is  seized  of
 the  matter.  It  goes  before  the  PAC.
 and  after  having  gone  through  the
 entire  question,  the  sphere  of  the
 excess  expenditure  incurred,  and  the
 justification  or  clarification  given  by
 the  Ministry  concerned,  the  PAC
 would  make  a  recommendation  for  the
 presentation  of  such  Excess  Demands
 as  they  deem  fit  before  Parliament.

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  Ona
 point  of  order.  Sir.
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 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Sir,  I  am
 not  yielding.  I  am  coming  to  that
 point.  He  is  trying  to  misquote.

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  The
 Minister  is  trying  to  mislead  the  House.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  is
 Taising  a  new  point  of  order.

 झो  शाज  फरनेन्डीज़  241956  की  ये
 प्रोसीडिस्ज्  हैं:  आप  22  अगस्त  की  प्रोसी-
 डिग्ज़  को  निकालें  और  उसके  पेज  3950
 को देखें  i  यह  बहुत  लम्बा  रूलिंग  हैं  और
 आटिकल  ii5  को  ले  कर  दिया  गया  था
 और  उन  दिनों  का  जो  स्ब्ल  241(4)

 था  उसका  ले  कर  दिया  गया  था  ।  चूंकि
 मिनिस्टर  साहब  बहुत  गलत  बयानी  कर
 रहे  हैं  इस  वास्ते  मूझे  इसको  पढ़ना  पड़ेगा  |

 शाह  साहब  कौ  इसो  मसले  पर  बयानी  हुई
 थी  और-  उसों  पर  स्पोकर |  साहब  कहते
 हैं  पेज  3948  पर  :

 “Mr,  Speaker:  We  had  a  discus-
 sion  on  this  matter.  I  also  want  to
 make  a  few  observations  regarding
 the  accounts.  The  Budget  ought  to
 contain  all  the  provision  which  can
 possibly  be  anticipated  for  expendi-
 ture  during  the  course  of  the  year
 and  if  they  are  voted  and  the  Appro-
 priation  Bill  is  also  passed  in  this
 House  under  article  114,  no  money shall  be  spent  which  has  not  been
 Sranted  by  the  House  and  is  not
 provided  for  in  the  Appropriation
 Bill,  But  an  exception  has  been
 created  in  article  l5—an  exception is  always  an  exception  and  ought  to
 be  resorted  to  in  as  few  instances  as
 possible—in  favour  of  certain  new
 services  and  certain  excess  items
 which  might  not  have  been  reason-
 ably  anticipated.”

 जो  इसचोंज्ध  के  बारे  में  आप  नहीं  कह  सकते
 हें  1

 “But  they  must  have  the  prior sanction  of  the  House  in  the  same
 year.  As  soon  as  the  Government
 comes  to  know  that  it  is  likely  to
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 spend  much  more  than  what  the
 House  has  granted,  it  must  take  the
 sanction.  If  under  some  unavoidable
 circumstances  some  money  had  to  be
 paid  just  at  the  end  of  the  year  and
 there  is  no  time  to  place  the  estimate
 before  the  House  in  advance  by  way
 of  Supplementary  Demands  for
 Grants  and  obtain  its  permission,  in
 those  cases  money  can  be  spent  for
 which  the  Consolidated  Contingency
 Fund  makes  provision  under.  article
 116.  Under  those  circumstances  I
 feel  that  the  Government  ought  not
 to  remain  satisfied  or  wait  until  the
 Audit  Report  comes  and  the  Public
 Accounts  Committee  looks  into  it.”

 जोड़  आप  अभी  कहने  का  प्रयास  कर  रहे
 हे

 “Demand  No.  75  in  this  case  was
 due  to  the  adjustment  of  interest  on
 the  capital  invested  in  the  Himachal
 Pradesh  Government  Transport  for
 the  years  1949-50  to  1951-52.  The
 request  for  making  the  provision  of
 funds  was  received  from  the  State
 Government  in  March  952  when  it
 was  too  late  to  ask  for  supplemen-
 tary  appropriation.  By  the  3lst
 March,  1952,  that  year  will  be  over.
 The  Budget  would,  naturally,  have
 been  presented  earlier,  some  time  on
 the  28th  February  or  29th  February
 if  it  had  been  a  leap  year.  There-
 fore  after  the  presentation  of  the
 Budget  there  might  not  have  been
 sufficient  time  to  include  that  item  by
 way  of  Supplementary  Demands.  But
 the  Finance  Ministry  was  aware  of
 this.  They  have  said  in  this  note
 that  it  was  too  late  to  ask  for  sup-
 plementary  appropriation.  Why  was
 it  put  off  till  today?  As  soon  as
 they  came  to  know  of  it,  they  ought
 to  have  come  before  this  House.  I
 feel  that  in  regard  to  this  expendi-
 ture  every  day  of  delay  has  to  be
 accounted  for  to  the  House.”

 एकाउंट  फार  नहीं  कर  रहे  हैं,  आप  ०६स-
 प्लेन  कर  रहे  हैं  और  वह  भी  गलत  tT

 “As  soon  as  it  comes  to  the  notice
 of  the  Government,  they  ought  to
 bring  it  before  the  House  for  regu-
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 [Shri  George  Fernandes]
 larising  it.  If  it  is  a  Supplementary
 Demand  or  an  Excess  Demand,  it

 must  be  brought  before  the  House.
 In  each  year  that  passes,  in  each
 session  of  Parliament  that  passes,  the
 Government  must  come  to  this
 House  and  say  why  they  did  not
 bring  it  before  the  House  during
 that  particular  session,  why  that
 session  was  not  thought  of.  Of
 course,  in  particular  cases  it  might
 have  escaped  the  notice  of  the  Gov-
 ernment.  Now,  rule  24i(4)  was
 referred  to....”

 I  do  not  know  whether  the  same  rule
 holds  good  today.

 चूंकि  वाद  में  उससे  कुछ  फर्क  कर  दिया
 गया  लेकिन  उस  वक्त  शाह  साहव  ने  जो
 इस  खाते  के  मंत्री  थे  इस  रूल  को  साइट
 किया  था  ।

 “Now,  Rule  241(4)  was  referred  to.
 I  am  afraid  there  is  misunderstand-
 ing  regarding  the  interpretation  of
 this  Rule.  The  Rule  says:

 “If  any  money  has  been  spent  on
 any  service  during  a  financial  year
 in  excess  of  the  amount  granted  by
 the  House  for  that  purpose,  the
 Committee  shall  examine  with  the
 reference  to  the  fact  of  each  case
 the  circumstances  leading  to  such  an
 excess  and  make  such  recommen-
 dation  as  it  may  deem  fit.”
 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Which

 Committee  ?

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  The
 Public  Accounts  Committee.

 अब  सब  से  महत्वपूर्ण  हिस्सा  यह  जाता
 है

 “Nowhere  is  it  stated  that  the
 Excess  Demand  ought  not  to  be
 placed  before  the  House  until  the
 Public  Accounts  Committee  looks
 into  it,

 यह  स्पीकर  कह  रहे  है  ।  इस  पर  श्री  शाह
 साहब  कहते  हँ
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 “SHRI  M,  C.  SHAH:  That  was  our
 interpretation.

 MR,  SPEAKER:  That  is  wrong.
 SHRI  M.  C.  SHAH:  If  your  ruling

 is  that  way,  we  will  follow  that.

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  my  own
 ruling  for  the  first  time.  That  inter-
 pretation  does  not  seem  to  be  warran-
 ted  by  the  language  of  the  Rule.
 Therefore,  the  Government  ought  not
 to  wait  so  long.  As  soon  as  it  comes
 to  the  notice  of  the  Government,
 they  must  ask  for  regularising  it.
 There  may  be  cases  where,  with  all
 diligence,  they  might  not  have  done
 so  and  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  may  just  look  into  this  matter.
 No  doubt,  there  is  some  force  in  this.
 If  the  Public  Accounts  Committee
 looks  into  this  immediately  and
 places  the  facts  before  the  House,  the
 House  will  have  material  for  the  pur-
 pose  of  discussing  this  matter,  whether
 it  ought  to  allow  the  Excess  Demand
 or  not.  That  would  be  an  advantage
 to  the  House.  There  is  no  doubt  about
 that.  But,  not  to  place  it  before  the
 House  even  in  such  cases  which  are
 definitely  known  to  the  Government,
 “saying  that  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  has  not  sent  its  Report,  is  not
 correct,  There  is  no  doubt  regarding
 this  matter.

 I  would  urge  upon  the  Government
 wherever  it  comes  to  notice  such
 Excess  Demands,  to  immediately  bring
 them  to  the  notice  of  this  House  and
 ask  for  Supplementary  Grants  or
 Excess  Grants  in  such  cases  as  are
 here....”

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  You  have:
 made  your  point.

 at  जान  फारनेन्ड  ज़  :  यह  आप  पर  भी

 लागू  होता  है  1

 “Here,  I  find  a  reference  made  in
 the  introductory  remarks.  It  is  said
 here  that  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  sometimes  suspects  the  bona
 fides  of  withholding  this.  Here  it  is
 said  :
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 “In  para  7  of  the  above  Report,  the
 Committee  have  held  that  any  estab-
 lished  mis-classification  in  the  Appro-
 priation  Accounts  which  either  attracts
 or  avoids  the  necessity  for  regularisa-
 tion  of  any  excess  by  Parliament  would
 be  taken  into  account  by  them  in
 making  their  recommendation  to  the
 Parliament.”

 यह  उस  बकते  कड़ा  गय्रा  था  और  अब  आप
 वापिस  जा  रहे  हैं

 “Therefore,  no  impression  ought  to
 be  created  that  an  attemp  is  made  to
 make  an  excess  expenditure  arid  then
 try  to  avoid  or  screen  it  away  from  the
 Parliament  or  the  Public  Accounts
 Committee  by  taking  it  from  something
 else.  The  House  must,  therefore,  be
 very  careful.  The  Finance  Ministry,
 at  the  same  time,  must  be  very  care-
 ful  when  it  comes  to  know
 about  an  excess  expenditure.  The
 mere  fact  that  so  far  the  accounts
 have  not  been  separated  from  the  audit
 branch  is  not  an  excuse  and  it  ought
 not  be  an  excuse  for  not  bringing  it
 before  the  House  as  early  as  possible.
 Therefore,  I  hope  herafter  there  will
 be  a  change  in  the  attitude  of  the
 Finance  Ministry  with  regard  to  this
 point.”

 यह  मामला  बिल्कुल  सांफ  है  |  यहां  पर
 गलती  हुई  है  और  मिनिस्टर  साहब  को  क्षमा

 मांगनी  चाहिये  tv  में  समझता  हूं  कि  एक्सेस
 ग्रांट्स  को  मंजर  करने  की  वात  यहां  नहीं
 आनी  चाहिये  ।

 SHRI  ९.  M.  POONACHA:  I  have
 heard  the  hon.  Member’s  reference  to
 this  particular  ruling  ang  I  hold  what
 I  am  doing  is  strictly  within  the  ruling
 of  the  hon.  Chair  given  at  that  time.
 I  have  not  deviated  even  one  inch,  and
 this  fact  can  be  proved  by  a  reference
 to  the  Public  Accounts  Committee’s
 observations  contained  in  their  report
 which  was  submitted  to  us  on  the
 accounts....(Interruptions.)  The
 Public  Accounts  Committee  considered
 the  accounts  of  the  Indian  Railways
 for  the  year  1965-66,  in  1967-68,  and

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  (Railways),  965-66  3i4

 the  excess  grants  now  before  Parlia-
 ment  were  recommended,  for  regulari-
 ation  by  Parliament  in  the  23rd
 Report  of  the  Commitee  which  was
 presented  to  Parliament  only  on
 30-4-1968.  I  have  not  lost  any
 time...

 SHRI  N.  DANDEKAR  (Jamnagar)  :
 When  did  the  Audit  point  out  that  the
 excess  expenditure  had  been  incurred  ?

 SHRI  rom  M.  POONACHA  :  That  was
 in  1967.

 SHRI  N.  DANDEKAR:  In  _  the
 accounts  of  1965-66  of  which  excess
 grants  we  are  considering.  when  did
 the  Audit  point  out  that  excess  expen-
 diture  had  been  incurred  ?

 SHRI  2,  M.  POONACHA  :  That  was
 in  February  1967.

 SHRI  N.  DANDEKAR:  Why  has  this
 been  delayed  there  from  February
 1967,  when  the  Audit  pointed  it  out,  to
 August  19682  That  is  the  question
 which  my  hon,  friend  has  raised

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Our  pro-
 cedure  requires  that  the  matter  will
 have  to  be  placed  before  the  Public
 Accounts  Committee.  The  Public
 Accounts  Committee  will  have  to  look
 into  it  very  carefully  and  make  a
 recommendation  whether  this  excess
 demand  could  be  presented  to  Parlia-
 ment  under  article  ‘115,  and  this  is
 exactly  what  they  have  done.  In  their
 Report  they  have  precisely  and  in  clear
 terms  suggested  that  this  should  be
 presented  to  Parliament  under  article
 l5.  This  was  on  30-4-1968.  and  we
 have  not  lost  any  time....(Interrup-
 tion).

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE:  I
 would  like  to  make  a  submission,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Has
 hon.  Minister  finished  ?

 the

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  Not  yet.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  the
 hon.  Minister  finish  his  reply.  Then  L
 will  call  the  hon.  Member.
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 SHRI  C.  M.  POONACHA:  This  is
 what  they  have  concluded  in  their
 Report.  I  am  referring  to  the  Public
 Accounts  Committee’s  Report  :

 “The  Committee  recommended
 that  subject  to  these  observa-
 tions,  the  excess  expenditure  of
 Rs.  ‘1,64,49,314  under  voted  grants
 numbers  2,  5,  8  and  5  incurred
 during  1965-66  be  regularised  by
 Parliament  in  the  manner  prescribed
 by  aritcle  5  of  the  Constitution.”
 We  have  certain  procedures  laid

 ‘down  and  in  accordance  with  the
 procedure,  the  expenditure  control  is
 exercised  in  a  very  thorough  manner
 by  the  Auditor-General  of  India  who,
 after  going  through  the  details  of  each
 and  individual  case,  comes  to  a  certain
 conclusion  which  is  subjected  to  an
 examination  by  the  Public  Accounts
 Committee  which  is  the  creation  of  this
 Parliament,  a  body  of  this  Parliament,
 and  PAC  having  gone  into  all  the
 details,  recommends.  So,  at  various
 stages  expenditure  control  is  so
 rigorous  and  so  detailed  in  its  applica-
 tion  that,  every  scrutiny  is  made
 before  it  comes  to  Parliament.  When
 we  come  before  Parliament,  there
 would  have  been  the  complete  exami-
 nation  of  each  and  every  individual
 item,  and  with  that  clarification.  We
 come  before  Parliament  for  the  neces-
 sary  regularisation.  It  is  true  that
 at  every  stage  we  would  be  looking into  the  extra  demands  that  would  be
 necessary  for  meeting  a  _  particular
 charge  and  these  would,  no  doubt,
 be  included  in  the  supplementary
 grants  every  year,  but  there  are
 certain  items  which  could  not
 be  anticipated  with  all  the  pre-
 cision  at  the  time  of.  framing  the
 budget  or  at  the  time  of  framing  the
 supplementary  budget  ,which  excep-
 tional  cases,  as  was  referred  to  by  my
 hon,  friend,  Shri  George  Fernandes,
 could  not  be  precisely  spelt  out,  and  on
 such  minimum  number  of  items  where
 such  a  strict  scrutiny  or  anticipation
 could  not  be  made  at  the  time  of  fram-
 ing  the  budget,  we  come  here.  There
 are  only  four  heads—Demands  Nos.  2,
 5,8  and  15.  It  is  not  as  if  I  am  com-
 ing  for  all  the  Demands  for  the  Rail-
 way  Budget  as  a  whole.  It  is  not  so.
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 On  certain  specific  items,  we  have
 given  all  the  details  and  particulars.
 I  submit  what  kas  been  presented  by
 the  Railway  Ministry  in  this  regard  is
 strictly  im  accordance  with  the  pro-
 cedure  and  rules  laid  down.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  What  is
 the  procedure  he  is  referring  to?  Is
 it  laid  down  anywhere  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  is
 referring  to  art.  115.

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE  :  I  am
 afraid  the  hon.  Minister  in  trying  to
 make  a  reference  to  the  recommenda-
 tions  of  the  Public  Accounts  Com-
 has  not  understood  how  the  Com-
 mittee  functions.

 SHRI  N.  DANDEKER  :  Exactly.
 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE:  The

 PAC  does  not  scrutinise  the  accounts
 of  the  Government  at  all.  The  Audi-
 tor  General  is  supposed  to  audit  the
 accounts.  The  accounts  are  audited.
 Then  he  makes  certain  observations
 regarding  the  defects  he  finds.  I  have
 asked  for  a  copy  of  the  Audit  Report
 967  (Railways)—I  could  not  get  it
 earlier,

 In  that  Audit  Report,  there  will  be  a
 reference  to  the  Auditor  General  say-
 ing  that  these  excess  demands  ought  to
 have  been  sanctioned  by  Parliament
 under  art,  5  already.  That  has  not
 been  done.  This  was  a  matter  which
 the  Auditor  General  brought  to  the
 notice  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee.  I  am  not  supposed  to  divulge
 what  evidence  was  tendered  before
 the  Committee  or  what  took  place
 there.  But  I  must  point  out  one  thing:
 Normally,  when  there  is  an  excess
 expenditure  and  when  it  is  not  regu-
 larised  under  art.  ‘115,  certain  questions
 are  asked  and  the  Ministry  has  to
 answer  as  to  why  they  were  not  able
 to  do  it.  Normally,  the  Ministry  say
 ‘We  will  do  it;  we  have  not  done  it
 before.  The  moment  the  audit  report
 is  there  with  the  department,  they  are
 supposed  to  answer  that  audit  objec-
 tion.  In  this  particular  matter,  you
 will  find  from  the  Audit  Report  (Rail-
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 ways)  l967  that  the  audit  objection
 was  raised  in  the  Report  itself.  There-
 fore,  Government  need  not  have  wait-
 ed  for  the  PAC  to  have  dealt  with
 this  matter.  It  might  have  happened
 that  the  PAC  might  not  be  able
 to  take  up  any  of  these  matters;
 it  is  possible  that  the  Com-
 mittee  could  not  find  time  to
 deal  with  any  of  these  matters.  So
 Government  should  have  immediately
 come  to  the  House.

 It  is  true  that  this  House  has  fol-
 lowed  certain  practices  and  the  pre-
 sent  Minister  of  Railways  has  gone
 on  the  basis  of  those  practices.  In
 connection  with  the  Excess  Grants
 themselves  this  morning,  I  had  raised
 a  point  of  order  saying  that  we  were
 exceeding  the  limit  as  regards  debate.
 That  suited  his  purpose,  and  he  liked
 it.  But  he  may  not  like  the  point  of
 order  I  now  raise.

 AN  HON.  MEMBER:  It
 suit  him  now.

 does  not

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE:  I
 do  not  know.  I:do  not  want  to  make
 such  sort  of  comment.

 As  I  was  saying,  in  so  far  as_  the
 defects.  that  have  been  brought  to
 light  are  concerned,  even  though  he
 may  be  correct  so  far  as  the  practice
 is  concerned,  it  was  his  duty,  on  prin-
 ciple,  to  have  come  to  the  House  the
 moment  these  defects  were  pointed
 out  by  audit  and  they  came  to’  his
 notice.  It  might  have  happened  that
 the  department  was  not  notified.  We
 do  not  know  if  their  own  accounts
 department  has  pointed  these  things
 out.  They  must  have  pointed  out  to
 the  department  that  ‘you  have  ex-
 ceeded  your  expenditure  on  items
 such’,

 Then  again,  audit  does  not  look  into
 all  these  items.  Many  times  it  is  a
 sample  audit  and  sometimes  is  it
 possible  that  these  would  escape  the
 notice  of  audit.

 Therefore,  it  is  necessary,  it  is  laid
 down,  that  the  department  must  suo
 motu  come  to  the  House  immediately
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 these  things  come  to  notice.  As  to
 what  that  ‘immediately’  is,  one  has
 got  to  find  out.  I  am  sure  the  Min-
 ister  will  agree  with  me  that  in  this
 particular  case  he  cannot  take  the
 stand  that  in  spite  of  the  audit  note
 it  did  not  come  to  the  notice  of  the
 department.  The  stand  he  is  taking
 is  that  the  procedure  is  that  only
 after  the  PAC  looks  into  it,  he  has  to
 come  to  the  House.  On  that  very
 small  point,  I  most  humbly  submit
 that  the  Minister  though  right  in  his
 practice  is  wrong  in  principle.  Let
 us  go  back  to  the  principles.  We
 should  look  to  the  principles.

 SHRI  SRI  CHAND  GOYAL:  I  have.
 to  make  a  submission  with  regard  to
 this  point  of  order.  The  Railway.
 Minister  does  not  seem  to  have  care-.
 fully  listened  to  the  ruling  given  by
 your  hoh.  predecessor.  The  ruling  is
 that  the  House  should  not  wait,  the
 department  should  not  wait  for  the
 report  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee.  As  soon  as  an  audit  objection
 is  raised  it  is  the  bounden  duty  of
 the  Government  to  bring  the  matter
 before  the  House.  The  audit  report
 came  to  their  7600७  in  February  1967.
 After  that  five  sessions  of  Parliament
 have  been  held:  459  March,  1967;
 May  67,  November-December  1967;
 Budget  session,  968  and  the  present
 session.  This  is  the  fifth  session
 after  that.  The  Government  ought
 to  have  brought  these  demands  in  ear.
 lier  sessions.  The  ruling  was  that  the
 Government  should  not  wait  for  the
 report  of  the  PAC.  He  has  not  met
 that  point.  The  ruling  also  says  that
 each  day  of  delay  has  to  be  accounted
 for  and  explained.  Either  he  has  to
 take  shelter  under  ignorance  of  this
 ruling  and  say  that  it  escaped  his
 notice  or  he  has  to  offer  some  other
 satisfactory  explanation  why  the  Gov-
 ernment  failed  to  bring  it  up  in  earlier
 sessions.  This  shows  the  height  of
 inefficiency  on  the  part  of  the  Gov-
 ernment.

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  My  hon.
 friend  wants  me  probably  to  take
 shelter  under  ignorance  according  to
 his  arguments.  That  is  not  the  case.
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 Rule  308(4)  of  the  Rules  of  procedure
 says:

 “If  any  money  has  been  spent  on
 any  service  during  a  financial  year
 in  excess  of  the  amount  granted  by
 the  House  for  that  purpose,  the
 Committee  shall  examine  with
 reference  to  the  facts  of  each  case
 the  circumstances  leading  to  such
 an  excess  and  make  such  recom-
 mendations  as  it  may  deem  fit.”

 It  is  according  to  this  Rule  that  the
 excess  expenditure  after  having  been
 received  from  the  audit  is  sought  to
 be  placed  before  the  Public  Accounts
 ‘Committee  which  had  gone  through
 them.  The  PAC  functions  as  an
 organ  of  this  House  and  examines  all
 the  facts  relating  to  each  excess
 demand  and  had  given  its  recommen-
 dations.  We  are  coming  before  the
 House  following  that  procedure  and
 neither  in  spirit  nor  in  letter  am  I
 deviating  from  past  practices  and  the
 rules  laid  down  in  this  regard.

 SHRI  N.  DANDEKER:  With  great
 respect  to  the  Minister’s  understand-
 ing  of  rule  308(4),  I  think  he  is  con-
 fusing  two  issues:  rule  308  is  con-
 cerned  with  the  functions  of  the
 Public  Accounts  Committee.  I  have
 no  quarrel  with  any  of  it,  and  in
 particular  sub-rule  4  which  he  read:
 “If  any  money  has  been  spent  on  any
 service”  etc.,  “in  excess  of  the  amount
 granted  by  the  House...”  “The  Com-
 mittee  shall  examine....”  This  is
 concerned  with  what  the  Committee
 shall  do.  It  has  nothing  to  do  with
 what  the  Ministers  shall  do.  And  the
 ruling  which  my  friend  read  out  was
 concerned  with  the  responsibility  of
 the  Government  in  respect  of  excess
 expenditure  such  as  could  not,  in  the
 ordinary  course  of  business,  have  been
 brought  under  a  supplementary  grant,
 because  in  the  last  month  expenditure
 will  be  incurred;  there  will  be
 excesses;  it  is  not  necessarily  any-
 body’s  fault  that  excess  expenditure
 occurs;  it  does  occur.  And  the  ruling
 which  my  hon.  friend  read  out  was  to
 the  effect  that  as  soon  as  it  comes  to
 the  notice  of  the  Government  that
 excess  expenditure  has  in  fact  been
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 incurred,—whether  it  comes  to  their
 notice  from  their  own  internal  audit,
 from  their  own  accounts  department,
 from  their  Accountant-General  or
 Auditor-General,  from  any  source
 whatsoever,—it  then  becomes  the
 incumbent  duty  of  the  Department
 concerned  immediately,  that  is  to  say,
 forthwith,—within  the  _  practicable
 meaning  of  that  word,—to  come  to  the.
 Housge-and  seek  sanction.

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE:  As
 the  hon.  Member  Shri  Dandeker  has
 pointed  out.  this  is  a  rule  as  regards
 the  functioning  of  the  Public  Accounts
 Committee  has  got  cerfain  procedures
 on  its  own.  It  is  now  a  question  of
 the  financial  procedure  of  this  House;
 TI  should  like  the  Minister  to  point  out
 any  rule  in  the  financial  business  of
 this  House  and  not  the  Rules  of  Pro-
 cedure,

 SHRI  RANDHIR  SINGH  (Rohtak)  :
 Just  one  minute.  The  thing  is  of  a
 very  technical  nature  and  it  is  some-
 thing  in  which  I  find  nothing  wrong
 anywhere.  Immediately  after  a  cause
 of  action  has  arisen,—

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Just  one
 minute.  I  will  give  you  time  after  I
 say  just  one  word.  Whether  it  is
 technical  or  otherwise,  this  House  has
 to  perform  some  duties,  and  so  far  as
 the  accounts  are  concerned,  certain
 provisions,  constitutional  as  well  as
 procedural.  are  there,  and  if  they  are
 not  adhered  to,  you  must  be  vigilant.
 It  is  not  a  technical  matter  in  that
 sense.  Now.  you  can  proceed,  if  you
 have  any  points  to  make.

 SHRI  RANDHIR  SINGH:  I  am
 saying  something  which  is  quite  in
 tune  with  the  procédure.  What  I
 feel  is,  it  is  just  like  a  client  going
 to  the  wrong  court.  The  cause  of
 action  has  arisen  on  a  certain  date,
 and  in  the  course  of  that,  there  was
 an  audit  objection  which  was  raised
 in  February,  1967.  The  estimates
 were  under  the  scrutiny  of  the  PAC
 and  the  matter  was  being  enquired
 into  by  the  PAC.  I  am  told  that
 there  was  only  a  lapse  of  one  month
 at  that  time.  When  the  matter  was
 before  the  PAC  for  more  than  a  year,
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 from  February,  1967,  there  was  only
 one-month  lapse.  If  a  case  is  not
 filed  before  the  proper,  court,  and  it
 is  filed  before  another  court,  then  the
 time  consumed  before  the  other  court
 is  always  deducted.  That  analogy
 should  be  taken  into  account  in  this
 case.  If  the  time  consumed  by  the
 PAC  is  so  much.  that  time  should  be
 deducted  from  the  whole  time.  That
 is  my  plea.  One  month  is  not  a  long
 period.  The  Minister  has  come  before
 the  House  in  time  and  I  feel  no  error
 has  been  committed,  and  the  whole
 thing  should  be  regularised,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  is  not
 like  the  question  of  filing  a  suit  in  the
 wrong  court.  That  is  not  his  plea.
 The  question  is  reference  was  made
 to  an  earlier  ruling,  if  I  mistake  not
 by  Speaker  Mavalankar  perhaps,  and
 he  had  gone  into  this  matter  from
 the  procedural  and  the  constitutional
 angle  as  well.  He  had  made  it  cate-
 gorically  clear  when  Mr.  M.  C.  Shah
 raised  this  point  as  a  matter  of  clari-
 fication.  I  do  not  want  to  read  the
 whole  of  it  because  it  is  a  lengthy
 statement,  but  he  had  said:  “It  is  not
 my  own  ruling  for  the  first  time,  that
 the  interpretation  does  not  see  to
 warrant  by  the  language  of  the  rule.
 ‘Therefore,  the  Government  ought  not
 to  wait  so  long.  As  soon  as  it  comes
 to  the  notice  of  the  Government.  they
 must  ask  for  regularising  it.”

 Now,  the  question  is,  what  is  the
 practice.  I  cannot  say  it  just  now,
 off-hand.  If  it  is  the  practice  that
 once  excess  expenditure  is  incurred
 and  the  audit  note  is  presented  to  the
 Public  Accounts  Committee,  then,

 after  the  Public  Accounts-Committee’s
 recommendations  if  it  comes  before
 the  House,  it  contravenes  the  ruling
 given  by  the  Chair.  So  far  as  the
 functions  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  are  concerned  they  are  defined
 in  the  rule  which  you  have  read  out
 just  now.  I  do  not  want  to  say  any-
 thing.  on  that.  If  it  is  the  practice
 and  you  have  followed  that  practice
 this  time  I  would  say  even  a  little
 delay  could  be  excused.  But  if  you
 want  to  adhere  to  the  ruling  given
 by  the  Chair  earlier  you  ought  ६०
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 have  come  to  the  House  as  soon  as
 the  audit  note  was  ready.  There  is
 no  other  way.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Sir,  let
 me  try  to  understand  this.  Suppos-
 ing  I  came  before  the  House  as  soon
 as  the  audit  report  was  in  my  hands,
 what  would  this  House  have  decided
 about.  it  ?

 AN  HON.  MEMBER:  We  _  would
 have  passed  it.

 SHRI  Cc.  M.  POONACHA:  Either  a
 special  comm:ttee  would  have  to  go
 into  ithe  matter.  or  the  entire  House
 would  have  to  consider  it  in  detail
 (UInterrupion).  Sir,  fam  only  making

 a  submission.  As  soon  as  we  get  the
 report  the  Report  and  Appropriation
 Accounts  are  Jaid  60  the  Table  of  the
 House.  If  it  is  suggested  for  the
 information  of  the  House  only  the
 matter  should  be  brought  before  this
 House  or  brought  to  the  notice  of  this
 House,  then  it  is  duly  presented  to
 the  House  and  the  House  is  aware  of
 the  fact  that  there  have  been  certain
 excess  expenditures  in¢urred.  If  it  is
 a  question  of  approving  the  excess
 expenditure  then  a  certain  procedure
 will  have  to  be  gone  through  and
 before  coming  to  this  House  it  is
 presented  to  the  Public  Accounts
 Committee  who  have  all  the  time  with
 them  to  go  into  every  matter  in
 greater  detail  and  with  their  recom-
 mendations  when  it  comes  before  the
 House  the  House  is  in  a  better  position
 to  apply  its  mind  in  greater  detail  and
 come  to  its  own  conclusion.  So  it
 facilitates  the  consideration  by  this
 House  in  respect  of  these  excess
 demands.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Unfor-
 tunately,  I  do  not  want  to  go  through
 the  entire  ruling  just  now  because  it
 is  a  very  lengthy  ruling.  Shri  T.  N.
 Singh  and  Shri  ‘M.  C.  Shah  were  all
 the  time  questioning  and  the  Chair
 was  trying  to  meet  their  point  in  the
 ruling  that  was  delivered.  I  will  read
 only  the  relevant  part  of  that  ruling.
 It  was  said:

 “No  doubt  there  is  some  force  in
 this.  But  if  the  Public  Accounts
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 Committee  looks  into  this  imme-
 diately  and  places  the  fact  before
 the  House  the  House  will  have
 material  for  the  purpose  of  discuss-
 ing  the  matter  whether  it  ought  to
 allow  the  excess  demands  or  not.
 That  would  be  an  advantage  to  the
 House.  There  is  nq  doubt  about
 that.  But  not  to  place  it  before  the
 House  even  in  such  cases  which  are
 definitely  known  to  the  Government
 saying  that  the  Public  Accounts
 Committee  has  not  sent  its  report  is
 not  justified.”

 It  is  a  very  lengthy  ruling  on  this
 point  taking  into.  consideration  the
 procedure  and  practice  followed  in
 this  House.  But  if  the  practice  has
 changed  I  cannot  say  off-hand  just
 now.  As  I  have  said,  if  there  is  some
 justification  or  some  excuse  he  may
 advance  that  but  so  far  as  the  pre-
 vious  ruling  is  concerned  nobody  can
 challenge  it  on  the  floor  of  the  House.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Sir,  my
 only  demand  was,  let  the  Minister
 become  humble  and  submissive  and
 let  him  tender  an  apology.

 3I2  3

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is
 not  relevant.

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  All  right,
 I  withdraw.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  _  has
 tried  to  explain  the  present  practice
 and  he  has  justified  it.  But  it  is  not
 justified  if  you  keep  in  mind  the
 ruling  given  by  the  Speaker  taking
 into  consideration  the  procedure  and
 taking  the  point  that  he  made  regard-
 ing  examination  by  the  Public
 Accounts  Committee.  The  ruling  is
 very  clear  (Interruption).

 SHRI  DEORAO  PATIL  (Yeotmal)  :
 A  point  of  order  has  been  raised  and
 you  have  given  your  ruling.  Now
 what  is  to  be  done?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  This
 time  he  will  explain  the  position  and
 those  hon.  Members  who  feel  that
 there  is  dereliction  of  duty  might  vote
 against  it.  That  is  all.  Nothing  more
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 could  be  done.  Now,  does  the  hon.
 Minister  want  to  explain  the  other
 points  ?

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Let  the
 Minister  realise  the  seriousness......

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  No
 question  of  drubbing  him.

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  Shri
 Goel.  referred  to  the  British  Parlia-
 mentary  practice  and  all  those  things.
 The  excess  expenditure  now  sought
 for  approval  by  this  hon.  House  has
 been  explained  in  the  papers  that
 have  been  circulated.  I  submit  that
 the  Demands  may  be  adopted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 question  is:

 “That  the  respective  excess  sums
 not  exceeding  the  amounts  shown
 in  the  third  column  of  the  Order
 Paper  be  granted  to  the  President
 to  make  good  the  amounts  spent
 during  the  year  ended  3lst  day  of
 March,  1966,  in  respect  of  the  fol-
 lowing  demands  entered  in  the
 second  column  thereof—
 Demands  Nos.  2,  5,  8  and  15.”
 The  motion  was  adopted.

 The

 4.57  hrs.

 GOLD  CONTROL  BILL

 THE  DEPUTY  PRIME  MINISTER
 AND  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 MORARJI  DESAI)  :  Mr,  Speaker,  Sir,
 I  rise  to  move  for  consideration  of  the
 Gold  (Control)  Bill,  1968,  The  Bill
 has  been  considered  by  a  Joint  Com-
 mittee  of  the  two  Houses  and  the
 report  of  the  Committee  is  already
 before  the  House.  I  should  remind
 the  honourable  Members  that  the
 present  Bill,  being  in  replacement  of
 the  Gold  (Control)  Ordinance,  1968,
 it  is  necessary  that  its  consideration
 by  both  the  Houses  of  Parliament  is
 vompleted  by  30th  August  at  the
 latest.

 The  Bill  almost  entirely  follows  the
 arrangement  and  includes  the  provi-
 sions  as  in  the  Ordinance  which  was
 Promulgated  by  the  President  on  29th
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 June,  1968,  The  public,  as  also  the
 trade,  therefore,  have  had  time  to
 express:  their  views  and  make  repre-
 sentations.  The  representations
 received  were  duly  considered
 and  some  amendments,  particu-
 larly  in  respect  of  provisions  concern-
 ing  the  goldsmiths,  have  been  incor-
 porated  in  the  Bill  during  its  consi-
 deration  by  the  Joint  Committee.

 I  may  mention  at  the  outset  that
 the  present  Bill.does  not  seek  to  bring
 about  any  change  in  the  basic  pattern
 of  Control  as  it  obtained  since  Nov-
 ember,  1966,  when  the  4-carat  restric-
 tion  on  the  purity  of  ornaments  was
 withdrawn  and  certain  modifications
 were  carried  out  in  the  pattern  of
 control  in  response  to  the  opinions
 expressed  in  Parliament  and  outside.
 Briefly,  the  pattern  of  Control  in  this
 Bill  envisages  that  there  should  be
 no  restriction  of  purity  or  otherwise
 on  manufacture,  acquisition,  posses-
 sion  or  sale  of  gold  ornaments,  which,
 when  they  exceed  certain  specified
 limits,  are  only  required  to  be  declar-
 ed.  These  limits  have  been  pitched
 fairly  high  so  as  to  ensure  that  by  far
 the  larger  sections  of  people  are  not
 required  to  make  these  declarations.
 The  private  possession  of  primary
 gold,  that  is  gold  in  the  form  of  in-
 gots,  slabs,  bars,  rods,  etc..  is  banned.
 There  is  no  restriction  on  possession
 of  gold  articles  which  were  possessed
 by.  persons  at  the  time  of  introduction
 of  the  Gold  Control  Rules  in  January,
 963  but  there  is  a  restriction  on  fresh
 acquisition  of  articles,  as  distinct  from
 ornaments.  An  exception  has,  how-
 ever,  been  made  in  favour  of  gold
 coins  to  the  extent  of  five  in  number
 by  way  of  gift  or  exchange.  Business
 in  gold  by  dealers  and  refiners,  as
 hitherto,  is  controlléd  and  regulated
 by  a  system  of  licensing  and  pres-
 cription  of  returns.  Gold  refineries
 have  been  brought  under  stricter  Gov-
 ernment  control  and  they  manufacture
 primary  gold  only  in  the  form  of
 standard  gold  bars  as  prescribed.  The
 ultimate  object  is  to  bring  the  gold
 refining  work  under  State  manage-

 ment  as  soon  as  possible.  A  certified
 goldsmith  can  accept  work  not  only
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 from  the  public  but  also  from  licen-
 sed  dealers.  He  can  also  take  the
 assistance  of  specialist  goldsmiths  like
 diecutters,  engravers  etc.  Special
 facilities  have  been  provided  in  case
 of  gold  which  forms  part  of  the
 structure  of  public  religious  institu-
 tions  and  for  ornaments  and  articles
 owned  by  these  institutions

 Besides  these  basic  features  some
 new  provisions  have  been  introduced
 in  the  Bill  with  a  view  to  tightening
 up  the  procedural  aspects  of  the  Con-
 trol  and  eliminating  certain  adminis-
 trative  lacunae  which  had  come  to
 notice  during  the  course  of  the  actual
 working  of  the  scheme  of  control.  The
 Notes  on  Clauses  which  were  appended
 to  the  Bill  as  introduced  in  the  Lok
 Sabha  focus  attention  on  these  pro- visions.  However,  I  may  make  men-
 tion  here  of  two  important  provisions.
 Consequent  on  the  ban  on  private
 Possession  of  primary  gold,  a  tendency was  noticed  for  smuggled  gold  to  be
 disguised  in  the  form  of  crudely  made
 ornaments  which,  in  essence,  were
 nothing  but  gold  bullion.  It  was  also
 observed  that  in  several  cases  the
 persons  from  whom  dealers  claimed  to
 gave  acquired  ornaments  were  either
 fictitious  or  not  traceable  so  that  the
 source  of  such  gold  which  remained
 unaccounted  for,  but  which  had  none-
 theless  entered  into  circulation  on  a
 substantial  scale,  could  not  be  traced. An  ‘Explanation’  has  now  been  added
 to  the  definition  of  the  term  ‘orna-
 ment’  with  a  view  to  exclude  crude
 manufactures  of  gold  from  the  facility available  in  law  for  the  acquisition, sale  and  possession  of  genuine  orna-
 ments.  Simultaneously,  a  provision
 has  also  been  made  casfing  a  respon-
 sibility  on  all  licensed  refiners,  dealers
 and  goldsmiths  to  take  all  reasonable
 steps  to  satisfy  themselves  as  to  the
 identity  of  the  persons  from  whom
 they  acquire  any  articles  or  orna-
 ments.  The  second  important  provi-
 sion  requires  every  licensed  dealer  or
 refiner  to  declare  all  gold  articles  or
 ornaments  which  belong  to  him  or
 which  are  in  his  possession,  custody
 or  control.  The  exemption  limits
 permissible  from  the  general  publi¢
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 in  relation  to  the  requirement  of
 declaration  of  ornaments  will  not  be
 available  to  the  dealers  and  refiners.
 It  had  been  repeatedly  observed  thar
 licensed  dealers,
 possession  of  stecks  of  ornaments  in
 excess  to:  those  entered  in  their  pres-
 cribed  accounts,  often  took  the  plea
 that  these  represented  their  personal
 property.  It  was  also  noticed  that
 they  kept  the  ornaments  manufactured
 by  them  clandestinely,  at  their  resi-
 @ences  and  other  places  and  when
 such  stocks  were  detected,  they
 Claimed  them  as_  their  personal  pro-

 _perty.  It,  therefore,  became  neces-
 sary  to  provide  for  declaration  of  all
 ornaments  and  articles  possessed,
 owned  or  controlled  by  dealers  and
 refiners.  I  may  mention  that  this
 provision  does  not  apply  to  certified
 goldsmiths.  I  may  also  make  a  refer-
 ence  to  another  new  provision  which
 has  been  introduced  with  a  view  to
 safeguarding  the  interests  of  the  pub-
 lic  as  also  to  check  possible  malprac-
 tices.  This  requires  licensed  dealers
 to  stamp  the  purity  of  the  ornaments
 manufactured  or  sold  by  them.  This
 provision  will  again  not  apply  to
 certified  goldsmiths  who  only  manu-
 facture  ornaments  on  orders  of  their
 customers  and  do  not,  like  the  dealers,
 buy  or  sell  ornaments.

 The  Joint  Committee,  which  consi-
 dered  the  provisions  of  the  Bill,  taking
 in  account  of  the  representations
 received  from  various  interests  also
 has  made  several  changes  in  the  Bill.
 For  instance,  a  certificate  issued  to  a
 goldsmith  which  is  at  present  subject
 to  periodical  renewal  will  now  be  valid
 for  his  lifetime  unless  it  is  cancelled
 earlier  for  reasons  such  as  contraven-
 tions  of  the  law.  A  displaced  gold-
 smith  who  had  taken  rehabilitation
 loan  has  been  made  eligible  to  apply
 for  grant  ef  a  certificate  if  he  so
 desires.  Similarly,  a  member  of  a
 goldsmith’s  family  who  was  assisting
 the  goldsmith  in  his  work  for  a  period
 of  not  less  than  one  year  before  the
 commencement  of  this  Act  can  apply
 for  a  certificate.  Further,  an  artisan
 working  for  a_  licensed  dealer  may
 also  apply  for  a_  certificate.  The
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 quantitative  limit  on  primary  gold
 used  by  a  goldsmith  during  the  course
 of  manufacture  ef  ornaments  has  been
 raised  from  200  grams  to  300  grams.
 He  has  also  been  permitted  to  engage
 one  hired  labourer  to  assist  him  in
 his  work  although  such  hired  labourer
 will  not  be  eligible  to  receive  a  certi-
 ficate.  A  provision  has  also  been  made
 for  reference  to  a  High  Court  on
 questions  of  law.

 Soon  after  this  Bill  is  passed,  I
 intended  to  arrange  for  a  proper
 publicity  in  the  newspapers,  etc.  to
 explain  in  layman’s  language  the
 provisions  of  this  Act  as  they  affect
 the  public  at  large  and  the  trade  so
 that  the  common  man  is  made  fully
 aware  of  his  rights  and  obligations
 under  this  law.

 I  will  now  briefly  deal  with  the
 Minutes  of  Dissent  which  some  hon-
 ourable  members  have  appended  to
 the  report  of  the  Joint  Committee.  A
 particular  point  of  criticism  in  several
 of  these  minutes  is  about  the  lot  of
 the  goldsmiths.  It  has  been  stated
 that  the  Bill  continues  to  be  a  measure
 weighted  against  the  goldsmith  and
 his  children,  that  grant  of  certificates
 only  to  such  displaced  goldsmiths  as
 have  repaid  the  rehabilitation  loan
 will  spell  hardship,  and  that  condi-
 tions  attaching  to  the  issue  of  the
 certificates  are  onerous.  This  line  of
 criticism  causes  Me  some  surprise,
 because  the  Bill,  as  reported  on  by
 the  Joint  Committee,  in  fact  meets
 these  as  well  as  other  points.  The
 amendments  incorporated  in  the  Bill
 by  the  Joint  Committee  to  which  I
 have  already  referred  confer  on  the
 goldsmiths  very  substantial  further
 concessions.  I  would  urge  for  the
 consideration  of  my  friends  who  are
 particularly  concerned  about  the  lot
 of  the  goldsmiths  that  they  might
 closely  examine  the  provisions  of
 Chapter  VIII  of  the  Bill.

 I  am  gratified  to  see  that  while
 appending  their  minutes  of  dissent,
 majority  of  the  members  have  none-
 theless  endorsed  aims  and  objectives
 of  the  policy  underlying  the  Gold
 Control  measure.  Shri  Anbazhagan
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 has  in  fact  stated  that  “these  statu-
 tory  measures  adopted  in  the  past  and
 also  provided  in  this  Bill,  do  not  go
 far”.  Perhaps  this  is  so.  Recognis-
 ing,  however,  that  a  measure  of  socio-
 economic  reform  which  is  aimed  at
 changing  centuries-old  traditions  and
 customs  cannot  be  expected  to  become

 ‘fully  effective  within  a  short  period,
 Government,  in  deference  ‘to  public
 opinion,  decided  to  introduce  the  res-
 trictions  aimed  at  discouraging  the
 use  of  gold  only  gradually.  Govern-
 ment’s  policy,  however,  remains
 directed  towards  taking  progressive
 steps  to  wean  people  away  from  the
 habit  of  acquiring  gold  and  mobilise
 for  constructive  utilisation  the  consi-
 derable  wealth  in  the  country  which
 lies  idle  and  inactive  in  the  form  of
 gold  hoardings.  A  point  made  in  this
 regard  in  the  dissenting  minutes  was
 that  although  there  was  sympathy  for
 the  aims  of  the  Government’s  gold
 policy,  yet  as  the  objectives  of  the
 policy  had  not  been  achieved,  the
 measure  should  be  opposed.  I  regret
 I  do  not  see  the  validity  of  this  man-
 ner  of  reason.  First,  even  in  its
 relaxed  form,  the  Gold  Control  has
 been  valuable  aid  in  the  detection  of
 smuggling  and  has  placed  obstacles
 and  hurdles  in  the  path  of  circulation
 of  smuggled  gold.  Secondly,  the
 point  that  smuggling  still  persists  is  not
 an  argument  against  the  Gold  Con-
 trol;  on  the  contrary  it  reinforces  the
 need  for  stricter  measures.  If  smug-
 gling  could  persist  in  spite  of  control-
 led  conditions,  the  position  resulting
 from  elimination  of  such  a_  control
 would  be  far  more  alarming.  It  would
 be  readily  appreciated  that.  our  scarce
 foreign  exchange  resources  do  not
 permit  of  any  liberties  to  be  taken  in
 the  matter.

 A  point  has  also  been  made  _  that
 smuggling,  no  matter  what  the  com-
 modity,  is  harmful  and  steps  should
 be  taken  preferably  on  other  fronts
 to  prevent  smuggling  of  gold  as  also
 of  other  commodities  and  to  plug
 leakages  of  foreign  exchange  parti-
 cularly  through  under-invoicing  and
 over-invoicing  of  goods.  I  may  assure
 the  House  that  the  Government  is
 fully  alive  to  the  need  to  tighten  up.
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 the  measures  simultaneously  on  those
 fronts  also.  Various  steps:  have  been

 ‘taken  and  are  being  taken  in  those
 directions.  I  have  also  to  remind
 honourable  members  that  whereas  all
 smuggling  is  bad  and  injurious  for  the
 economy  of  he  country,  gold  stands
 in  a  class  by  itself.  Because  of  its
 easy  vendibility,  comparatively  smailer
 bulk  for  value  and  the  continuing
 urge  to  acquire  gold,  smuggling  of
 gold  as  a  single  commodity  has  been
 causing  the  largest  drain  on  our
 foreign  exchange  resources  and,  there-
 fore,  needs  special  attention  and  more
 drastic  measures  to  combat  it.  It
 follows  that  general  measures  taken
 on  the  anti-smuggling  front  are  sup-
 plemented  by  a  system  of  detailed
 control  on  the  internal  transactions  in
 gold  such  as  this  Bill  seeks  to  impose.
 I  also  see  no  force  in  the  contention
 that  gold  is  the  only  safeguard  against
 inflationary  tendencies  and  the
 dwindling  value  of  the  rupee.  The
 hoarding  of  gold  results  in  sterile
 waste  of  resources.  Even  on  purely
 commercial  considerations,  the
 advantage  of  investment  in  gold  is
 only  illusory.  If  money  is  properly
 invested  in  Small  Saving  and  other
 schemes,  which  are  easily  available  to
 the  common  man,  the  return  on  such
 investments  would  be  substantial  over
 a  period,  even  more  than  the  gain  by
 the  rise  in  the  price  of  gold.  The
 fact  of  the  matter  is  that  those  who
 choose  to  invest  in  gold  in  a  big  way
 are  not  interested  in  obtaining  return
 on  their  investment,  but  to  hide  their
 wealth.  Then  criticism  has  been  made
 of  the  regulation  of  trade  in  gold.  I
 do  not  see  how  we  can  do  without
 regulating  business  and  trade  in  gold
 if  we  have  to  have  any  sort  of  control.
 The  provisions  of  this  Bill  do  not
 interfere  with  the  carrying  on  of

 ‘legitimate  business.  Such  restrictions
 as  have  been  imposed  to  regulate  the
 trade  are  minimum  and  _  absolutely
 essential.

 In  some  minutes  of  dissent,  it  has
 been  stated  that  no  attempt  has  been
 made  to  reduce  the  lure  and  demand
 for  gold  from  the  public.  The  most
 important  weapon  to  bring  this  about
 was  the  l4-carat  restriction  on  purity
 of  ornaments  which  was  withdrawn
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 (Shri  Morarji  Desai]
 in  deference  to  the  views  expressed
 in  the  Parliament  and  outside.  ‘The
 other  potent  weapon  to  reduce  this
 lure  and  demand  for  gold  is  through
 systematic  public  education.  Here
 again,  the  required  degree  of  initiative
 and  guidance  has  not  been  forth-
 coming  from  leaders  of  public  opinion.
 I  would  earnestly  urge  the  honourable
 members  to  exert  their  influence  and
 lend  their  active  support  towards
 extensive  public  education  so  as_  to
 wean  the  public  away  from  the  habit
 of  locking  their  resources  in  gold.

 I  would  wind  up  by  stating  that
 Government’s  basic  gold  policy  having
 already  been  endorsed  by  the  Parlia-
 ment  when  it  enacted  the  Gold  (Con-
 trol)  Act,  1965,  which  was  a  far  more
 restrictive  and  stringent  measure,
 there  ought  to  be  no  serious  criticism
 of  the  present  Bill  as  reported  by  the
 Joint  Committee.  With  these  words,
 Sir,  I  move*:

 “That  the  Bill  to  provide,  in  the
 economic  and  financial  interests  of
 the  community,  for  the  control  of
 the  production,  manufacture,  sup-
 ply,  distribution,  use  and  possession
 of,  and  business  in,  gold,  ornaments
 and  articles  of  gold  and  for  matters

 .connected  therewith  or  incidental
 thereto  as  reported  by  the  Joint
 Committee,  be  taken  into  considera-
 tion.”
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :

 moved  :
 “That  the  Bill  to  provide,  in  the

 economic  and  financial  interests  of
 the  community,  for  the  control  of
 the  production,  manufacture,  sup-
 ply,  distribution,  use  and  possession
 of,  and  business  in,  gold.  ornaments
 and  articles  of  gold  and  for  matters
 connected  therewith  or  incidental
 thereto  as  reported  by  the  Joint
 Committee,  be  taken  into  considera-
 tion.”
 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack):

 On  a  point  of  order.  The  hon.  Minis-
 ter  has  just  stated  that  this  Bill  does
 not  interfere  with  any  profession  or
 with  any  business.  I  would  draw
 your  attention  to  clause  39.

 Motion
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  If  he  has
 objection  to  any  particular  clause,  he
 can  raise  that  point  when  that  clause
 comes  up.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  I  am
 raising  the  point  under  article  9  of
 the  Constitution.  Kindly  see  what
 clause  39  says.  It  reads  thus:

 “Save  as  otherwise  provided  in
 this  Act,  no  person  shall  commence,
 or  carry  on,  business  as  goldsmith
 after  the  commencement  of  this  Act,
 unless  he  holds  a  valid  certificate
 recognizing  him  as  a  goldsmith.”.

 So,  there  is  a  prohibition  here.  It
 appears  that  the  hon.  Minister  thinks
 that  this  Bill  is  only  for  the  present,
 and  no  future  generation  will  become
 goldsmiths.  Because  of  circumstances,
 the  calling  of  goldsmiths  is  a  profes-.
 sion  in  this  country  to  this  extent
 that  a  caste  is  specifically  called  as
 goldsmiths.  Article  9()(g)  says:
 that  :

 “All  citizens  shall  have  the  right
 to  practise  any  profession  or  to
 carry  on  any  occupation,  trade  or
 business.”.

 It  can  only  be  restricted’  under  clause
 (6)  of  article  9  which  says  thus:

 “Nothing  in  sub-clause  (g)  of  the
 said  clause  shall  affect  the  opera-
 tion  of  any  existing  law  in  so  far
 as  it  imposes,  or  prevent  the  State
 from  making  any  law  imposing,  in
 the  interests  of  the  general  public,
 reasonable  restrictions  on  the  exer-
 cise  of  the  right....
 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  That  is

 the  point.
 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  Reason-

 able  restriction  on  the  exercise  of  the
 right  does  not  mean  that  we  can
 abolish  the  profession  itself.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  does
 not  mean  abolition;  it  is  only  restric-
 tion.  Whether  it  is  reasonable  or  not
 is  a  thing  on  which  interpretations
 may  differ.

 SHRI  N.  DANDEKER  (Jamnagar)  :
 His  point  is  that  in  a  generation  the
 profession  of  goldsmiths  will  be
 abolished.

 *Moved  with  the  recommendations  of  the  President,
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 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  I  am
 coming  to  that.  Clause  39(4)  says:

 “On  and  from  the  commencement
 of  this  Act,  the  following  classes  of
 persons  shall  be  eligible  to  apply
 for  the  grant  of  a_  certificate,
 namely  :—

 (a)  a  person,  who  at  the  com-
 mencement  of  this  Act  is  a
 member  of  the  family  of  a  zerti-
 fied  goldsmith  and  had  _  been
 assisting  him  in  his  work  as  a
 goldsmith  for  not  less  than  one
 year.”,

 But  what  about  the  people  who  will
 be  born  hereafter?  What  about  the
 ‘people  who  will  be  able  to  assist  the
 goldsmiths  and  who  would  take  up
 the  profession  of  the  father  after
 attaining  majority.  Those  persons
 are  completely  blocked  out  and  they
 care  being  disabled  from  practising  that
 profession.  It  is  actually  killing  the
 profession;  it  is  not  regulating  it  or
 restricting  it  but  actually  killing  it

 and  eliminating  such  persons  from
 practising  the  profession  of:  gold-
 smiths.  So,  this  clause  and  the  Bill
 which  contains  such  a  clause  cannot
 be  considered  and  it  is  unconstitu-
 tional.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :
 hon.  Member  has  himself  pointed  cut
 already,  there  can  be  _  reasonable
 restriction  in  public  interest  and  it  is
 ‘such  a  restriction  that  is  sought  to  be
 put  on  this  particular  profession.  As
 regards  the  interpretation  which  the
 hon.  Member  has  given  it  is  a  point
 for  debate  whether  it  could  be  inter-
 preted  in  that  manner  or  in  some
 other  manner.  There  is  no  ‘point  of
 order.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  The
 Constitution  authorises  only  restric-
 tion  but  it  does  not  authorise  abolition
 of  a  profession  so  far  as  persons  are
 concerned.

 SHRI  NAMBIAR  (Tiruchirappalli)  :
 ‘It  goes  against  the  fundamental  rights
 and  the  Constitution.  Even  the
 Deputy  Prime  Minister  cannot  violate
 the  fundamental  rights.
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 SHRI  MORARJI  DESAI:  In  _  the
 first  place  I  would  submit  that  there
 have  been  several  rulings  by  the
 Speaker  that  the  question  of  law,
 namely  whether  it  is  within  the
 Constitution  or  not  is  not  to  be  decided
 by  the  House  but  it  will  be  decided  by
 a  proper  court.  Therefore,  that  point
 of  order  does  not  arise  at  all.

 But  even  when  he  says  that  this  is
 a  fundamental  right,  I  would  submit
 that  it  is  a  fundamental  right  for  all
 citizens,  that  is,  those  who  are  living,
 not  those  who  are  to  be  born.  How
 can  it  apply  to  future  generations  ?  3
 do  not  understand  this.  How  could
 it  apply  to  those  who  are  not  existing
 today?  I  can  argue  about  it  in  the
 Supreme  Court.  But  here  we  are  not
 competent®  I  have  no  doubt  however
 that  I  can  argue  on  this  point  even
 before  the  Supreme  Court  and  say
 that  this  is  a  valid  point.  Therefore,
 there  is  no  merit  in  what  he  says.

 SHRI  NAMBIAR:  This  argument
 is  palpably  wrong.  My  submission  is
 this.  Knowing  full  well  that  the  thing
 is  palpably  wrong  and  _  prima  facie
 wrong,  even  though  he  says  that  it  is
 for  the  courts  to  decide,  still  as  law-
 makers,  we  cannot  allow  this  kind  of
 thing  to  happen.  We  feel  that  it  is
 wrong  and  it  is  fundamentally  opposed
 to  the  Constitution.  So,  how  can  we
 allow  this  Bill  to  be  passed?  Let  the
 courts  decide  if  there  is  a  dispute.
 But  here  the  question  of  dispute  does
 not  arise  at  all.  We  are  so  clear  that
 it  is  contrary  to  the  Constitution.
 Therefore,  we  want  it  to  be  interpre-
 ted  in  a  proper  manner,  and,  there-
 fore,  I  would  submit  that  we  should
 not  enter  into  any  such  legislation
 here.

 SHRI  P.  RAMAMURTI  (Madurai):
 I  am  interested  in  it  as  a  worker,  The
 hon.  Deputy  Prime  Minister  has  just
 stated  that  fundamental  rights  are  for
 citizens.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  That  is
 not  the  argument  on  which  I  am  rely-
 ing.  I  am  relying  on  the  Speaker’s
 rulings,
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  have
 already  said  that  it  is  a  reasonable
 restriction  and  it  does  not  contravene
 the  Constitution....

 SHRI  NAMBIAR:  You  have  not
 vet  given  your  ruling  but  you  are  yet
 to  give  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  have
 already  given  my  ruling.  If  Shri  P.
 Ramamurti  wants  to.  argue  on  that
 point,  he  will  get  an  opportunity  to
 argue  on  it  later.

 SHRI  P.  RAMAMURTI:  You  may
 hear  the  point  and  then
 decide,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  If  it  is  a
 new  point  I  can  decide.

 SHRI  P.  RAMAMURTI:  It  is  a  new
 point.

 you  may

 Clause  39(4)  says:
 “On  and  from  the  commencement

 of  this  Act,  the  following  classes  of
 persons  shall  be  eligible  to  apply
 for  the  grant  of  a_  certificate,
 namely  :—

 (a)  a  person  who  at  the  com-
 mencement  of  this  Act  is  a
 member  of  the  family  of  a  certi-
 fied  goldsmith  and  had  _  been
 assisting  him  in  his  work  as  a
 goldsmith  for  not  less  than  one
 year.”,

 Therefore,  the  profession  of  carrying
 on  the  activities  of  a  goldsmith  and
 his.  work  is  confined  ofly  to  a  few
 persons.  I  am  concerned  with  this
 from  the  point  of.  view  of  a  worker.
 Suppose  I  am  not  a  member  of  the
 family  of  a  goldsmith.  But  I  may.
 Jearn  this  as  a  profession  or  as  a  trade
 as  a  person  or  a  citizen  to  whom  no
 other  avenue  of  employment  is  open.
 In  this  country  there  is  so  much  of
 unemployment.  So,  suppose  I  am
 learning  this  trade.  Why  should  this
 Bill  totally  and  completely  ban  any-
 body  other  than  a  member  of  the
 family  of  a  goldsmith  from  becoming
 a  certified  goldsmith  and  carrying  on
 that  profession  ?
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 I  submit  that  this  clause  puts  a  total
 ban.  It  is  not  a  reasonable  restric-
 tion.  Reasonable  restriction  .  would
 mean  that  you  can  carry  on  this  pro-
 fession  or  this  trade  only  under  certain
 restrictions  which  may  be  spelt  out.
 But  here  there  is  no  question  of  res-
 triction.  It  is  a  total  ban  on  all  those
 people,  on  the  overwhelming  majority
 of  persons  or  citizens  of  this  country.
 That  is  why  I  say  that  it  is  unconsti-
 tutional,

 SHRI  MORARJI  DESAI:  My  hon.
 friend  has  not  taken  into  account
 clause  39(d)(4)(d)  which  reads  thus:

 “a  person  who  belongs  to  a  cate-
 gory  or  class  to  which,  in  the  opinion
 of  the  Administrator,  the  certificate
 may  be  granted  in  the  public
 interest.”

 Therefore,  any  people  could  be
 brought  under  this.  So,  there  is  no
 total  ban,  it  is  a  very  reasonable
 restriction.  It  is  wrong.  They  forget
 all  the  clauses  and  want  to  argue.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM
 (Visakhapatnam):  Another  point....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  If  you
 have  any  new  point,  then  I  will  hear.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM:
 Please  hear  me.

 SHRI  NAMBIAR:  It  goes  against
 the  Constitution..  Everybody  has  got
 a  point.

 ‘SHRI  TENNETI  VISWANATHAM  :
 If  the  point  which  I  make  is  not  new,
 then  you  can  say  that  it  is  old  ané
 rule  it  out.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  You  will
 make  the  old  point  with  a  new
 garb.....

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM:
 Let  us  see.  This  Gold  Control  Order
 is  like  that;  giving  scope.to  points  of
 order.  What  are  we  to  do?  This  Bill,
 in  the  garb  of  restricting  the  use  of
 gold  is  preventing  a  person  from
 exercising  his  Fundamental  Right  of
 owning,  acquiring  or  disposing  of
 property  here  ‘God’;  unless  the  Admi-
 nistrator  or  Controller  agrees,  I  can-
 not  own,  I  cannot  purchase,  I  cannot
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 agree  to  have,  by  sale,  gift  or  other-
 wise,  any  gold  at  all.  Why?  Gold
 igs  a  property.  Gold  is  a  supreme
 property.  Gold  is  not  a  kind  of  pro-
 perty  which  people  despise.  This  is
 what  the  International  Monetary  Fund
 requires,  this  is  what  America  wants,
 this  is  what  France  wants,  and  this  is
 what  everybody  wants:  What  right
 has  this  Government  got  in  the  face  of
 article  9  to  say  that  we  shall  not
 own  gold.  You  can  say;  you  shall
 not  own  so  much  of  gold;  gold  beyond
 a  specified  limit.  You  can  put  a  res-
 triction,  8  ceiling....  (Interruption)
 but  this  is  a  blanket  clause  saying,
 you  shall  not  own  primary  gold  at
 all  What  is  the  harm  if  I  have  it?
 If  I  can  have  1,000  tolas  of  gold  in
 the  shape  of  articles,  why  can’t  I  have
 it  in  the  shape  of  bar?  I  _  cannot
 understand  this  distinction,  why  it  is
 made  and  for  whose  benefit  it  is  made.
 The  basic  thing  is  that  it  is  gold.
 Ornament  is  only  a  shape,  which  is
 a  modification—false;  only  the  gold  is
 true.  “Vaachaarambham  Vikaaro
 Naamadheyan.”  This  is  what  is  said
 in  the  upanishad.  If  I  can  hold  it  in
 the  shape  of  ornaments,  I  must  be
 able  to  hold  it  in  the  shape  of  pri-
 mary  gold.  The  fundamental  point  is
 that  this  insidiously  cuts  at  the  very
 root  of  article  19,  the  right  to  own
 property.  This  is  my  fundamental
 objection.  In  the  name  of,  in  the  garb
 of,  in  the  pretext  of,  controlling
 smuggled  gold,  it  is  cutting  at  the
 very  root  of  my  Fundamental  Right
 to  own  propery,  to  possess  property,
 to  get  property,  to  exchange  property,
 to  gift  property.  Here  the  property
 aimed  at  is  gold.  It  is  a  hopeless
 thing.

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:  rose—

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  No  more
 speeches,  please.  I  have  gone  through
 the  section  that  was  quoted  earlier.
 Is  it  the  same  point  that  he  wants  to
 make  ?

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL
 (Chandigarh)  :  Please  hear  me.

 My  submission  is  that  I  do  not  agree
 with  the  Finance  Minister  when  he
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 says:  let  us  pass  an  invalid  law,  let
 us  pass  an  illegal  law  and  it  will  be
 further...,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  He  never
 said  that.

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:  He
 said  that:  let  us  pass  a  law,  a  piece
 of  legislation  which  infringes  the
 Fundamental  Rights.  Parliament  will
 not  pass  such  a  law  if  it  is  aware  of
 that.  If  we  pass  such  a  piece  of  legis-
 lation  in  ignorance,  that  is  a  separate
 matter.  Sub-section  (g)  of  article  9
 of  the  Constitution  clearly  says:

 “All  citizens  shall
 rights....”

 have’  08

 All  citizens,  whether  born  today  or  to
 be  born  hereafter;  it  applies  to  the
 present  generation  as  well  as  to  the
 posterity.

 “All  citizens  shall  have  the  right  to
 practise  any  profession  or  to  carry
 on  any  occupation,  trade  or  business.”

 Now  clause  39  of  the  Bill  says:
 “Save  as  otherwise  provided  in

 this  Act,  no  person  shall  commence,
 or  carry  on,  business  as  a  goldsmith
 after  the  commencement  of  this  Act,
 unless  he  holds  a_  valid  certificate
 recognizing  him  as  a  goldsmith.”

 That  means  it  is  debarring  all  persons,
 whether  present  today  or  to  be  born
 hereafter,  from  taking  up  this  trade.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  This
 point  was  argued.  If  we  accept  the
 social  objective  that  has  to  be  served
 by  the  Bill,  some  restriction  is  neces-
 sary.  Otherwise,  there  might  be
 spurious  goldsmiths  applying  for  a
 certificate  and  by  passing  the  law.  I
 have  satisfied  msyelf  that  it  is  absolu-
 tely  in  order.

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:  I  can
 understand  reasonable  restriction
 being  placed  against  certain  class  of
 people.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  This  is
 reasonable.
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 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:  Here
 every  citizen  who  is  to  be  born  here-
 after  is  being  debarred  from  taking
 up  this  profession  or  practising  this
 trade.  Can  this  by  any  stretch  of  the
 imagination  be  termed  a  reasonable
 restriction  ?

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  rose—

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Shri
 Banerjee  has  come:  on  the  scene  just
 now.  We  have  covered  a  lot  of
 ground  already.

 As  regards  Shri  Goel’s  point,  I
 would  draw  his  attention  to  cl.  39(4)
 (d)  on  p.  26:

 “A  person  who  belongs  to  a  cate-
 gory  or  class  to  which  in  the  opinion
 of  the  Administrator,  the  certificate
 may  be  granted  in  the  public
 interest”.

 So  it  does  not  bar.

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL:  This
 certificate  can  be  granted  under  sub-
 el.(4)  on  and  from  the  commencement
 of  this  Act.  It  says  the  following
 classes  of  persons  shall  be  eligible  to
 apply  for  the  grant  of  a  certificate.
 Therefore,  it  debars  all  other  persons
 who  are  to  be  born  hereafter.  ‘That
 means  it  is  not  placing  any  reasonable
 restriction  against  any  disqualified
 person,

 SHRI  RANDHIR  SINGH  (Rohtak):
 Shri  Goel  can  get  a  certificate.

 SHRI  SHRI  CHAND  GOEL  :  My  sub-
 mission  is  that  we  are  not  competent
 to  pass  this  legislation  which  contra-
 venes  the  provisions  of  the.  Constitu-
 tion  guaranteeing  fundamental  rights.
 Therefore,  we  should  apply  our  minds
 and  give  serious  thought  to  it.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 The  hon,  Finance  Minister  has  said
 and  talked  about  reasonable  restric-
 tions.  When  we  talk  of  reasonable
 restrictions  to  improve  society  or  bring
 about  some  social  aim,  sometimes
 reasonable  restrictions  are  necessary.
 When  this  question  of  reasonable
 restriction  was  raised  in  connection
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 with  the  compulsory  deposit  scheme,-
 the  hon.  Finatce  Minister  pleaded  the
 same  argument  of  reasonable  restric-
 tion.  We  contested  it,  Ultimately,
 the  Attorney  General  was  summoned.
 He  addressed  the  House  and  we  were
 allowed  to  put  him  many  questions
 as  to  whether  it  was  actually  a  reason-
 able  restriction  or  not.  Since  a  very
 important  and  big  constitutional  point
 concerning  my  fundamental  right,  the
 fundamental  right  of  the  goldsmiths,
 is  involged,  I  would  request  that.  he
 be  summoned  to  explain  this  point.

 We  have  heen  granting  certificates
 to  goldsmiths.  They  belong  to  the
 backward  classes.  You  remmeber
 under  this  particular  rule,  when  we
 issue.  certificates  to  the  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes,  we  also

 _issue  certificates  to  backward  classes.
 Who  will  be  the  backward  classes
 according  to  the  Administrator?  Only
 those  who  get  a  certificate  from  the
 Controller.  It  means  that  5  lakhs  of
 people  in  this—and  5  lakhs  more  are
 to  come—those  people  who  are  certi-
 ficate-holders  wilh  also  be  regarded
 as  goldsmiths  and  they  will  be  allow-
 ed  to  take  up  this  trade.  This  is
 wrong  in  principle.

 I  would  urge  upon  you  to  summon
 the  Attorney  General  tomorrow  and
 address  the  House.  Let  us  be  con-
 vinced  that  it  is  a  reasonable  restric-
 tion.  We  are  not  convinced  either  hy
 the  Finance  Minister  or  any  other
 member  opposite.  Let  the  issue  be
 thrashed  out  as  I  have  suggested.

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE
 (Kolaba)  :  I  am  on  a  very  small  potnt.
 I  am  referring  to  cl.  39(4)  which  says:

 “On  and  from  the  commencement
 of  this  Act,  the  following  classes  of
 persons  shall  be  eligible  to  apply
 for  the  grant  of  a  certificate  :

 (a)  a  person  who,  at  the  com-
 mencement  of  this  Act,  is  a  member
 of  the  family  of  a.  certified  gold-
 smith....

 (b)  a  person  who  has  received
 any  loan  from  the  Government...”

 Provided  that  a  certificate  granted...



 वा

 -(c)-an  artisan  if  he  surrenders
 his  identity  card  as.an  artisan;

 (d)  a  person  who  belongs  to  a
 category  or  class  to  which,  in  the
 ‘opinion  of  the  Administrator,  the
 certificate  may  be  granted  in  the
 public  interest.”

 I  do  not  come  in  any  of  these  cate-
 gories.  I  do  not  know  whether  he
 will  put  me  9  that  class.  Does  it
 mean  that  because  this  restriction  is
 going  to  be  put,  my  fundamental
 rights  under  article  9  are  taken
 away?  If  we  are  to  say  that  this  will
 ‘be  done  at  the  pleasure  of  the  Admi-
 nistration,  even  then  there  is  not  wide
 scope.  “The  Administrator  has  ‘to
 decide  whether  I  belong  to  a  class  or
 whatever  it  is.  I  positively  will  not
 belong  to  that  class..  What  will  a
 ‘court  of  law  say  about  this...  (Inter-
 ryptions.)....that  Mr,  Kunte  does  not
 belong  to  that  class....

 AN  HON.  MEMBER:  Thank  God
 yyou  do  not.

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE:  Are
 we  against  caste  or  community?  Are
 we  not  saying  that  there  is  equality
 before  law?  Having  created  equality
 before  law,  why  do  they  now  talk  of
 categories  and  classes?  Unfortunately
 or  fortunately,  I  do  not  belong  to
 either  of  the  categories  or  classes,  But
 to  debar  me  from  practising  this
 particular  profession  would  positively
 militate  against  article  Cr
 (Interruptions.)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  On.  this
 point  I  have  heard  enough.  Whether
 the  restrictions  are  reasonable  or  not
 will  be  decided  by  the  court,  if  the
 matter  goes  before  the  court.

 SHRI  ८.  K.  BHATTACHARYYA
 (Raiganj)  :  Those  who  are  contending
 here  that  it  offends  the  provisions  of
 the  Constitution  should  move  a  writ
 petition  in  the  Supreme  Court
 restraining  Parliament  from  passing
 this  Bill

 SHRI  NARENDRA  KUMAR  SALVE
 (Betal)  :  It  has  been  asserted  times
 without  number  that  law  is  the  same
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 for  everyone.  That  is  an  incorrect
 assumption.  Law  is  not  the  same  for
 everyone.  Amongst  equals  the  same
 law  will  apply.

 श्री  जाज  फरनेंडीज्  (बम्बई-दक्षिण)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मेरा  एक  व्यवस्था  का
 प्रश्न  है  z आप  आटिकल  i3(2)  को  देखिये।
 विधेयक  को  पेश  करने  के  बाद  जो  यहां  पर
 व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाये  गये  उनको  ले  कर
 अर्थ  मंत्री  ने कहा  है  कि  अगर  कोई  गलत
 काम  किया  जा  रहा  है  या  संविधान  के  खिलाफ
 कोई  काम  किया  जा  रहा  है  तो  सुप्रीम  कोर्ट
 अथवा  किसी  दूसरी  अदालत  के  सामने  जा
 कर  इसका  फैसला  करवाया  जा  सकता  है  |
 में  बहुत  ही  नम्  शब्दों  में  3(  2)  के  अन्तर्गत
 यह  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  v

 “The  State  shall  not  make  any
 law  which  takes  away  or  abridges
 the  rights  conferred  by  this  Part
 and  any  law  made  in  contravention
 of  this  clause  shall,  to  the  extent  of
 the  contravention,  be  void.”

 49  आर्टिकल  यहां  पर  पढ़ा  गया  है.
 आप  44  नम्बर  का  क्लाज़  इस  बिल  का
 देखिये  ।  यह  आटिजेज के  बारे  में  है  :

 “A  licensed  dealer  may  employ,
 whether  on  a  whole-time  or  part-
 time  basis  or  on  payment  of  daily
 ‘wages  or  other  remuneration,  an
 artisan....”

 आगे  जा  कर  आटिजेंन  कौन  होगा,  कौन
 हो  सकता  है,  इत्यादि  बातें  इस  में  लिखी
 हुई  हैं  ।  जहां  आटिकल  3(2)  की  बात
 आती  है.या  इस  सदन  को  इस  तरह  का  कानून
 बनाने  का  अधिकार  है  या  नहीं  है,  यह  बात
 आती  है  तो  आप  देखें  कि  पार्ट  3  में  दिये  गये
 अधिकारों  का  किसी  भी  तरीके  से  कहीं
 भी  थोड़ा  सा  भी  चोट  लगाने  का  काम  जो
 कानून  करता  हो,  उसको  बनाने  का  हमें  अधिकार
 नहीं  है।  आप  39  को  देखिये  और  44  को
 देखिये  a  रेस्ट्रिकशशन  खले  तौर  पर  बिना
 उसको  छिपाते  हुए  लगाने  का  काम  हम  यहां
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 fa  ant  फरनेंडीज़]
 कर  रहे  हें  ।  फिर  अर्थ  मंत्री  का  यह  कहना
 कि  अगर  आपको  कोई  गलत  बात  दिखाई
 देती  हो  तो  आप  बाहर  जा  कर
 अदालत  के  सामने  इस  प्रश्न  को  छेड़  सकते
 हैं,  क्या  ठीक  है  ?  इस  संविधान  ने  इस  सदन
 के  ऊपर  कुछ  बंधन  डाले  हें  और  हमें  उन  बंधनों
 का  पालन  करना  होगा  |

 आगे  आप  आटिकल  i5  को  भी  देखिये  :
 “The  State  shall  not  discriminate

 against  any  citizen  on  grounds  only
 of  religion  race,  caste,  sex,  place  of
 birth  or  any  of  them.”

 आप  44  को  देखिये,  39  को  देखिये  ny
 सीधे  तौर  पर  डिसक्रिमिनेशन  किया  जा  रहा
 है।
 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  have

 seen  it  already.  You  are  making  the
 same  point.  Your  presumption  is
 that  it  contravenes  the  fundamental
 right  somewhere.  I  have  seen  these
 clauses.  I  do  not  feel  they  contravene
 the  fundamental  right.  In  ¢ase  your
 contention  is  correct,  off-hand  I  cannot
 just  say  what  could  be  done.  But  my
 feeling  is  that  it  does  not  contravene
 the  fundamental  rights.  (Interruption)

 SOME  HON.  MEMBERS  rose—
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  is

 not  the  case.  If  it  is  a  question  of
 law.  where,  according  to  your  inter-
 pretation  it  contravenes,  according  to
 my  interpretation  it  does  not.  I  will
 carry  on  the  debate.  (Interruption)

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  As  it  is,
 as  things  are,  we  are  bringing  out
 paints  to  show  that  the  Bill  contra-
 venes  fundamental  rights.  Two  points
 have  been  brought  out,  and  how,  I  am
 bringing  out  a  clear  point  to  which
 there  can  be  no  answer.  Please  refer
 to  clause  0l,  at  page  49,  which  reads  :

 “no  compensation  shall  be  payable
 for  any  reduction  in  the  weight  of
 such  sample  by  reason  of  any  test,
 assay  ‘or  analysis.”

 This  is  taking  away  the  property  from
 a  citizen  without  any  arrangement
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 being  made,  or  rather,  it  is  confiscat-
 ing  the  property  without  compensa-
 tion.  What  answer  is  there?  Is  there
 any  doubt  about  the  fact  that  this  is
 a  confiscatory  clause  ?  ‘

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Is  it  a
 new  point?  I  have  already  ruled—

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  Not  on
 this.  On  the  other  point.  there  is
 some  doubt.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  is  not
 confiscatory  in  nature  as  you  assume.
 Shri  Dandeker.

 SHRI  s.  M.  BANERJEE:  There  is
 one  point.  I  refer  you  to  rule  340
 of  the  Rules  of  Procedure.  Under
 that  rule,  I  want  to  move  that  the
 debate  be  adjourned.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  am
 coming  to  it.  Shri  Deven  Sen  has
 given  notice  of  a  motion.  Shri  Deven
 Sen  may  move  his  motion  now.

 श्री  देवेन  सेन  (आसनसोल  )  :  मेरी  तरमीम
 इस  आशय  की  है  कि

 “गोल्ड  कंट्रोल  बिल  पर  'डिवेट  स्थगित
 रखी  जाए  ad

 मेंने  यह  तरमीम  इसलिए  दी  है  कि इस  बिल
 का  जो  उद्देश्य  था  वह  इस  बिल  के  जरिये

 पूरा  होने  का  कोई  रास्ता  दिखाता  हो,  ऐसा  में
 नहीं  समझता  हूं  ।  बिल  का  उद्देश्य  यह  था
 कि  सोने  की  चोरी  को  रोका  जाए,  भ्रष्टाचार
 को  रोका  जाए,  जो  सोने  का  समगलिंग  होता
 है,  उसको  रोका  जाए,  सोने  के  प्रति  लोगों
 को  जो  मोह  है  उसको  घटाया  जाए  और  जिन्‍्हों
 ने  नाजायज्ञ  तरीके  से  सोने  को  दबा  कर  रखा

 हुआ  है,  उसको  बाहर  निकाला  जाए  ।  ये
 जो  सब  चीज़ें  हें  य ेइस  बिल  के  जरिये  पूरी
 होने  बाली  नहीं  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  बिल  के  कारण
 सोने  का  जो  प्राचीन  शिल्प  हमारे  मुल्क  में
 है  और  जिस  की  ख्याति  दूर  दूर  तक  फैली

 हुई  थी,  रोम,  काहिरा,  बगदाद  और  चीन
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 तक  फंली  हुई  थी  वह  नष्ट  हो  जाएगी  ।  इसके
 इलावा  एक  करोड़  आदमी  जो  सोने  के  शिल्प
 पर  निर्भर  करते  हें,  वे  बेरोजगार  हो  जाएंगे।
 क्योंकि  बीस  लाख  तो  हमारे  देश  में  स्वर्णकार
 हैं  और  एक  एक  आदमी  के  परिवार  में  पांच
 पांच  सदस्य  भी  अगर  लगायें  तो  उनकी  संख्या
 एक  करोड़  होती  है  ।  इस  बिल  के  जरिये
 एक  करोड़  लोगों  की  जिन्दगी  के  साधन
 को  छीन  लिया  गया  है  ।

 इन  सब  वातों  को  देखते  हुए  में  इस  डिबेट
 को  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  आपके  सामने
 रखता  हूं  I
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  I  will  put
 it  to  the  vote  now.  It  is  not  a  regular
 adjournment  motion.  No  _  speeches
 now.  I  have  followed  the  procedure.
 (Interruption)

 SHRI  8.  M.  BANERJEE  rose—
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Order,

 order.  Whatever  you  want  to  say,
 you  may  say  it  when  you  participate
 in  the  debate.  I  will  put  the  motion
 of  Shri  Deven  Sen  straightaway.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  the  debate  on  the  Gold
 Control  Bill,  968  be  adjourned.”
 The  Lok  Sabha  divided  :

 AYES

 (Division  No.  25)
 Abraham,  Shri  K.  M.
 Adichan,  Shri  P.  C.
 Amat,  Shri  D.
 Amin,  Shri  R.  K.
 Anbazhagan,  Shri
 Badrudduja,  Shri
 Banerjee,  Shri  S.  M.
 Basu  Shri  Jyotirmoy
 Berwa,  Shri  Onkar  Lal
 Brij  Bhushan  Lal,  Shri
 Chakrapani,  Shri.C.  छू,
 Chandra  Shekhar  Singh,  Shri
 Chittybabu,  Shri  C.
 Dandeker,  Shri  N.
 Dar,  Shri  Abdul  Ghani
 Daschowdhury,  Shri  B.  K.
 Deb,  Shri  D.  N.
 Deo,  Shri  P.  K.
 Deo,  Shri  R,  R.  Singh
 Desai.  Shri  Dinkar
 Esthose,  Shri  P.  P.
 Fernandes,  Shri  George
 Gopalan,  Shri  P.
 Goyal,  Shri  Shri  Chand
 Gupta,  Shri  Kanwar  Lal
 Jha,  Shri  Shiva  Chandra
 Joshi,  Shri  Jagannath  Rao
 Joshi,  Shri  S.  M.
 Kachwai,  Shri  Hukam  Chand
 Kalita,  Shri  Dhireswar
 Kamalanathan,  Shri

 *Wrongly  voted  for  AYES.

 Kameshwar  Singh.  Shri
 Kandappan,  Shri  S.
 Khan,  Shri  Ghayoor  Ali
 Khan,  Shri  Latafat  Ali
 Khan,  Shri  Zulfiquar  Ali
 Koushik,  Shri  K.  M.
 Krishna,  Shri  S.  M.
 Kuchelar,  Shri  G.
 Kunte,  Shri  Dattatraya
 Madhok,  Shri  Bal  Raj
 *Maharaj  Singh,  Shri

 Mangalathumadam,  Shri
 Mayavan,  Shri
 Meena,  Shri  Meetha  Lal
 Menon,  Shri  Vishwanatha
 Misra,  Shri  Srinibas
 Mody,  Shri  Piloo
 Mohamed  Imam,  Shri  J.
 Muthusami,  Shri  C.
 Nair,  Shri  Vasudevan
 Nambiar,  Shri
 Nayar,  Shrimati  Shakuntala
 Nihal  Singh,  Shri
 Pandey,  Shri  Sarjoo
 Parmar,  Shri  D.  R.
 Patel,  Shri  J.  H.
 Patil,  Shri  N.  R.
 Ramamurti,  Shri  P.
 Ramji  Ram,  Shri
 *Rane,  Shri
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 Range,  Shri
 _Ray,  Shri  Rabi
 Saboo,  Shri  Shri  Gopal
 Samanta,  Shri  5.  ९
 ‘*Savitri  Shyam,  Shrimati
 Sen,  Shri  Deven
 Sharma,  Shri  Beni  Shanker
 Sharma,  Shri  Yajna  Datt

 Ahirwar,  Shri  Nathu  Ram
 Arumugam,  Shri  R.  5.
 Babunath  Singh,  Shri
 Bajaj,  Shri  Kamalnayan
 Bajpai,  Shri  Vidya  Dhar
 Barua,  Shri  Bedabrata
 Basumatari,  Shri
 Baswant,  Shri
 Besra,  Shri  S.  C.
 Bhandare,  Shri  R.  D.
 Bhanu  Prakash  Singh,  Shri
 Bhattacharyya,  Shri  C.  K.
 Bohra,  Shri  Onkarlal
 Buta  Singh,  Shri
 Chandrika  Prasad,  Shri
 ‘Chaudhary,  Shri  Nitiraj  Singh
 ‘Choudhary,  Shri  Valmiki
 Das,  Shri  N.  T.
 Dass,  Shri  C.
 Desai,  Shri  Morarji
 Deshmukh,  Shri  B  0
 Deshmukh,  Shri  Shivajirao  S.
 Dhuleshwar  Meena,  Shri:
 Dwivedi,  Shri  Nageshwar
 Gajraj  Singh  Rao,  Shri
 ‘Ganesh,  Shri  K.  R.
 Ganga  Devi,  Shrimati
 ‘Ganpat  Sahai,  Shri
 ‘Gavit,  Shri  Tukaram
 Ghosh,  Shri  Bimalkanti
 Heerji  Bhai,  Shri
 ‘Himatsingka,  Shri
 Jadhav,  Shri  Tulshidas
 Jadhav,  Shri  प्र.  N,
 ‘Kahandole,  Shri  Z.  M.
 ‘Kavade,  Shri  8.  R.
 Kedaria,  Shri  C.  M.
 Khanna,  Shri  P.  K.
 Kinder  Lal,  Shri
 Kripalani,  Shrimati  Sucheta
 Krishnan,  Shri  G.  Y.
 Kureel,  Shri  8.  N.
 Lakshmikanthamma,  Shrimati

 Sharma,  Shri  Yogendra
 Shastri,  Shri  Raghuvir  Singh
 Shastri,  Shri  Sheopujan
 Tyagi,  Shri  O.  P.
 Vidyarthi,  Shri  R.  8.
 Viswanatham,  Shri  Tenneti
 Xavier,  Shri  8.
 Yadav,  Shri  Ram  Sewak

 NOES

 Laskar,  Shri  N.  R.
 Lutfal  Haque,  Shri
 Mahadeva  Prasad,  Dr.
 Mahishi,  Dr.  Sarojini
 Mandal,  Dr.  P.
 Mandal,  Shri  Yamuna  Prasad
 Marandi,  Shri
 Mrityunjay  Prasad,  Shri
 Masurija  Din,  Shri
 Mehta,  Shri  P.  M.
 Mohammad  Yusuf,  Shri
 Mohinder  Kaur,  Shrimati
 Mrityunjay  Prasad,  Shri
 Mukerjee,  Shrimati  Sharda
 Murti,  Shri  M.  S.
 Naghnoor,  Shri  M..N.
 Naidu,  Shri  Chengalraya
 Oraon,  Shri  Kartik
 Palchoudhuri,  Shrimati  Ila
 Pandey,  Shri  Vishwa  Nath
 Parmar,  Shri  Bhaljibhai
 Parthasarathy,  Shri
 Patel,  Shri  Manubhai
 Patil,  Shri  Anantrao
 Patil,  Shri  C.  A.
 Patil,  Shri  Deorao
 Parmanik,  Shri  J.  N.
 Qureshi,  Shri  Mohd.  Shaffi
 Raj  Deo  Singh,  Shri
 Raju,  Shri  D.  8.
 Ram  Subhag  Singh,  Dr.
 Ram  Swarup,  Shri
 Rana,  Shri  M.  B.
 Randhir  Singh,  Shri
 Rao,  Shri  J.  Ramapathi
 Rao,  Dr.  V.  K.  R.  V.
 Reddi,  Shri  G.  S.
 Roy,  Shri  Bishwanath
 Salve,  Shri  N.  K.  P,
 Sankata  Prasad,  Dr.
 Sapre,  Shrimati  Tara
 Sen,  Shri  Dwaipayan
 Sen,  Shri  P.  G.

 *Wrongly  voted  for  AYES.
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 Shah,  Shrimati  Jayaben
 Shambhu  Nath,  Shri
 ‘Shankaranand,  Shri:  B.
 Sharma,  Shri  M.  R.
 Sharma,  Shri  Nawal  Kishore
 Sheo  Narain,  Shri
 Sher  Singh,  Shri
 Sheth,  Shri  T.  M.
 Shinkre,  Shri
 Shiv  Chandika  Prasad,  Shri
 Siddayya,  Shri
 Siddheshwar  Prasad,  Shri

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 result*  of  the  Division  is:  Ayes:  78,
 Noes:  110.

 The  Motion  was  negatived.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There
 are  two  motions  for  circulation.  Are
 they  being  moved  ?

 SHRI  ‘_KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar)  :  Sir,  I  beg  to  move:

 “That  the  Bill  be  circulated  for
 the  purpose  of  eliciting  opinion
 thereon  by  the  3lst  March,  1969."(3)

 SHRI  YASHPAL  SINGH  (Dehra
 Dun)  :  I  beg  to  move:

 “That  the  Bill  be  circulated  for
 the  purpose  of  eliciting  opinion
 thereon  by  the  3ist  December,
 1968."(2)
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  All

 motions  are  before  the  House.
 the

 SHRI  N.  DANDEKER  (Jamnagar):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  it  is  quite
 obvious  from  the  views  that  have
 been  expressed  so  far  on  the  preli-
 minary  points  arising  out  of  the  Bill
 that  there  is  considerable  public
 opinion  against  it;  and  I  would  also
 like  to  indicate  my  clear  dissent  from
 the  very  principle  of  the  Bill.  I  think
 the  Deputy  Prime  Minister  overlooked
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 Singh,  Shri  D.  N.
 Sinha,  Shrimati  Tarkeshwari
 Snatak,  Shri  Nar  Deo
 Sonavane,  Shri
 Sudarsanam,  Shri  M.
 Suryanarayana,  Shri  K.
 Ulaka,  Shri  Ramachandra
 Venkatasubbaiah,  Shri  २,
 Verma,  Shri  Balgovind
 Virbhadra  Singh,  Shri
 Yadab,  Shri  N.  P.
 Yadav  Shri  Chandra  Jeet

 the  Minute  of  Dissent  which  my  hon.
 friend,  Shri  Dahyabhai  Patel,  and
 myself  had  recorded  in  this  Joint
 Committee’s  Report  and  I  will  take
 the  liberty  of  reading  it:

 “In  our  opinion  this  whole  project
 of  Gold  Control  is  a  very  costly
 exercise  in  futility,  without  the
 virtue  of  being,  demonstrably,  so
 much  in  the  best  national  interest
 as  to  make  it  worth  attempting.”

 35.07  hrs.

 (SHRmMATI  TARKESHWaRI  SINHA  in  the
 Chair.]
 Madam,  [  am  delighted  that  when  we
 are  discussing  about  gold,  gold  orna-.
 ments  and  gold  articles  you  are  in
 the  Chair.

 SHRI  VASUDEVAN  NAIR  (Peer-
 wade)  :  But  the  question  is  how  many.
 carat  is  it?

 SHRI  पर.  DANDEKER:  There  are two  principal  reasons  of  national
 Policy  that  have  been  advanced  im
 support  of  the  whole  exercise  in  golé
 contro].  The  first  is  that  it  is  designed
 to  save  the  drain  on  foreign  exchange.
 and  the  second  is  that  it  will  divert  a
 hoard  of  gold  which  now  lies  idle.
 towards  the  Reserve  Bank  of  India  or
 towards  the  government  for  the  pur-
 pose  of  strengthening  the  currency  on

 *The  following  ©  Members  also
 AYES  :  Sarvashri  ए,  Viswambharan,

 K.  ए,  Singh  Deo.
 NOES:  Sarvashri  Rane,  Tamaskar, mati  Savitri  Shyam  and  Shrimati

 recorded  their  votes  :—
 Bhagavan  Das,  Madhu  Limaye,  and

 Maharaj  Singh,  Sitaram  Kesri,  Shri.
 Laxmi  Bai.
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 {Shri  N.  Dandeker]
 the  one  hand  and  thereby  giving  the
 Reserve  Bank  a  leeway  in  order  to
 take  the  shock  of  temporary
 imbalances  in  foreign  trade  payments
 and  balance  of  payments.

 Now,  is  either  of  these  propositions
 correct?  They  are  not.  My  submis-
 sion  is  going  to  be  that  the  proposition
 that  gold  control  will  save  the  drain
 on  foreign  exchange  is  fundamentally
 wrong,  because  it  places  the  cart
 before  the  horse.  When  any  gold  is
 imported  clandestinely,  and  in  this
 case  only  clandestinely,  because  legi-
 timate  import  of  gold  is  banned,—it
 is  not  as  if  the  smuggler  goes  to  the
 Reserve  Bank  of  India  and  says,  “I
 have  imported  $  10,000  worth  of  gold;
 please,  may  I  have  $  10,000 2”.  As  a
 matter  of  fact,  the  drain  in  foreign
 exchange  has  already  occurred  first
 and.  it  is  because  there  is  already  a
 drain  in  foreign  exchange  that  the
 import  and  smuggling  of  gold  is  facili-
 tated.  I  want  to  repeat  this  because
 this  is  the  crux  of  the  whole  argument.
 It  is  suggested  that  the  import  of  gold
 by  smuggled  channels  constitutes  a
 @arain  on  foreign  exchange.  I  submit
 this  is  not  true.  The  drain  on  foreign
 exchange  has  already  occurred  first
 ‘by  other  means.  There  is  over-
 invoicing  of  imports,  under-invoicing
 of  exports,  all  manner  of  reasons  by
 which  there  occurs  first  a  drain  on
 foreign  exchange;  and  it  is  only  then
 that  the  foreign  exchange  becomes
 available  for  the  purpose  of  payment
 by  the  smugglers  who  import  gold
 into  the  country.

 Indeed,  you  can  argue  further  that
 -way.  One  can  even  say,—I  have  told
 people  when  I  have  explained  this
 proposition  to  them—that  the  drain
 on  foreign  exchange  that  has  already
 first  occurred  is  in  a  sense  by  these
 means  rectified,  because  wealth  does
 get  imported  which  would  otherwise
 not  have  been  imported;  and  what
 ‘would  have  otherwise  happened  to  the
 drain  on  foreign  exchange  which  had
 already  occurred  would  be  the  impor-
 tation  of  all  kinds  of  non-durable
 goods,  consumer  goods  and  so  on.  I
 repeat  the  drain  of  foreign  exchange
 eccurs  first  and  then  leads  to  the
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 importation  of  smuggled  gold.  To
 put  it  the  other  way.  round  and  to
 say  that  the  smuggling  of  gold  leads
 to  the  drain  on  foreign  exchange  is,
 as  far  as  I  am  concerned,  an  utterly
 meaningless  proposition.  When  I  or
 anybody  else  smuggles  gold,  he  does
 not  thereby  cause  a  drain  on  foreign
 exchange.  There  is  already  available
 iNegitimate  foreign  exchange  with
 which  he  buys  gold  and  brings  the
 gold  into  the  country.  Until  the
 fundamental  basis  of  that  which
 causes  the  drain  on  foreign  exchange
 is  stopped;  until  those  holes  in  the
 bucket,  the  various  devices  that  lead
 to  the  drain  on  foreign  exchange,—
 are  blocked;  until  those  economic
 policies  which  lead  to  the  purchasing
 power  of  the  rupee  to  be  constantly
 lower  than  the  international  value
 and  which  lead  to  the  imbalances  in
 trade  and  all  that  mess  that  led  to
 devaluation  are  reversed.  until  all
 those  factors  of  an  economic  character
 that  impose,  on  the  one  hand,  a  strain
 on  the  balance  of  payments  and,  on
 the  other,  lead  to  malpractices  of
 every  kind  which  result  in  building  up
 of  foreign  exchange  balances,—which
 balances  are  used  by  the  smugglers
 to  bring  the  gold  into  this  country,—
 until  that  chain  is  broken  there  is
 never  going  to  be  a  stop  to  the  smugg-
 ling  of  gold.  If  you  succeed  in  stopp-
 ing  the  smuggling  of  ‘gold  without
 fundamental  changes  in  basic  econo-
 mic  policies,  there  will  be  other  things
 available  for  smuggling.  Smugglihg
 will  go  on  so  long  as  the  drain  on
 foreign  exchange  which  is  otherwise
 caused  goes  on.

 I  do  not  rely  on  this  as  just  a
 theoretical  proposition,  For  those
 who  know  the  working  of  foreign
 exchange  and  various  things,  these
 are  obvious  propositions.  But  never-
 theless  in  966  there  was  appointed  an
 informal  committee  on  gold  control.
 Something  like  four  years  after  ‘gold
 control  came  into  force  under  the
 Defence  of  India  Rules  in  January  963
 this  informal  committee  of  officers,
 highly  competent  officers,  was  appoin-
 ted,  towards  the  middle  of  the  third
 quarter  of  1966.  This  committee  had
 before  them  the  specific  question
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 whether  after  3३  years  of  gold  control
 smuggling.  had  gone  down.  They

 escaped  answering  that  question.  They
 knew  that  smuggling  had  gone  up;
 but  they  said.  “No;  it  is  too  early  yet
 to  judge  the  effectiveness  of  gold
 control  for  the  purpose  of  preventing
 smuggling.”  My  thesis,  Madam,  is
 that  smuggling  will  go  on  so  long  as
 the  drain  on  foreign  exchange,  caused
 by  other  reasons,  continues;  and  this
 gold  control  is  not  going  to  stop
 smuggling  of  gold.  In  966  they  tried
 to  bypass  the  proposition,  but  subse-
 quent  statistics  are  perfectly  clear  to
 the  effect,  at  least,  that  the  smuggling
 of  gold  into  the  country  has  not  dimi-
 nished.  Indeed  there  are  good  reasons
 to  suppose  that  smuggling  of  gold
 into  the  country  has  in  fact  increased.

 The  second  proposition  on  the  basis
 of  which,  fundamentally  speaking
 gold  control  is,  as  a  matter  of  policy
 being  justified,  is  that  if  you  could
 inhibit  people’s  liking  fpr  gold,  their
 demand  for  gold,  then  their  liking
 for  ornaments  would  diminish.  Indeed,
 if  you  reached  a  point  at  which  people
 begin  to  dislike—like  yourself,  Madam
 —wearing  of  these  things,  then
 perhaps  gold  will  begin  to  flow  as  an
 “undesirable”  commodity  into  the
 hands  of  Government  and,  through
 the  Government,  into  the  Reserve
 Bank  of  India  to  strengthen  the
 currency  and  to  be  available  as  a
 cushion  for  the  Reserve  Bank  of  India
 to  absorb  the  shocks  against  temporary
 movements  in  the  balance  of  trade
 unfavourable  to  us.  I  do  not  know
 what  kind  of  a  dream  is  this.  In  this
 country  80  per  cent  of  the  population
 is  rural.  The  national  income  and
 the  income  per  capita  is  so  low  that
 this  is  the  one  thing  out  of  which  they
 can  get  some  joy  in  life.  Everybody
 insists  that  we  are  an  undeveloped
 country;  we  are  poverty  stricken.  Of
 course,  we  are;  but  the  one  thing  from
 which  people  get  some  joy  is  wearing
 a  little  ornament.  Sringar,  as  they
 call  it,  or  adorning  the  person.  We
 are  now  supposed  to  expect  that  the
 whole  mass  of  the  people  in  this
 country  are  going  to  throw  their
 ornaments  out  of  the  window  because
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 the  Finance  Ministry,  the  Reserve
 Bank  of  India,  the  Deputy  Prime
 Minister  and  the  lot  say  that  this  is
 a  jungle  habit......

 SHRI  RANGA  (Srikakulam)  :  They
 have  gone  mad.

 SHRI  N.  DANDEKER:  Our  mothers,
 our  sisters,  our  daughters,  all  over
 India,  when  they  go  to  a  function  or
 a  ceremony,  have  been  wearing  for
 years  some  ornaments.

 MR.  CHAIRMAN  :  Why  do  men  not
 adorn  themselves  ?

 SHRI  N.  DANDEKER  :  We  prefer  to
 adorn  women!  Of  course,  I  could
 have  given  the  other  answer.  Only
 ‘women  need  adornment  !

 श्रीमती  लक्ष्मीकांतम्मा  (खम्मम)  :  कुछ
 साल  के  पहले  आदमी  भी-  ज्वेल्स  पहनते
 थे।

 SHRI  N.  DANDEKER:  Now,
 Madam,  the  point  is  that  we  are  sup-
 Posed  to  be  embarking  upon  an

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  Mr.  Morarji  Desai  feels  he
 has  no  case  and  so  he  runs  away.

 AN  HON.  MEMBER:  The  Minister
 of  Parliamentary  Affairs  is  here.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  :  He
 understands  even  less  than  the  Deputy
 Prime  Minister.  There  is  no  point  in
 Mr.  Dandeker  continuing  with  his
 speech  till  the  Deputy  Prime  Minister
 comes.  I  know  the  reason  why  he
 has  gone.  I  sympathise  with  him.  It
 is  an  inevitable  function  of  life.

 ft  रवि  राय  (पुरी)  :  राम  सुभग  बाबू
 तो  वित्त  मंत्री  नहीं  हें  न  ?  तो  तब  तक
 डिबेट  स्थगित  रहे  ।

 MR.  CHAIRMAN:  Let  us  leave  it
 to  Mr.  Dandeker,  whether  he  would  ,
 like  to  continue  his  speech....
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 SHRI  N.  DANDEKER:  Either  Mr.
 Morarji  Desai  or  Mr.  K.  Cc  Pant  should
 be  here.  (Interruptions) .

 MR.  CHAIRMAN:  The  Minister  of
 Parliamentary  Affairs  is  here.  The
 Government  is  represented.  The  parti-
 cular  Minister  may  not  be  here.  The
 Finance  Minister  was  here.  He  must
 have  gone  out  for  some  urgent  reason.

 SHRI  PILOO  MODY:  Very  simple
 reason,

 MR.  CHAIRMAN:  The  Minister  “of
 Parliamentary  Affairs  represents  the
 Government,  I  expect  the  hon.
 Members  to  exercise  that  kind  of
 wisdom  and  understanding.

 SHRI  PILOO  MODY:  I  have  a
 compromise.  Let  Mr.  Dandeker
 continue  his  speech  provided  you  step
 down  from  the  Chair  and  listen  over
 there.  After  all,  we  believe  that  you
 have  had  some  experience  of  this
 particular  subject.  But  we  do  not
 believe  that  the  Minister  of  Parlia-
 mentary  Affairs  can  understand  the
 subject.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  would  appeal  to
 the  hon.  Members  not  to  make  too
 much  fuss  about  it.  The  Finance
 Minister  was  here.  He  must  have
 gone  out  for  some  urgent  reason.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  It  is  a
 technical  subject.  It  is  meant  for  the
 Finance  Minister.  I  have  respect  for
 Dr.  Ram  Subhag  Singh.  If  it  were  a
 matter  of  communications,  I  can
 understand.  I  doubt  very  much  if  he
 knows  something  about  gold  ang  gold
 control.

 MR.  CHAIRMAN :  Let  Mr.  Dandeker
 continue  his  speech.

 SHRI  N.  DANDEKER  :  May  I  make
 my  protest?  It  is  a  highly  technical
 subject  :  It  is  a  subject  upon  which  if
 I  have  the  ear  of  the  Finance  Minister
 or  of  the  Minister  of  State  in  the
 Ministry  of  Finance,  I  can  have  some
 hope

 MR.  CHAIRMAN:  The
 Minister  has  come  now.

 Finance
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 46  brs.
 SHRI  N.  DANDEKER:  I  am  glad

 he  is  heré.  I,am  not  saying:  this-in
 flattery;  I  am  saying  this  earnestly.
 In  the  Select  Committee  there  was.
 a  very  responsible  person  to  deal
 with;  no  less.  than  the  Deputy  Prime
 Minister;  and  he  was  most  responsive.
 And,  therefore,  I  was  most  anxious
 that  he  should  listen  to  whatever  I
 have  to  say  here.  Under  this  Bill,
 it  is  hoped  that  over  a  period  of  time
 the  demand  for  gold  will  diminish
 tastes  in  this  country  will  change;
 women  in  this  country  will  change,
 and  you  will  come  to  a  time  when
 nobody  wants  to  wear  ornaments
 ornaments  will  then  gradually  flow
 back  into  the  Reserve  Bank's
 coffers....

 SHRI  RANGA:  Then  they  would
 become  hippies.  (Interruptions).

 SHRI  N.  DANDEKER:  But  what
 will  happen,  in  the  meanwhile,  to  a
 class  of  craftsmen,  goldsmiths  and
 artisans?  The  word  ‘artisan’  means
 aman  who  does  a  work  of  art.
 ‘Artisan’  does  not  merely  mean  a
 workman.  The  origin  of  the  word
 ‘artisan’  is  that  he  produces  a  work
 of  art..  Goldsmiths  and  artisans
 working  on  gold  and  silver  ornaments
 in  this  country  have,  over  the  last
 2.000  years  at  least,  been  producing
 works  of  art  which  are  a  pleasure  to
 see,  which  everybody  wants  to  ‘see,
 which  both  outside  this  country  and
 inside  this  country,  have  the  highest
 reputation.  And  what  does  this  Bill
 seek  to  do?  I  do  not  contest  here
 the  legality  of  it,  the  Constitutionality
 of  it  or  any  such  thing.  I  just  want
 to  tell  you  what  effect  this  Bill  seeks
 to  achieve.  It  seeks  to  achieve  this:
 that  over  a  period  of  time  and  not
 longer  than  two  generations  at  the
 most,  this  class  of  craftsmen  is  going
 to  shrink,  shrink  and  shrink,  except
 if  the  Administrator  thinks  that  it  has
 shrunk  perhaps  too  much  and,  there-
 fore,  to  somebody  not  already  engaged
 in  this  trade  he  will  give  a  goldsmith’s
 licence.  Because  of  this  Bijl  the  class
 of  goldsmiths  is  going  to  shrink;  it  is
 deliberately  designed  to  shrink  it.-
 Whether  this  is  legal  or  illegal,  con-
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 Sstitutional  or  unconstitutional  is  not
 the  point  that  I  am  _  making.
 I.  am  making  this:  point  that,
 assuming  that  this  is  legal,  is  it
 desirable,  that  our  class  of  goldsmiths,
 artisans  and  craftsmen  who  have  been
 working  on  gold  and  silver  should  be
 completely  eliminated  from  ‘this
 country  within  a  generation  or  at  the
 most  two  generations?  It  will  be
 disastrous.  It  will  be  disastrous  if
 our  ideas  of  art  are  not  the  art  which
 these  people  produce,  our  ideas  of
 art  are  not  the  sculpture  that  we  sce
 in  this  country  or  the  architecture
 that  we  see  in  this  country,  but  some
 wretched  thing  which  is  called
 ‘modern  art’  which,  if  you  hang  it
 upside  down  or  sideways  up  will  still
 look  exactly  the  same  thing.  Our
 idea  of  art  is  enshrined  in  our  orna-
 ments,  is  enshrined  in  our  temple
 architecture,  in  our  mosque  architec-
 ture,  in  our  Church  architecture,  in
 the  numerous  things  for  which  people
 come  to  this  country  to  take  a  look
 at  us  and  our  artisans  and  craftsmen,
 and  their  works.  We  are  going  to
 destroy  all  this.  For  what?  Not
 because  the  gold  causes  a  drain  in
 foreign  exchange,  for  it  is  the  existing
 drain  in  foreign  exchange  which
 enables  importation  of  gold;  not  be-
 cause  smuggling  of  gold  is  going  to
 be  stopped  for,  on  the  contrary,
 smuggling  of  gold  has  been  going  on;
 not  because  there  is  going  to  be  any
 change,  I  hope,  in  the  tastes  of  the
 people  of  this  country  who  like  to
 wear  artistic  things,  but  merely  be-
 cause  this  country’s  affairs  have  been
 so  dreadfully  mismanaged  over  the  last
 fifteen  years,  so  dreadfully  mismanaged
 that  we  have  come  to  this  sort  of  des-
 Picable  devices  whereby  we  try  to
 scratch  the  surface  of  the  problem,
 looking  for  a  bit  of  gold  here  and  a  bit
 of  gold  there.  The  ordinary  public  will
 be  harassed.  I  would  not  care  parti-
 cularly  about  the  bigger  dealers;  they
 can  look  after  themselves  though  they
 are  also  concerned  in  many  respects
 in  this  Bill.  The  ordinary  members
 of  public,  the  goldsmiths,  artisans,  and
 so  on  will  be  harassed.

 I  will  not  go  at  this  stage  into  any
 of  the  amendments  that  I  have  tabled.
 LAILSS/68—I
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 I  would  like  to  explain,  however,  that
 the  large  number  of  amendments  in
 my  name,  notwithstanding  that  I  was
 a  member  of  the  Joint  Committee  and
 notwithstanding  that  the  Deputy
 Prime  Minister  was  good  enough  to
 accept  many  of  my  amendments  there,
 is  a  consequence  of  the  fact  that  this
 Bill  was  rushed  through  the  Joint
 Committee  at  a  blind  speed—it  came
 on  one  Friday,  we  started  on  a  Mon-
 day  and  we  finished  by  the  next  Mon-
 day.  Consequently  I  could  only  pick  a
 certain  number  of  clauses  for  study.
 I  have  subsequently  had  to  pick  other
 clauses  for  study.  I  do  not,  therefore,
 apologise  for  the  large  number  of
 amendments  that  stands  in  my  name,
 notwithstanding  the  fact  that  I  was
 a  member  of  the  Joint  Committee.  I
 shall  deal  with  these  amendments  as
 they  come;  but  here  and  now  I
 would  suggest  to  the  House  that  this
 Bill  does  not  really  deserve  any  fur-
 ther  consideration.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI
 (Gonda):  I  do  not  wish  to  make  a
 very  long  speech  on  this  Bill.  As  to
 why  this  Bill  is  necessary,  the  Finance
 Minister  has  himself  just  now  explain-
 ed.  While  we  appreciate  the  object
 before  Government  that  they  want  to
 bring  down  the  price  of  gold  and
 stop  smuggling  and  would  like  to
 bring  out  hoarded  gold  since  we
 require  gold  resources  for  our  deve-
 lopment  activities—particularly  when
 we  are  faced  with  shortage  of  foreign
 exchange,  the  dent  in  our  foreign
 exchange  requirements  would  also  be
 covered  to  a  certain  extent  if  we  have
 gold—while  all  these  objectives  are
 good,  to  what  extent  the  gold  control
 measure  has  really  fulfilled  the  objec-
 tive  is  a  moot  point,

 Briefly  speaking,  there  were  four
 main  objectives  before  us  when  this
 measure  was  adopted.  One  was  to
 reduce  the  price  of  gold.  Why?  I
 do  not  need  to  go  into  that.  As  long
 as  the  price  of  gold  remains  high,
 there  are  all  kinds  of  things  that  go
 on  behind  it.  Then  we  wanted  to
 stop  the  smuggling  of  gold.  Thirdly,
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 we  wanted  to  decrease  the  private
 demand  for  gold.  The  fourth  objec-
 tive  was  to  bring  out  hoarded  gold.

 Without  going  into  details,  let  us
 see  to  what  extent  we  have  succeeded
 in  these  four  main  objectives.  As  for
 bringing  down  the  price  of  gold,  ever
 since  the  Gold  Control  measure  was
 adopted,  the  prices  of  gold  have  gone
 on  rising  and  rising.  So  in  that
 objective,  we  have  totally  failed.

 As  for  putting  a  stop  to  smuggling;
 may  be  in  some  measure  smuggling
 might  have  been  reduced.  Govern-
 ment  may  have  some  information  on
 that  point.  But  as  far  as  we  lay
 people  are  concerned,  everyday  we
 read  in  the  papers  that  somebody
 has  been  caught  smuggling  at  such
 and  such  port  or  during  transit.
 Smuggling  can  and  will  continue  as
 long  as  the  price  of  gold  remains
 high.  High  price  and  smuggling  are
 inter-connected,  As  long  as  we  do  not
 succeed  in  bringing  down  the  price,  to
 a  certain  extent  smuggling  will  go  on.

 SHRI  PILOO  MODY:  How  do  you
 bring  down  the  price  ?

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI:
 Ask  the  Finance  Minister.

 SHRI  PILOO  MODY:  She  is  Pass- ing  the  buck.  He  does  not  know
 either.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANTI:
 Smuggling  has  to  be  stopped  not
 merely  by  reducing  the  price  of  gold, but  by  very  careful  vigilance  at  the
 customs  and  ports.  The’  customs
 authorities  have  to  be  very  carefully
 watched.  I  am  afraid  there  is  lack
 of  control  at  the  customs  which  gives
 rise  to  all  sorts  of  mal-practices  and
 abuses.

 As  to  how  the  smugglers  get  the
 finance  for  doing  this  sort  of  thing  is
 a  very  important  question.  Shri
 Dandeker  who  spoke  before  me
 pointed  out  one  of  the  means  by  which
 financing  is  done.  Financing  is  done
 by  anti-social  traders,  by  over-invoic-
 ing  and  under-invoicing.  By  this  it
 seems  enough  resources  can  be  raised
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 for  the  smugglers.  Unless  that  loop-
 hole  is  plugged,  I  am  afraid  smuggl-
 ing  cannot  be  stopped.

 Therefore,  in  the  first  objective,
 bringing  down  the  price  of  gold,  the
 success  of  Government  has  been  nil,
 and  as  regards  the  second,  may  be
 the  Finance  Minister  may  be  able  to
 throw  light  on  the  degree  of  success

 -achieved.

 Coming  to  the  third  objective,
 decrease  in  the  private  demand  for
 gold,  the  previous  speaker  waxed  elo-
 quent  about  it.  I  do  not  want  to  go
 into  details.  But  increasingly,  the
 private  demand  is  decreasing.  Because
 the  price  is  so  high.  it  is  beyond  the
 reach  of  ordinary  people.  Now  we
 have  come  to  the  stage  of  using
 costume  jewellery.  But  side  by  side
 with  the  decrease  in  demand,  what
 has  happened?  I  want  to  particularly
 emphasise  the  huge  unemployment
 among  the  goldsmiths  and  gold
 workers.  These  people,  traditional
 workers  have  been  at  this  work  for
 hundreds  of  years.  They  are  good
 artists.  Shri  Dandeker  spoke  about
 their  workmanship  which  is  appre-
 ciated  not  only  in  India  but  outside.
 A  large  number  of  these  goldsmiths,
 gold  workers,  were  thrown  out  of
 work.  How  have  they  been  rehabi-
 litated  ?  I  had  the  misfortune,  before
 I  came  to  this  House,  to  run  a  Gov-
 ernment,  This  was  one  of  the  problems
 harassing  me.  There  was  the  problem
 of  rehabilitation  of  refugees,  people
 coming  from  Burma,  coming  from
 Ceylon.

 SHRI  PILOO  MODY  :  Rehabilitation
 of  politicians.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI:
 That  was  not  bothering  me  so  much
 because  I  was  not  the  leader  of  the
 party.

 One  of  the  troubles  was  the  pro-
 blem  of  rehabilitation  of  goldsmiths.
 The  Central  Government  had  a  sche-
 me  and  we  gave  them  money  and
 advances  and  loans;  we  gave  __‘  their
 children  certain  educational  facilities.
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 With  all  the  measures  we  have  not
 touched  the  fringe  of  the  problem  of
 rehabilitating  them.  This  country  is
 already  suffering  from  heavy  unem-
 ployment.  We  do  not  know  how  to
 give  employment  to  the  people.  My
 plea  is  this:  let  us  not  add  more  to
 the  number  of  unemployed.  After  all,
 the  gold  jewellery  industry  is  a  cott-
 age  industry;  they  are  small  workers
 and  they  work  in  a  small  way,  They
 are  craftsmen  working  in  their  small
 houses.  I  triéd  to  get  the  figure  of
 goldsmiths  who  became  unemployed.
 I  think  there  are  at  least  twenty  lakhs
 of  people  who  might  have  been  ren-
 dered  unemployed,  if  I  take  the  figure
 of  two  or  three  States.  In  Delhi
 alone,  I  am  told  there  are  about
 150,000  goldsmiths  unemployed.  The
 figure  for  U.P.  is  2,50,000.  I  have  no
 governmental  resources  and  so  I  do
 not  know  about  other  States.  We
 have  to  depend  on  the  figures  from
 the  goldsmiths  associations.  In  Ben-
 gal  I  am  told  that  more  than  two  lakhs
 of  persons  had  been  rendered  unem-
 ployed.  If  the  number  is  less,  I  shall
 be  happy.  There  is  another  evil  which
 had  been  associated  with  it.  This
 kind  of  restriction  has  driven  the
 gold  industry  underground.  Quite  a
 good  deal  of  work  is  done  in  the
 backrooms.  Do  we  want  that?  I  am
 not  against  control  but  contro]  should
 be  such  that  we  do  not  stifle  or  kill
 the  industry  and  we  do  not  render  a
 lot  of  people  unemployed.

 Another  objective  was  to  bring  out
 hoarded  gold.  In  that  too  we  have
 not  succeeded  much.  The  gold  bond
 scheme  has  more  or  less  failed.  In
 the  beginning  there  was  a_  certain
 amount  of  enthusiasm  for  voluntary
 contribution  and  surrender  of  gold.
 Some  gold  did  come  but  not  in  big
 quantities.  Therefore,  I  feel  that  this
 Bill  is  not  justified.  It  does  not  come
 up  to  our  expectations.  There  is  need
 to  think  radically  about  this  problem,
 in  what  way  it  can  be  tackled.  We
 want  to  bring  out  hoarded  gold.  Just
 by  saying  so  or  introducing  these
 measures,  it  could  not  be  done.  There-
 fore,  I  give  only  half-hearted  support
 to  this  measure;  I  am  not  happy  abou
 this  matter.
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 Iam  glad  that  in  the  Select
 Committee  some  good  changes  have
 been  made.  But  there  are  still  some
 clauses  which  we  think  will  impinge
 on  the  interests  of  the  workers,
 artisans  and  the  goldsmiths.  I  have
 given  notice  of  certain  amendments.  I
 should  like  to  draw  your  attention,
 Madam,  to  the  fact  that  one  of  my
 amendments  does  not  feature  in  the
 list  which  had  been  circulated.  I
 should  like  to  know  why  it  is  not
 there.  I  think  it  is  an  omission.  I
 should  like  that  amendment  to_  be
 included  in  the  list.  I  shall  speak  on
 these  amendments  when  the  time
 comes.  Our  main  aim  is  to  see  that
 the  goldsmiths  are  not  driven  out  of
 their  business,  and  are  not  compelled
 to  go  underground  and  that  unneces-
 sary  hardship  is  not  placed  on  them.

 MR.  CHAIRMAN:  Shri  Viswana-
 tham.  Before  he  begins  to  sveak,  I
 wish  to  inform  Prof,  Ranga  that  Mr.
 Dandekar  took  twenty  minutes  and
 I  rang  the  Bell  after  he  took  twenty
 minutes.

 After  Mrs,  Kripalani  took  2
 minutes,  I  rang  the  Bell.  He  was
 completely  under  a
 ing.

 st  हुकम  ्चन्द  कछवाय  (उज्जेन)  :
 सभापति  महोदया,  अब  इधर  से  हमारे  दल
 में  स ेआप  को  बुलाना  चाहिए  था  लेकिन  ऐसा
 न  कर  के  आप  ने  उधर  से  बुला  लिया  है  tv

 सभापति  महोदया  :  अब  किस  को  बुलाना
 है  और  किस  को  नहीं  बुलाना  है  यह  मेरे  ऊपर
 छोड़  दिया  जाय  ।  कुछ  सदन  के  मैँम्बसं  हें
 उन  को  भी  बुलाना  जरूरी  हो  जाता  है  बाकी
 में  आप  को  भी  बुलाऊंगी  लेकिन  में  किस  तरीक़े
 से  मैम्बरों  को  बुलाती  हूं  यह  अधिकार  मेरा  है
 और  इसे  आप को  मुझे  देना  पड़ेगा  1

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM
 4Visakhapatnam)  :  Madam  Chairman,
 I  thank  you  very  much.  This  Bill
 has  been  designed  to  stop  smuggling.
 But  there  is  not  a  single  section  here
 which  deals  with  smugglers

 °F
 »,smug-

 gling.  That  is  the  beauty  of  it.  It  is

 misunderstand-  ७
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 calculated  to  kill  a  profession.  The
 Government  do  not  want  to  say  so
 and  therefore,  they  say  ‘in  national
 interest’.  What  public  interest  is
 served  by  sacrificing  25  lakhs  of
 people  one  cannot  see?  The  persons
 to.  be  sacrificed  are  not  ordinary  per-
 sons.  They  are  persons  with  skill;  it
 is  not  an  ordinary  skill.  It  is  not
 ordinary  skill;  it  is  not  merely  ordi-
 nary  skill  but  it  is  an  ancient  skill.
 And  it  is  not  merely  ancient  but  it  is
 an  admired  skill  ngt  merely  in  our
 country,  as  has  been  said,  but  through-
 out  the  world.  The  Minister  says  that
 they  will  be  rehabilitated.  You  can
 rehabilitate  people  who  have  not  com-
 mitted  suicide,  but  can  you  rehabili-
 tate.—assuming  you  rehabilitate  every-
 body,—the  art?  Has  the  art  to  go
 away  as  a  mythological  story,  the  art
 for  which  India  has  been  famous,  an
 art  to  see  which  visitors  come  day  in.
 and  day  out,  and  for  which  the  Tourist
 Departments  make  huge  and  elabo-
 rate  arrangements  to  show  them  these
 artistic  things  in  this  country  ?  If  India
 has  been  known  for  its  ancient
 grandeur,  what  is  the  evidence?  The
 evidence  is  what  is  left  by  this  com-
 munity;  the  evidence  is  whatever  you
 see  in  India,  the  thing  which  has  been
 the  product  of  these  craftsmen.  And
 it.  is  these  craftsmen  who  are  sought
 to  be  killed  now.  I  wonder  why  the
 spirit  of  Aurangzeb  has  entered  the
 heart  of  our  Deputy  Prime  Minister.
 When  I  went  to  Fatehpur-Sikri,  I  saw
 a  room  where  every  work  of  art  had
 been  disfigured  and  the  guide  told  me
 that  His  Enlightened  Majesty,  Aurang-
 zeb  was  against  art,  and  therefore,
 with  a  hammer,  he  directly  handled
 them  and  broke  the  noses  or  ears  of
 the  various  beautiful  artistic  figures
 which  were  there,  which  were  the
 creation  of  Akbar.  Is  it  the  annual
 association,  on  the  l5th  of  August,
 with  the  Red  Fort,  that  has  brought
 this  spirit  of  Aurangzeb  to  go  into  the
 heart  of  our  Deputy  Prime  Minister,  I
 wonder.  What  is  it  that  you  are
 supposed  to  do?  Already.  people  who
 know  have  said  that  smuggling  has
 not  been  stopped.  In  fact,  this  is  not
 an  Act  against  smuggling.  Smuggling
 is  takiffg  place  by  different  persons
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 under  different  set  of  circumstances.
 Then,  if  you  feel  that  there  is  chor
 bazaar  in  these  matters,  then  take
 action  against  the  chor  bazaar.  What
 is  the  use  of  hitting  the  stomach  of
 the  small  artisans?  It  is  a  measure
 which  the  people  of  this  country  have
 not  understood.  The  Members  of
 Parliament,  in  such  a  majority,  have
 not  understood.  In  spite  of  the  red
 vote  that  the  Government  won  a  few
 minutes  ago,  I  venture  to  say  that  the
 majority  of  the  Members  of  Parlia-
 ment  have  not  understood  the  ration-
 ale  of  this  measure;  the  majority  of
 the  people  of  this  country  have  not
 understood  or  accepted  the  rationale  of
 this  measure.

 Wherever  I  go,  whether  it  is  in  the
 trains  or  the  aeroplanes,  in  my  own
 State  or  any  other  State,  people  have
 always  asked,  Morarjibhai  is  a  very
 good  man  but  why  has  he  undertaken
 this?  They  use  adjectives  which  I  do
 not  like  to  use,

 SHRI  PILOO  MODY:  Use  them
 please.  (Interruption).

 MR.  CHAIRMAN:  My  eyes’  were
 there  but  my  ears  were  for  you.  You
 can  continue.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM  :
 I  submit  that  already  certain  other
 Teasons  have  been  advanced  why  this
 Bill  should  not  go  through.  The
 ownership  of  gold,  as  I  have  said,  is
 altogether’  banned  in  this  country.
 How  does  it  help  the  economy  of  this
 country?  It  is  often  said  that  gold
 is  hoarded  by  women.  You,  Madam
 Chairman,  seem  to  be  proof  to  the
 contrary.  But  several  women  in  this
 country  do  have  gold  on  their  bodies,
 and  it  is  only  perhaps  the  very  rich
 ladies  who  do  not  use  this  gold  as
 security  or  for  banking  purposes,  But
 the  large  majority  of  the  lower  middle
 class.  a  large  majority  of  the  culti-
 vating  class,  if  they  have  got  a  little
 gold  upon  them,  use  it  for  pledging.
 Do  not  think  for  a  moment  that  gold
 is  lying  idle  on  their  bodies.  During
 the  sowing  season,  you  go  to  any
 town,  and  you  will  find  that  20,000,
 30,000  or  40,000  of  them  come  to  the
 town,  or  go  to  the  village  sowcar  or
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 the  gold  merchant  or  the  bullion
 merchant  and  pledge  their  articles  and
 take  money.  This  gold  is  serving
 them.  They  give  it  as  a  pledge  and
 finance  their  cultivation;  that  is  to
 say  the  gold  is  not  lying  there  unused.
 All  the  money  that  is  wanted  by  them
 during  the  sowing  season,  or  most  of
 it,  nearly  70  per  cent  of  it,  is  borrowed
 by  these  persons.  The  banks  are  not
 operating  in  this  area.  The  Deputy
 Prime  Minister  has  not  made  any
 special  arrangements  for  them,  and
 that  is  why  these  poor  people  are
 obliged  to  use  the  gold;  and  the  gold,
 therefore,  is  not  lying  idle  as  econo-
 mists  imagine.  I  am  only  pointing  it
 out  to  say  that  the  argument  that  it  35
 always  kept  idle  is  wrong.  Even  in
 the  case  of  rich  people  it  is  the  posses-
 sion  of  gold  that  help  these  persons  to
 go  and  get  an  overdraft.  Merely  on
 personal  security  they  do  get  over-
 draft;  gold  gives  that  sense  of  security
 to  the  Banker.  That  is  to  say,  it  is
 there  doing  a  banking  operation.  A
 part  of  the  banking  operation  is  done
 by  the  gold  which  is  supposed  to  be
 idle.  It  is  there  in  the  vaults.  Why
 do  you  respect  the  bonds  of  the
 Reserve  Bank?  It  is  because  in  its
 vaults  there  is  some  gold.  Why  do
 you  respect  the  International  Mone-
 tary  Fund?  It  is  because  there  is
 some  gold.

 SHRI  PILOO  MODY:  We  do  not
 respect  this  Government  because  they
 have  no  gold.

 SHRI  TENNETI  VISWANATHAM  :
 Therefore,  the  arguments  that  are
 advanced,  as  Shri  Dandekar  has  said,
 are  like  putting  the  cart  before  the
 horse.  The  whole  trouble  is  that  the
 objects  which  the  Deputy  Prime
 Minister  wants  to  achieve  can  be
 achieved,  will  be  achieved  and  should
 be  achieved  through  other  means  and
 not  by  this  so-called  gold  control
 which  prevents  me  from  having  gold,
 which  prevents  the  ordinary  middle
 class  from  using  gold  for  their  ordi-
 nary  banking  operations  and  also
 because  it  kills  a  community  and  an
 atcient  art,  a  great  art  for  which  this
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 country  has  been  so  famous.  There-
 fore,  I  support  the  proposition  that
 this  should  be  thrown  out  or  at  least
 circulated  for  public  opinion  once
 again.  The  public  opinion,  so  far  as
 we  know,  has  asserted  itself  against
 it.  It  is  only  by  the  majority  that
 Government  has  been  able  to  push
 through  the  various  regulations.
 Therefore,  I  oppose  this.

 wt  विश्वम'थ  पाप्डे”  (सलेमपर)
 माननीय  सदस्यों  ने  जो  भाषण  इस  विधेयक
 पर  दिये  हें  और  जो  विच्गर  प्रकट  विए  हैं,
 उनको  मेंने  बड़े  ध्यान  से  सुना  है।  में  समझता

 हूं  कि  उनका  जो  दृष्टिकोण  रहा  है  वह
 बिल्कुल  आलोचनात्मक  रहा  है  1  हम  लोगों
 को  यह  देखना  चाहिये  कि  श्री  मोरारजी
 देसाई  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  वह  क्या
 लोकहित  में  है,  जनहित  में  है,  राष्ट्रहित  में
 है,  समाजहित  में  है,  आ्थिकहित  में  है  या
 नहीं  है  ।  यदि  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  जाए
 और  इस  दृष्टिकोण  से  इस  विधेयक  को  परखा
 जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आप  भी  इस
 निष्क्षं  पर  पहुचेंगे  कि  यह  विधेयक  राष्ट्र-
 हित  में  है  ।  इसलिए  में  इस  विधेयक  का

 हादिक  समन  करता  हूं  |

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  जो
 कलाकार  हें,  जो  स्वर्णकार  हैं  उनका  व्यवसाय
 नष्ट  हो  रहा  है  -  इस  विधेयक  से  उनका
 व्यापार  नष्ट  नहीं  हो  रहा  है,  ऐसा  में  मानता

 हूं  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बड़ी  उदारता
 के  साथ  इस  विधेयक  को यहां  प्रस्तुत  किया  है
 इसी  सदन  में  कई  बार  इस  विधेयक  पर  विचार
 हो  चुका  है।  जब  राष्ट्र  के पास  स्वर्ण  की  कमी
 है  और  इस  कमी  को  सब  लोग  मानते  हें  और
 यह  भी  मानते  हें  कि  कमी  बहुत  भारी  है  पांच
 छ:  हज़ार  करोड़  रुपये  के  सोने  की  कमी  है,
 तो  इस  कमी  को  कैसे  पूरा  किया  जाए,  यह  हमें
 सोचा  होगा  i  हम  सभी  इसको  भी  मानते
 हैं  कि  ज़मीन  के  .अन्दर  सोना  गढ़ा.  पड़ा  है,
 चाहे  आभूषणों  के  रूप  में  हो,  चाहे  काला
 बाज़ार  के  द्वारा  लोगों  ने  जो  रुपया
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 कमाया  है,  उसको  उन्होंने  सोने  की  सिल्लियां
 खरीद  कर  रखा  हुआ  हो  ।  यदि  यह  सोना
 इसके  पहले  वाले  विधेयक  के  द्वारा  जनता  के
 सामने  और  सरकार  के  सामने  आ  जाता,
 यह  सोना  प्रकट  हो  जाता  तो  में  समझता  हूं
 कि  यह  विधेयक  शायद  हमारे  उप  प्रधान  मंत्री
 तथा  वित्त  मंत्री  महोदय  इस  सदन  के  सामने
 प्रस्तुत  नहीं  करते  ।  यह  सही  है  कि  परम्परा
 से  इस  देश  में  स्वर्ण  के  प्रति  लोगों  का  मोह
 रहा  है।  स्त्री  वर्ग  में  आभूषणों  के  प्रति  काफी
 आकर्षण  रहा  है  लेकिन  जब  आपत्तिकाल  आया
 तो  लोगों  ने  स्वर्ण  को  न्यौछावर  किया  ।  जब
 देश  के  अन्दर  मुद्रा  स्फीति  है,  सोने  की  मुद्रा
 की  देश  को  आवश्यकता  है,  तो  में  समझता  हूं
 कि  स्त्रियां  भी  इस  स्वर्ण  के  प्रति  अपने  मोह
 को  समाप्त  कर  देंगी,  इससे  अपने  आप  को
 वंचित  कर  देंगी  ।  इस  वास्ते  यह  आवश्यक
 है  कि  जो  विधेयक  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय
 ने  प्रस्तुत  किया  है,  उसका  हम  स्वागत  करें  ।

 इसी  के  संदर्भ  में  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं
 कि  स्वर्ण  नियंत्रण  जो  विधेयक  है  वह  कानून
 के  द्वारा  फलीभूत  नहीं  हो सकता  है  ।  आपने
 कानून  बनाया  लेकिन  जो  आपका  उद्देश्य  था
 कि  तस्कर  जो  सोने  का  व्यापार  होता  है  उसको
 रोका  जाए,  स्वर्ण  आभूषणों  के  लोभ  को  मिटाया
 जाए,  सोने  की  संचय-खोरी  को  मिटाया
 जाए,  वह  उद्देश्य  पुरा  नहों  हो  पाया  इस
 का  कारण  कानून  में  दोषों  का  होना  उतना
 नहीं  है  जितना  कि  जनता  द्वारा  सहयोग
 प्रदान  न  करना  है।  में  आपके  माध्यम  से
 माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करना  चाहता
 हूं  कि  वे लोग  इस  विधेयक  को  कार्यान्वित
 करने  में  सहयोग  प्रदान  करें  और  जनता  से
 भी  कहें  कि  वह  सहयोग  प्रदान  करें  ताकि
 स्वर्ण  के  प्रति  जो  मोह  जनता  में  है  वह  हट  जाए
 और  जिन  लोगों  ने  सोना  छिपा  कर  रखा  हुआ
 है,  उन  से  कहें  कि  वे उसको  सरकार  को  बता
 दें  ताकि  हमारे  देश  की  आथिक  स्थिति  ऊंची
 हो,  बलक्ती  हो  और  दृढ़  बने  ।
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 यह  जो  कानून  वित्त  मंत्री  ने  बनाया  है
 इस  में  उन्होंने  बहुत  सी  ढील  भी  दी  है,  इस
 में  बहुत  से  लूपहोल  भी  हें  और  उनकी  तरफ
 में  जब  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का समय  आएगा,
 आपका  ध्यान  दिलाऊंगा  ।  लेकिन  हमें  यह
 नहीं  भूलना  चाहिये  कि  अगर  देश  को  उन्नति-
 शील  बनाना  है  तो  हमारे  पास  अधिक  से  भ्रधिक
 सोला  होना  चाहिये  -  अगर  हमारे  पास  काफी
 सोना  होगा  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  हमारा
 महत्वपूर्ण  स्थान  होगा  ।  सोने  की  कमी  के
 रहते  आपका  काम  नहीं  चल  सकता  है,  आपको
 विदेशी  मुद्रा  नहीं  मिल  सकती  है,  और  विदेशी
 मुद्रा  के  हास  से  आपका  जो  कारोबार  है
 विदेशों  के  साथ  उसका  हनन  हो  जाएगा  ।
 में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  इन
 सारी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में  हमें  सफलता
 प्राप्त  होगी  और  जिस  चीज़  से  सफलता  प्राप्त
 द्दो  सकती  है  उसका  हम  को  आपको,  सभी
 को  समर्थन  करना  चाहिये  ।  एक  बात  रह
 गई  है  ।  जो  कलाकार  हें,  जो  स्वर्णकार  ह,
 जो  गहने  का  काम  करते  हैँ,  अगर  उनको  काम
 नहीं  मिल  रहा  है  तो  सरकार  का  यह  दायित्व
 हो  जाता  है  कि  वह  उनको  रोज़गार  दे,  या
 उनके  पुनर्वास  के  लिए  उचित  और  समुचित
 व्यवस्था  करे  ।

 अब  में  यह  सब  कुछ  कहता  हूं  तो  एक  बात
 सर्राफों  के  बारे  में,  स्वर्णकारों  के  बारे  में  और
 कहना  चाहता  हूं  ।  आप  हमारे  इन  स्वर्ण-
 कार  बंघुओं  से  गहने  खरीदने  के  लिए  जायें,
 हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  जायें,  तो  आप
 देखेंगे  कि  जितने  पैसे  आप  देते  हें  उतने  पैसे
 का  गहना  वे  आपको  नहीं  देंगे,  आपको  खोटा
 दे  देंगे,  कम  दे  देंगे  और  अगर  आप  पंद्रह  बीस
 दिन  के  वाद  उसी  को  बेचने  के  लिए  उन  के
 दरवाज़े  पर  जायें  तो  आपको  आधा  और
 चौथाई  ही  दाम  उसका वे  देंगे  ।  में  समझता
 हूं  कि  यह  जो  वर्ग  है  यह  समाज  का  एक  बड़ा
 ही  शोषक  वर्ग  है,  शोषक  का  काम  करने  वाला
 वर्ग  है  ।  वे  लोग  चाहते  हें  कि उनका  व्यवसाय
 पुष्पित  हो,  वह  आगे  बढ़ें  लेकिन  उसका  यह
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 तरीका  नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  पर
 सरकारी  लोगों  की  निगाह  जाये  1  साथ  ही
 में  चाहूंगा  कि  सुनारों  का,  संरफों  का,  स्वर्ण-
 कारों  का  व्यवहार  गरीब  जनता  के  साथ  जो
 उनके  जहां  सोना  खरीदने  जाती  है,  जेवर
 और  “जवाहरात  या  और  सामान  खरीदने
 जाती  है  ऐसा  होना  चाहिये  जिससे  वह  यह
 समझे  कि  जो  गहना  वह  खरीद  कर  ला  रही
 है,  वह  ठीक  है,  सुन्दर  है,  सही  है,  खोटा
 नहीं  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  श्री  मोरारजी  देसाई
 ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है,  उसका  समर्थन
 करता  हूं  t

 ot  waar  शर्मा  (अमृतसर)  :  अभी
 इस  सत्र  की  परिस्माप्ति  के  समय  सोने  के
 वारे  में  विधेयक  सरकार  की  तरफ  से  बड़ी
 हड़वड़ाहट  के  साथ  लाया  गया  है।  «962
 में  जो  कानून  वना  था  उस  में  समय  समय  पर
 कुछ  संशोधन  भी  हुए  थे  और  उन  संशोधनों
 में  सरकार  ने  इस  बात  की  अनुभूति  की  थी  कि
 जो  भी  कानून  पीछे  बनाया  गया  था  उस  कानून
 के  अन्दर  हमारे  देश  के  स्वर्णकार  वर्ग  ने
 और  दूसरे  सोने  का  धंधा  करने  वाले  लोगों
 ने  कुछ  व्यावहारिक  कठिनाइयों  का  अनुभव
 किया  था।  इसी  कारण  से  965  और  966
 में  उस  कानून  में  कुछ  संशोधन  हुए  ।  अब
 इस  समय  सरकार  फिर  बड़ी  हड़बड़ाहट  के
 साथ  इस  विधेयक  को  ला  रही  है।  संयुक्त
 समिति  को  भी  इस  पर  विचार  करने  का  पूरा
 समय  नहीं  दिया  गया  ।  आवश्यकता  इस  बात
 की  थी  कि  संयुक्त  समिति  को  इस  विधेयक
 पर  विचार  करने  के  लिए  जितना  समय  चाहिये,
 था,  दिया  जाता  ।  जो  समय  उसको  दिया
 गया  वह  अपर्याप्त  था  t

 जिस  वर्ग  को  यह  विधेयक  आगे  जाकर  कष्ट

 पहुंचाने  वाला  थाया  कठिनाइयां  पैदा  करने
 वाला  था  या  जिनसे  संबंधित  था  उनको  भी
 अपना  पक्ष  रखने  का  अवसर  मिलना  चाहिए
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 था,  उनकी  साक्षी  ली  जाती,  उनकी  कठिनाइयों
 को  समझा  जाता  और  इस  भूमिका  के  अन्दर
 फिर  इस  विधेयक  की  रचना  होती  ।  हम
 सदन  के  सामने  इस  चीज  को  लाते  में  जनमत
 की  भी  बात  नहीं  करता  ।  आवश्यकता  तो
 इस  बात  की  भी  थी  लोकतन्‍्त्र  के  अन्दर  कि
 इस  बारे  में  अपने  देश  के  सम्पूर्ण  जनमानस  का
 एक  विचार  जान  लिया  जाता  ।  सरकार  को
 पता  है  9663  पहले  कांग्रेस  ने अपने  अखिल
 भारतीय  अधिवेशन  के  अन्दर  इस  बात  के
 ऊपर  विचार  किया  तो  इसका  मतलव  यह  है
 कि  सामूहिक  रूप  से  जनमानस  की  भावना
 को  उस  समय  लोगों  के  सामने  जाने  के  पहले
 जानने  की  आवश्यकता  कांग्रेस  अनुभव  करती
 थी  और  आज  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जिन
 कारणों  से  यह  विधेयक  लाया  जा  रहा  है
 वह  कारण  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं,  आज  देश
 की  अर्थे-व्यवस्था  .की  दृष्टि  से  हमारे  लिए
 विचारणीय  हैं  ।  देश  के  अन्दर  चलता
 हुआ  तस्कर  व्यापार  देश  की  अर्थ-व्यवस्था
 के  लिए  अत्यन्त  घातक  सिद्ध  हो  रहा  है  और
 इसी  प्रकार  से  देश  के  अन्दर  सोने  के  प्रति
 आम  जनता  का  लगाव,  यह  भी  हमें  लगता
 है  कि  शायद  मनी  सर्कुलेशन  के  रास्ते  के  अन्दर
 बड़ी  भारी  रुकावट  है  t  इन  उद्देश्यों
 से  में  सहमत  हूं  और  में  उनकी  सराहना  करता
 हूं  और  हरएक  राष्ट्र  के  अन्दर,  अपने  राष्ट्र
 के  प्रति  श्रद्धा  रखने  वाला,  राष्ट्रीय  भावना
 से  ओत  प्रोत  कोई  भी  नागरिक  यह  चाहेगा.
 कि  देश  के  अन्दर  इस  प्रकार  का  अस्वस्थ
 व्यापार  समाप्त  हो  और  यह  हमारे  देश  की
 सम्पत्ति,  यह  हमारे  देश  का  मूल  धन  सोने
 के  रूप  में  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  संवारने
 के  लिए  सामाजिक,  या  जिस  प्रकार  का  हमारा
 यह  सुधार  है  उस  के  रचनात्मक  कार्यो  में,
 सामाजिक  सुधार  की  दृष्टि  से  होने  वाले
 रचनात्मक  कार्यों  में  इस  हमारी  मूल  पूंजी  का
 समावेश  हो,  यह  उस  के  अन्दर  लगे  tv  लेकिन
 मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  कानून  से  इस
 उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।  जिस  साध्य
 को  ले  कर  यह  सोने  का  कानून  लाया  जा  रहा
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 है  उस  साध्य  की  साधना  इस  कानून  के  द्वारा
 नहीं  होगी  ।  इस  कने  घाराएं  उस  की  पूर्ति
 नहीं  कर  रही  हैं।  हमारा  एक  स्वर्णकार
 वर्ग,  हमारे  देश  का  एक  कलाकार  बर्गे,  विशेष-
 कर  सोने  के  धन्धे  में  लगा  हुआ  व्यापारी  वर्ग,
 वह  तो  इस  से  पिस  जायगा,  वह  तो  इस  से
 मर  जायगा,  प्रशासनिक  अधिकारियों  का  वह
 शिकार  हो  जायगा  ।  जहाँ  तक  तस्कर
 व्यापारियों  का  सम्बन्ध  है,  जहाँ  तक  सोने
 को  छिपाने  वाले  लोगों  का  सवाल  है,  उन  को
 यह  कानून  छू  तक  नहीं  पायेगा  t  किसी
 तस्कर  व्यापारी  को  छूने  तक  का  साहस  किसी
 प्रशासनिक  अधिकारी  में  नहीं  है  ।  मैं  माननीय
 मोरारजी  भाई  देसाई  को  यह  बताना  चाहता
 हूं,  वह  केषल  देश  के  चित्त  मंत्री  नहीं  हैं,
 वह  इस  देश  के  उप-प्रधान  मंत्री  भी  हैं
 में  उन  को  बताना  चाहताः  हूं  अमृतसर  के
 बाडर  पर,  राजस्थान  के  बार्डर  पर
 जहाँ  पर  ह  तस्कर  व्यापार  चलता  है,
 तस्कर  व्यापारी  बन्दुकें  लेकर  चलते  हैं  और
 और  आप  के  किसी  प्रशासनिक  अधिकारी
 का  साहस  नहीं  है  कि  उन  के  सामने  जा  कर
 खड़ा  हो  सके  ।  छोटी  सादरी  का  केस  आज
 भी  अदालत  के  अन्दर  मौजूद  है  ।  बड़े  बड़े
 राजनीतिज्ञों  की  छत्रछाया  में  यह  तस्कर
 व्यापार  चल  रहा  है।  मन्त्रियों  के  पुत्रों  द्वारा
 यह  तस्कर  व्यापार  चल  रहा  है  ।  इस  को
 एक  एक  बच्चा  आज  देश  के  अन्दर  जानता  है  ।
 इस  कानून  के  द्वारा  इन  स्वर्णकारों  का  गला
 आप  घोट  सकते हैं  लेकिन  उन  तस्कर  व्यापारियों
 को  नहीं  पकड़  सकते  ।  राजनीतिक  छत्र-
 छाया  में  यह  व्यापार  चल  रहा  है  कोई
 भी  सरकार  उन  को  नहीं  रोक  पाई  ।  आज
 अगर  उस  तस्कर  व्यापार  को  हम  रोकना  चाहते
 हु  तो  समाज  को  भरोसे  में  लेना  होगा  ।  उस
 मूल  स्थिति  का  सुधार  करना  होगा  ।  सोने
 के  प्रति  यह  जो  प्रवृत्ति  आज  बढ़  रही  है,  हमारे
 देश  के  अन्दर  विदेशों  से  जो  सोने  का  प्रवाह
 आ  रहा  है,  उस  के  कारण  से  देश  में  सोने  की
 जो  माँग  ह ैऔर  बाहर  से  जो  सोना  यहाँ  पर
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 आ  रहा  है,  वह  सस्ता  आने  वाला  सोना  और
 देश  में  बढ़ती  हुई  माँग  इन  दोनों  के  बीच
 का  जो  अन्तर  है,  भाव  का  जो  अन्तर  है  और
 लोगों  के  अन्दर  इस  सरकार  की  20  साल  की
 अक्षमता  के  कारण,  इस  की  दोषपूर्ण  नीतियों
 के  कारण  आम  आदमी के  मन  में  जो  असुरक्षा  आ
 चुकी  है,  भूमि  के  प्रति  असुरक्षा,  व्यक्तिगत
 जीवन  के  प्रति  असुरक्षा,  अपने  उत्तरदायित्व
 के  प्रति  असुरक्षा,  उस  में  लोगों  को  लगता  है,
 इस  सरकार  का  क्या  पता  कब  हरी  झंडी
 दिखा  दे,  इसलिए  हमें  अपने  ऊपर  टिकना
 है,  अपनी  पूंजी  पर  टिकना  है  947  के
 अन्दर  जिस  वक्‍त  लोग  पाकिस्तान  से  उठ
 कर  आये  थे  उस  वक्‍त  मोरार  जी  भाई  की  यह
 सरकार  उन्हें  मदद  करने  नहीं  गई  ।  बहनों  ने
 अपने  कानों  के  कुंडल  उतार  कर  लोगों  को
 जीवन  के  अन्दर  खड़ा  किया  ।  व्यापारियों  ने
 अपने  घर  सोने  से  अपने  को  जीवन  के  अन्दर
 टिकाया  ।  आज  भी  बाढ़  आ  रही  है  गुजरात  के
 अन्दर,  देश  के  अन्दर  जगह  जगह  संकट  है  ny
 यह  सरकार  कितना  दे  पायेगी  ?  कितनी
 माइक्रोस्कोपिक  इस  सरकार  की  अप्रोच  होगी
 कि  एक  एक  के  घर  पर  जा  कर  सहायता
 देगी  ?  कितने  सरकारी  कर्मचारी  जो  आज
 बीमारियों  से  मर  रहें  हैं  अगर  उन  की  धर्म-
 पत्नियों  के  पास  चार  कानों  के  कुंडल  न  हों
 तो  आज  वह  अपनी  बीमारी  का  इलाज  नहीं
 कर  सकते  |  सरकारी  कर्मचारी  इस  सरकार
 की  जान  को  रो  रहे  हैं  भत्ते  के  लिए,  दरवाज़े
 पर  खड़े  हो  कर  माँग  कर  रहे  हैं,  सरकार  भत्ता
 नहीं  दे  पाती  है  ।  एक  एक  व्यक्ति  की  सरकार
 सहायता  नहीं  कर  सकती  ।  दुनिया  की  किसी
 सरकार  ने  आज  तक  कभी  एक  एक  व्यक्ति
 की  सहायता  नहीं  की  ।  न  आगे  कर  पायेगी  1
 यही  एक  सोना  है  जो  आदि  काल  से  ले  कर  अनन्त
 काल  तक  एक  व्यक्ति  के  जीवन  की  साक्षी
 और  दुख  का  सहारा  बन  कर  के  सदा  से  चलता
 आ  रहा  है  1  यह  हमारा  व्यक्तिगत  बैंक  है  v
 इसलिए  हमारे  समाजशास्त्रियों  न ेइस  सोने
 को  एक  पवित्र  प्रथा  के  रूप  में  बाँध  कर  के
 व्यक्तिगत  जीवन  के  साथ  इस  तरीके  से  जोड़



 ३॥73  Gold  (Control)  BH!  SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Gold  (Control)  Bill  374

 दिया  है  जिसे  कलाकारों  ने  एक  सुन्दर  रूप
 दे  दिया  है और  वह  हमारे,  जीवन  में  एक
 स्थायी  आभूषण  का  अंग  बन  कर  के  हम  कहीं
 भी  जायं,  हमारी  सुरक्षा  की  वह  साक्षी  हमारे
 साथ  जाती  है।  -मैं  समझता  हूं,  यह  व्यक्तिगत
 जीवन  के  लिए  ही  नहीं,राष्ट्रीय  जीवन  के  लिए
 भी  है  चीन  ने  हमारे  देश  पर  आक्रमण
 किया,  पाकिस्तान  ने  आक्रमण  किया  ।  सरकार
 ने  माँग  की।  यह  एडमिनिस्ट्रेटर  नहीं  थे  ।  तब,
 आपकी  पुलिस  और  फौज  नहीं  गई  थी  तब  ।
 हंस  करके  माताओं  ने  चूड़ियाँ  उतारीं,  बहनों
 ने  कुन्डल  उतारे,  भाइयों  के  अंगूठियाँ  उतारीं  |
 राष्ट्र  ने जितना  सोना  मांगा,  उन  लोगों  ने
 दिया।  लेकिन  शिकायत  तो  यह  है  कि  सरकार
 ने  उस  सोने  का  ठीक  उपयोग  नहीं  किया  ।
 लोगों  ने  माँगने  के  ऊपर  दिया  है  1V  जो  मेरे
 मित्र  यह  कह  रहे  हैं  कि  देश  की  अर्थ-व्यवस्था
 के  ऊपर  संकट  है  में  कहता  हूं  कि  राष्ट्र  क ेलोग
 माथिक  व्यवस्था  के  संकट  को  अनुभव  करते
 हैं  ।  अगर  सरकार  आज  भी  प्रामाणिकता
 से  खड़े  होकर  कहे  कि  हमें  जरूरत  है  तो  वह
 सब  कुछ  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  देश  का  वर्षो
 का  इतिहास  साक्षी  है  कि  देश  की  जनता  ने
 कभी  देश  को  घोखा  नहीं  दिया  है,  देश  के  नेतृत्व
 ने  जनता  को  धोखा  दिया  है

 इस  नाते  से  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 आज  इस  सोने  को  इस  तरीके  से  सरकार  छीन
 करके  इस  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  को  धक्का

 पहुंचायेगी,  इस  देश  के  एक  ऐसे  वर्ग  को  समाप्त

 करेगी  जिस  वर्ग  को  मैं  समझता  हूं  आज  की
 देश  की  बेकारी  की  हालत  में  हमें  और  अधिक
 बेकारी  में  नहीं  डालना  चाहिए  ।  बेकारी  तो
 देश  के  अन्दर  बढ़  रही  है।  माननीय  के०  सी ०
 पन्त  ने  राज्य  सभा  में  जो  वक्तव्य  दिया  उसमें
 स्वष्ट  रूप  से  उन्होंने  कहा  कि  हम  सुनार
 वर्ग  को  धीरे  धीरे  अपने  समाज  से  समाप्त
 कर  देना  चाहते  हैं,  इस  कग  को  एलिमिनेट
 कर  देना  चाहते  हैं,  इस  वर्ग  के  अन्दर  हम  नयी
 भर्ती  नहीं  होने  देना  चाहते  हैं।  अगर  सरकार
 की  यही  नीयत  है  तो  इस  गोल्ड  कन्ट्रोल

 विधेयक  के  सारे  के  सारे  प्रावधान,  सारी  की
 सारी  धारायें  हमारी  समझ  में  आ  जाती  हैं
 क्योंकि  सरकार  हर  सोने  का  धंधा  करने  वाले
 आदमी  को,  हर  सोनार  को,  इस  काम  में  लगे
 हुए  हरएक  व्यापारी  को  धीरे  धीरे  समाप्त
 कर  देना  चाहती  है,  निकाल  देना  चाहती  है।
 अगर  यह  सरकार  की  स्पिरिट  है,  इसके  लिए
 सरकार  ने  सारे  प्रावधान  किए  हैं  तो
 तो  फिर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इतना  लम्बा
 पचड़ा  करने  की  क्या  जरूरत  थी  ?  इस  नाटक
 की  क्‍या  जरूरत  थी  ?  आप  एक  ही
 कानून  बताते  कि  हम  इस  वर्ग  को  कानून
 से  रामाप्त  करते  हैं,  वह  खत्म  हो  जाते,  पुलिस
 चली  जाती,  उनके  ऊपर  ऐक्शन  ले  लेती  v
 सब  बातें  हो  जातीं  ।  यह  लोकतन्त्र  है  ।
 अभी  अभी  यहाँ  पर  इस  प्रश्न  के ऊपर  चर्चा
 उठने  के  पहले  कानून  का  प्रश्त  उठाया  गया  ।
 कितने  ही  माननीय  विधान  शास्त्रियों  ने
 विधान  का  हवाला  देते  हुए  यह  बात  कही  कि
 इसके  कुछ  इस  प्रकार  के  प्रावधान  हैं  जो
 व्यक्ति  के  मूलभूत  अधिकारों  पर  आघात

 पहुंचाते  हैं  इसलिए  इस  कानून  को,  इस  विधेयक
 को  वापिस  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  विधान
 के  विरुद्ध  है,  उसकी  भावना  के  विरुद्ध  है,
 उसमें  निहित,  व्यक्ति  को  दिए  गए  मूलभूत
 अधिकारों  के  विरुद्ध  है।  माननीय  मोरारजी
 ने  कहा  कि  अगर  किसी  को  ऐसा  लगता  है
 तो  वह  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाये  ।  ठीक  है  t  मैं
 समझता  हूं  बहुमत  के  अहंकार  के  अन्दर
 और  हठवाद  के  अन्दर  इस  प्रकार  की  बात
 आदरणीय  सदस्यों  के  द्वारा  कही  जा  सकती
 हैं  ।  लेकिन  में  बिनम्रतापूर्वके  कहना  चाहता
 हूं  सारी  स्थिति  के  ऊपर  दृष्टि  डालिए  1  देश  के
 अन्दर  कानून  का  आदर  कितना  बढ़  रहा  है,
 कानून  की  प्रतिष्ठा  कितनी  बढ़  रही  है,  कामन
 आदमी  कानून  के  प्रति  कितना  आदर  का
 भाव  लेकर  चल  रहा  है  ?  क्‍यों  वह  कानून
 का  आदर  घट  रहा  है,  क्यों  कानून  की  प्रतिष्ठा
 घट  रही  है  ?  क्‍योंकि  इस  प्रकार  के  भोंडे
 अव्यावहारिक  और  आयोग्य  प्रकार  के  कानून
 बनाए  जा  रहे  हैं  जो  कुछ  सुप्रीम  कोर्ट  में
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 [at  यज्ञदत  शर्मा]
 जाकर  टूट  जाते  हैं,  कुछ  हाई  कोर्ट  में  ओर  कुछ
 जनता  में  जाकर  टूट  जाते  हैं  |  कुछ  के  लिए
 प्रशाहनिक  अधिकारी  हाथ  पर  हाथ  रखकर  बैठे
 रहते  हैं  ।  इस  स्थिति  के  अन्दर  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  न  तो  कानून  की  प्रतिष्ठा  घटे,  न
 हमारे  देश  का  कलाकार  वर्ग  बेकार  हो,  न  देश
 के  अन्दर  एक  चीज़  जो  आदिकाल  से  चली

 आ  रही  है  और  व्यवहारिक  दृष्टि  से  चली
 आ  रही  है,  आज  भो  जिसका  ओऔचित्य  उतना
 &  अधिक  है  बल्कि  पहले  से  भी  अधिक  बढ़ा
 हुआ  नजर  आता  है  उस  सम्बन्ध  में  सरकार
 विचारपूर्ण  दृष्टि  से  इस  विधेयक  में  उचित
 संशोधन  करे  ।  आगे  मैंने  कुछ  संशोधन  दिए a.
 हैं,  उनके  ऊपर  अपने  विचार  रखूंगा  ।  मैं
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  स्वणंकारों  के  सम्बन्ध
 में  सर्टिफिकेट  देने  का  जो  प्रावधान  किया  गया
 है  वह  अत्यन्त  अनुचित  है  1  किसी  वर्ग  को  इस
 तरह  से  उसके  पेशे  से,  उसके  कार्य  से  वंचित
 नहीं  किया  जा  सकता  ।  सरकार  इसको
 वापिस  ले  ।  तीन  सौ  ग्राम  की  शर्त  लगाई
 है  डली  बनाने  की  ।  वह  अगर  धंधे  के  जानकार
 लोग  हैं  तो  जानते  होंगे  कि  डली
 उनको  पहले  बनानी  पड़ती  है  ।  आभूषण
 जो  देकर  जाता  है  उसके  सारे  आभूषणों  को
 गलाकर  डली  बनानी  पड़ती  है  |  वह  अत्यन्त
 आवश्यक  है।  इसी  तरीके  से  यह  भी  प्रावधान
 किया  गया  कि  वह  हाई  कोर्ट  में  केस  करे  1
 बेचारा  छोटा  स्वर्णकार  हाई  कोर्ट  में  कैसे
 जायेगा  ?  उसको  किसी  भी  कोर्ट  में  जाने
 की  छूट  होनी  चाहिए  अगर  गड़बड़  होती  है,
 जिससे  उसके  साधन,  उसकी  सीमा,  उसकी
 शक्ति,  उसकी  सामर्थ्य  जहाँ  तक  है,  उसके

 अनुसार  वह  किसी  भी  कोर्ट  में  जा  सके,  केवल
 ला  क्वैश्चन  पर  नहीं,  फैक्ट्स  के  ऊपर  भी,
 किसी  भी  क्वेश्चन  के  ऊपर  अगर  उसके  साथ
 कोई  जोर  जवर्देस्ती  होती  है  तो वह  जा  सकता
 है।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 इस  विधेयक  के  अन्दर  ये  सब  संशोधन  किए
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 जायें  और  इसको  वित्त  मंत्री  महोदय  अगर
 वापिस  लें  तो  देश  के  इतिहास  में  उनका  स्थान
 ऊंचा  होगा।  हजारों  स्वर्णकार  और  सोने
 के  घंघों  में  लगे  हुए  लोगों  की  आत्मायें  उनको
 बहुत  धन्यवाद  देंगी  ।

 श्री  रवि  राय  :  एक  विनती  है  कि  बिजनेस
 एडवाइजरी  कमेटी  की  ओर  से  आठ  घंटे
 टाइम  दिया  गया  है  इसके  ऊपर  विचार  करने
 के  लिए  तो  जनरल  डिस्कशन  का  टाइम  भी
 बढ़ना  चाहिए

 सभापति  महोदय  :  हां,  वह  बढ़ा  देंगे  1

 SHRIMATI  ILA  PALCHOUDHURI
 (Krishnagar)  :  I  certainly  support  the
 spirit  of  the  Bill  because  what  do  we
 seek  to  do  by  this  Bill?  We  seek  to
 restrict  non-monetary  use  of  gold,  ६०
 bring  out  hoarded  gold,  to  reduce  the
 internal  prices  of  gold  and  to  stop
 smuggling  of  gold  into  the  country.
 These  are  some  of  the  main  things  that
 we  want  to  do  and  these  are  causes
 which  are  very  laudable.  So,  as  far
 as  the  spirit  of  the  Bill  goes,  I  support
 the  Bill,  but  there  are  certain  things
 which  I  would  like  to  bring  to  the
 notice  of  the  hon.  Minister.

 To  bring  out  hoarded  gold,  Govern-
 ment  had  issued  gold  bonds.  Gold
 bonds  were  issued.  At  that  time.
 according  to  the  Reserve  Bank’s  esti-
 mation,  there  was  Rs.  1,800  crores
 (international  price)  worth  of  gold
 hoarded  in  India  or  Rs,  4,000  crores
 (market  price)  worth  of  gold  hoarded
 in  India.  How  much  was.  brought  out
 by  the  gold  bonds?  The  first  series
 of  gold  bonds  issued  between  Novem-
 ber  963  and  February  964  brought
 in  Rs.  8.62  crores  worth  of  gold  at  the
 international  price.  The  second  series,
 from  March  to  May  1965,  brought  even
 less;  but  even  to  that  extent  in  bring-
 ing  out  the  hoarded  gold  it  was
 successful;  that  much  I  will  say.
 although  it  cannot  be  said  to  have  been
 very  successful.  This  will  show  that
 the  people  in  India  are  not  yet  oriented
 to  gold  bonds;  they  yet  like  gold
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 ornaments.  As  my  friends  on  the
 other  side  have  said,  gold  ornaments
 do  not  really  lie  idle  to  the  extent
 that  we  make  out  to  be,  because  in
 the  rural  areas  it  is  deposited  and
 money  taken  during  the  sowing  sea-
 son;  just  as  you  deposit  the  money  in
 the  bank  and  take  it  out,  gold  orna-
 ments  are  deposited  and  money  taken.
 So,  they  are  not  lying  entirely  idle,

 In  ‘1966,  the  hon.  Prime  Minister
 had  made  a  statement  in  this  House.
 She  had  said  this—I  may  be  permitted
 to  read  this  out:

 “All  restrictions  on  making  gold
 ornaments  of  more  than  4  carat,
 imposed  under  the  Gold  Control
 Order,  will  be  withdrawn.  This
 will  give  relief  to  a  large  number
 of  goldsmiths.”

 What  relief  will  this  Bill  give  to
 goldsmiths?  You  will  see  that  there
 are  clauses  in  this  Bill  that  really
 militate  against  goldsmiths;  I  have
 my  own  amendments  on  them  and
 I  shall  speak  on  them  actually  later
 when  the  amendments  come.

 But,  on  the  non-monetary  use  of
 gold,  I  would  like  to  make  a  sugges-
 tion.  The  more  effective  method  that
 I  would  suggest  is  putting  a  big  sales-
 tax  on  gold  ornaments;  that  will  bring
 money  to  the  exchequer;  that  will
 give  you  a  certain  amount  of  money;
 as  long  as  the  rural  population  goes
 on  buying  gold  ornaments,  they  have
 to  pay  tax;  and  this  will  channelise
 that  money  into  the  coffers  of  Gov-
 ernment  for  development  purposes.

 I  will  say  that  this  Bill  militates
 against  the  goldsmiths  which  number,
 at  least  in  West  Bengal  alone—I  do
 not  know  if  my  figures  are  perfectly
 right—2,22,000,  and  all  over  India  it
 will  run  into  crores...  (Interruptions)
 It  will  be  nearly  a  crore  if  you  take
 into  account  the  goldsmiths  and  the
 people  who  work  with  them  and  in
 the  various  ancillary  industries.
 Actually,  this  Bill  affects  them.  What
 is  going  to  happen  to  them?  They
 were  maintaining  themselves.  This
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 will  throw  them  out  of  their  jobs  in
 many  ways  because  some  of  the
 clauses  militate  against  them  very
 much;  particularly  the  clause  I  have
 given  my  amendment  to;  I  shall  come
 to  that  later.

 The  public  itself  is  allowed  to  keep
 2,000  grams  of  gold,  but  the  goldsmiths
 will  not  be  allowed  to  keep  that.  This
 is  very  funny.  All  over  India,  there
 have  been  200  to  300  cases  of  suicides
 among’  goldsmiths.  In  Bengal,  I  know
 there  have  been  over  0  suicides  of
 goldsmiths.  8  practically  in  my  own
 constituency.  There  was  a  very
 telling  couplet.  I  want  to  repeat  it
 here  so  that  those  who  know  Bengali
 can  understand  it:

 “Kothay  galo,  Kothay  ‘galo-sabai
 deke  bole,  Sonar  anga  Shankra
 bow,  ache  galar  tale.”

 ‘Where  is  she?’  Everyone  is  wonder-
 ing  where  is  the  goldsmith’s  wife.
 The  golden-skinned  goldsmith’s  wife.
 She  is  under  the  water.  She  has
 committed  suicide  because  she  could
 not  face  the  condition  of  her  family
 owing  to  the  unemployment  of  the
 goldsmith.

 There  are  many  clauses  which  need
 redeeming  in  this  Bill.  I  hope  the
 amendments  will  be  considered.  The
 High  Court  of  Calcutta  has  also  passed
 an  order  an  injunction.  Justice  S.  P.
 Ghosh  has  passed  an  order  causing
 clause,  all  the  amendments  will  be
 operative.  This  is  the  same  as  cl],  48
 of  this  Bill.  So  I  hope  that  on  that
 clause,  all  the  amendments  will  be
 considered  by  the  Finance  Minister.

 Lakhs  of  rupees  will  have  to  be
 spent  to  rehabilitate  goldsmiths.
 Upto  now,  not  one  goldsmith  has  been
 able  to  get  a  job  in  any  government
 concern  or  office  or  in  any  public
 undertaking.  If  you  give  him  some
 money  and  say,  ‘Go  and  learn  brick-
 laying’,  how  is  it  possible  for  him  to
 do  this?  In  a  traditional,  artistic.
 and  creative  work  of  imagination,  you
 cannot  ask  the  man  to  go  and  take  to
 another  trade.  I  think  India  has  come
 to  a  stage  when  we  should  think  in
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 {Shrimati  Ha  Palchoudhuri]
 terms  of  entering  the  gold  jewellery
 export  business  in  a  big  way.  As  it
 is,  without  any  boost  from  Govern-
 ment,  gold  jewellery  export  has
 earned  Rs.  l]  crores  foreign  exchange.
 If  it  is  boosted,  it  can  earn  far  more.
 In  the  International  Fair  held  in
 America  in  1964,  it  was  an  Indian
 goldsmith  who  won  the  award  for  the
 most  exquisite  work  that  he  exhibited.

 This  exquisite  art  should  not  be
 allowed.  to  die  out.  We  should  see
 that  the  goldsmiths  are  not  thrown
 out  of  work.  We  should  see  that
 more  incidents  like  the  suicide  of  the
 goldsmith’s  wife  who  committed
 suicide  by  drowning  do  not  take  place.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :
 I  once  again  rise  to  oppose  this  Bill.
 I  submit  that  even  as  a  member  of
 the  Joint  Committee,  all  the  basic
 amendments  which  we  proposed  were
 rejected.  So  we  have  had  to  append a  minute  of  dissent.  In  that  minute
 of  dissent  signed  by  Shri  Tridib
 Chaudhuri,  Shri  Fernandez,  Shri  Z.
 A.  Ahmed  and  myself,  we  have  made
 this  request:

 “We,  therefore,  appeal  to  our
 friends  in  Parliament  to  raise  their
 voices  and  see  that  this  useless
 Piece  of  legislation  is  thrown  out.
 We  are  utterly  dissatisfied  with  the
 manner  in  which  basic  amendments
 have  been  rejected.”
 The  Finance  Minister  has  said  that

 some  of  the  amendments  moved  in
 the  Joint  Committee  were  accepted.
 They  were  very  minor  ones.  We
 argued  in  the  Committee  that  there
 should  be  no  summary  trials.  He
 was  not  even  prepared  to  accept  it
 and  convert  it  into  a  regular  trial,  I
 shall  deal  with  this  point  when  we
 come  to  the  clauses.

 What  did  we  achieve?  What  was
 the  objective  behind  the  Gold  Control
 Order?  We  were  told  here  that  there
 would  be  no  smuggling,  or  at  least  it
 would  be  minimised,  that  the  price  of
 gold  here  would  be  comparable  to  the
 international  price  and  last,  but  not
 Jeast,  concealed  and  hoarded  gold
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 would  come  to  the  surface.  Did  we
 achieve  any  of  these  objectives?  No.
 As  so  ably  explained  by  my  hon.
 friend  Shri  Dandekar,  smuggling  has
 increased.  Does  the  Finance  Minister
 think  that  the  poor  goldsmith  is
 smuggling  gold?  It  has  been  found
 that  people  who  have  got  links  with
 big  business  houses,  who  ‘are  connec-
 ted  with  international  gangs  are
 smugglers.  Even  Chief  Ministers,  ex.
 and  present—they  are  the  biggest  gold
 smugglers.  The  Finance  Minister  may
 admit  it  or  not  but  it  has  been  proved
 beyond  doubt  that  in  the  Choti  Sadri
 gold  smuggling  case  in  Rajasthan  the
 present  Chief  Minister  is  involved.
 Any  impartial  enquiry  will  prove  he
 is  in  it,  though  he  may  deny  it.

 Another  object  with  which  this  was
 brought  forward  was  that  the  price
 of  gold  would  go  down.  After  the
 Chinese  aggression  when  the  slogan
 was  given  ornaments  for  armaments,
 our  wives,  sisters  and  mothers  readily
 parted  with  their  ornaments,  in
 certain  cases  even  with  their  mangala
 sutras  and  they  thought  that  they
 would  be  able  to  defend  this  country.
 What  has  happened  to  that  gold?  १
 want  an  explanation  from  the  hon.
 Minister  as  to  what  happened  to  the
 gold  collected  by  various  agencies
 including  Mr.  Atulya  Ghosh.  We
 have  no  account.  I  do  not  know  if
 the  same  fate  that  overtook  our
 national  defence  fund  overtakes  this
 also;  it  must  have  happened  like  that
 here  also.  Even  after  that,  I  would
 have  understood  if  gold  had  been
 used  for  correct  purposes.  It  was
 never  used  like  that.  It  was  used  for
 boosting  up  their  party  purposes.

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI:
 Has  he  any  proof  for  what  he  says?

 SHRI  RANDHIR  SINGH:  He  must
 prove  it.  Or,  it  should  be  expunged.

 sti  लक्ष्म  झांतम्मा  :  सभापति  महोदय,
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।  जो  आदमी  यहाँ
 पर  नहीं  है ंवह  अपने  को  डिफेन्ड  नहीं  कर
 सकते  ।  इस  लिय.  न  का  नाम  यहां  नहीं
 लिया  जाना  चाहिये  ।
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 शो  सा०  मो०  बनर्जो  :  में  ने  यह  कहा
 है  कि  जितने  सोने  का  कलैक्शन  हुआ  है  उस  के
 बारे  में  यह  नहीं  मालूम  हुआ  कि  कितने  लोगों
 ने  कितना  सोना  दिया  है।  मैं  ने  सोना  दिया
 है,  मैं  चाहता  हूं  कि  नैशनल  डिफेन्स  फंड  में
 जितने  सोने  का  कलैक्शन  किया  गया  है,  उस
 की  अदालती  जांच  की  जाय  ।  अगर  अदालती
 जांच  हो  तो  आप  को  मालूम  होगा  कि  कितना
 सोना  कहां  गया  ।

 श्री  रण्ध र. =  “कह  :  हम  सोना  देने  वाले
 हें,  हमें  ठीक  मालूम  है  कि  सोना  कहां  गया  ।

 र्  रु०  Ho  बर्जी:  यह  हो  सकता  है
 कि  श्री  रणधीर  सिंह  को  बीबी  के  सोने  का
 ठीक  इस्तेमाल  हुआ  हो,  लेकिन  मेरी  बीबी
 के  हाथ  के  कंगन  का  क्‍या  हुआ;  मुझे  अभी  तक

 मालूम  नहीं  ।  ०इस  लिये  में  कह  रहा  हूं  कि.

 अमत  हाक्ष्म॑र  तम्मः  :  सभापति  महोदय,
 में  आप  की  रूलिंग  चाहती  हूं  ।

 MR.  CHAIRMAN:  He  is  not  levell-
 ing  any  charge  against  anybody;  he
 is  asking  what  happened  to  the  gold
 bangles  of  his  wife.

 श्रीमती  लक्ष  तम्मा  :  .नाम  आया  है।.

 SHRI  NAVAL  KISHORE  SHARMA  :
 (Dausa):  He  has  levelled  a  charge
 against  the  Chief  Minister  of  a  State.

 MR.  CHAIRMAN:  You  should  have
 raised  this  point  at  the  time  he  did
 so.

 श्री  रवि.  राय  :  मोहन  लाल  सुखाड़िया
 के  बारे  में  भी  हम  लोग  इन्तजाम  कर  रहे
 हें  1
 SHRI  8,  M.  BANERJEE:  I  would

 have  answered  their  points  but  I  did
 net  want  to  put  you  in  an  embarrass-
 ing  position.

 MR.  CHAIRMAN:  You  do  not  put
 yourself  in  an  embarrassing  position.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  There
 ‘should  be  an  enquiry  into  the  whole
 affair  including  Shri  Mohanlal

 Sukhadia  who
 Sadri.

 is  involved  in  Choti

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Banerjee,  it
 has  not  been  proved  that  he  has  been
 involved,  and  therefore  when  he  is
 not  here  to  defend  himself,  I  think
 you  should  not  drag  his  name.

 श्  To  मो०  बनर्जी  :  में  कह  रहा  था  कि
 इस  के  तीन  मकसद  थे  ।  एक  तो  यह  कि  सोया
 हुआ  सोना  बाहर  आ  जायेगा,  मगर  वह  सोता
 ही  रह  गया,  कभी  बाहर  नहीं  आया,  दूसरी
 चीज  यह  कि  तस्कर  व्यापार  बन्द  होगा  या
 कम  होगा  |  तस्कर  व्यापार  को  अगर  आप
 देखें  तो  963  से  ल ेकर  आज  तक  वह  ज्यादा
 हो  हुआ  है.  कम  नहीं  हुआ  है,  और  तीसरी
 चीज  जो  थी  वह  यह  कि  सोने  के  दाम  कम
 होंगे  और  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  आ  जायेंगे
 लेकिन  बदकिस्मती  है  कि  वह  भी  नहीं  हुआ  ।
 में  वित्त  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि आखिर
 यह  क्‍यों  लाया  जा  रहा  है।  क्‍या  उन  की
 प्रतिष्ठा  कां  सवाल  है  ?  यदि  यह  प्रतिष्ठा  का
 सवाल  है  तो  दूसरी  वात  है  ।  लेकिन  अगर
 यह  प्रतिष्ठा  का  सवाल  नहीं  है  तो  मंत्री
 महोदय  को  इस  बिल  को  वापिस  लेना
 चाहिये  ।

 6.56  hrs,

 (Mr,  Deputy-SpEAKER  in  the  Chair]

 अभी  मेरी  मोअज्ज़ि  बहन  श्रीमती  इला
 पालचौधरी  ने  कहा  कि  दस  स्वर्णकार  उन्हीं
 के  क्षेत्र  में  आत्महत्या  कर  चुके  हैं  -  मुझे
 खुशी  है  कि  एक  कांग्रेसमेन  न ेगिना  तो  कम
 से  कम  कि  कितनी  खुदकुशियां  हुईं  -  लेकिन
 अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  के  माध्यम
 से  जो  हम  लोगों  को  मालूम  हुआ  है  उस  के
 मुताबिक  सारे  देश  में  तकरीबन  00  सुनार
 आत्महत्या  कर  चुके  हैं  ।  में  पूछना  चाहता
 हुं  कि आज  कौन  सा  मुआवजा  उन  को  मिलने
 वाला  है  ?  में  चाहता  हुं  कि आज  बतलाया
 जाय  कि  उन  को  मुआवजा  मिलेगा  या  नहीं
 या  कि  उन  की  हत्या  के  लिये  जिम्मेदार  कौन
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 [aft  स०  मो०  बनर्जी]
 है  ।  अगर  कोई  दूसरा  देश  होता  और  इस
 काले  कानून  को  लागू  करने  के  कारण  यह
 लोग  आत्महत्या  करते  तो  302  का  मुकदमा
 उस  वित्त  मंत्री  के  खिलाफ  चलाया
 जाता  जो  ऐसे  काले  कानून  को  लाता  है  ।
 लेकिन  मुसीबत  की  बात  तो  यह  है  कि  इस
 देश  में  ऐसी  कोई  चीज  होने  वाली  नहीं  हैं।
 यहां  पर  तो  बहुमत  के  बल  पर  ऐसे  कानून
 पास  कर  लिये  जाते  है  ny

 उस  के  बाद  कहा  यह  गया  इस  हाउस
 में  कि  यह  रीजनेबल  रेस्ट्रिक्शन्स  हे।  रीज़नेबल
 रेस्ट्रिकशन की  बात जो कही गई
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  hon.

 Member’s  time  is  up.
 SHRI  8.  M.  BANERJEE:

 hours  have  been  allotted.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  If  it  is

 the  recommendation  of  the  Business
 Advisory  Committee—I  have  no  report
 with  me—it  is  all  right.  You  may
 take  a  little  more  time.

 SHRI  VASUDEVAN  NAIR:  The
 Business  Advisory  Committee  has
 given  it  more  time.

 Eight

 श्री  स०  मो०  बतर्जों :  में  कह  रहा  था  कि
 आखिर  यह  रीजनेबल  रेस्ट्रिक्शन  क्या  हैं  ?
 एक  कम्यूनिटी  को,  जिस  को  आप  बंकवर्ड
 क्लास  कहें  या  जो  कुछ  कहें,  जो  सुनारों  की
 कम्यूनिटी  सारे  हिन्दुस्तान  में  है  और  यह  जिस
 का  ट्रैडीशनल  काम  है,  उसके  काम  को  आप
 खत्म  करेंगे  यह  कह  कर  कि  ल्योर  आफ  गोल्ड
 को  हमें  हटाना  है।  उस  के  आर्ट  को  आप
 हटायेंगे  और  इस  तरह  से  उस  की  नस्ल  को
 आप  खत्म  करने  जा  रहे  हैं  1  मुझे  ताज्जुब
 होता  है  यह  सुन  कर  कि  उस  के  ऊपर  रीजनेबल
 रेस्ट्रिकशन  लगाये  जा  रहें  हैं  ।  क्या  यह  रीज़-
 नेबल  रेस्ट्रिकशन  है  कि  जो  आदमी  सुनार
 का  काम  करता  है  और  खुशकिस्मती  से
 या  बदकिस्मती  से  सुनार  के  घर.  में
 पैदा  हुआ  है,  आज  उस  का  रक्षक
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 गोल्ड  कंट्रोल  आफिसर  होगा  ?  अगर  उस

 सुनार  का  पिता  होता  चाहें  नहीं  हो  सकता  |
 यह  सुन  कर  ताज्जुब  होता  है  कि  यह  किस  तरह
 का  रीज़नेबल  रेस्ट्रिक्शन  है।  इसी  रीज़नेबल
 'रेस्ट्रिक्शन  की  बात  कही  गई  थी  कम्पल्सरी
 डिपाजिट  के  सिलसिले  में  ।  जिस  समय  हम
 लोगों  ने  मांग  की  थी  कि  संविधान  के  अन्तगंत
 अटारनी  जनरल  आ  कर  भाषण  दे  सकता  है
 और  समझा  सकता  है  इस  लिये  उस  को  बुलाया
 जाय,  तो  उस  को  बुलाया  गया  था।  उस  का
 फंसला  हमारे  खिलाफ  हुआ  या  माफिक
 हुआ  इस  की  तह  में  में  नहीं  जाना  चाहता,
 लेकिन  यह  बात  सही  है  कि  हम  को  उस  को
 सुनने  का  मौका  मिला।  वित्त  मंत्री  जी आखिर
 कोई  कानून  के  पंडित्र  तो  नहीं  हैं  ।  वह  कंसे
 कहते  हैं  कि  रीजनेबल  रेस्ट्रिक्शन  हैं  ।  यह
 कह  देना  कि  अगर  कोई  कानून  या  वैधानिक
 आपत्ति  है  तो  सुप्रीम  कोर्ट  का  दरवाजा
 खटखटाओ,  गलत  होगा  ।  जो  बेकार  सुनार
 हैं  आप  आज  भी  उन  से  लोन  वापस  लेने  की
 चेष्टा  कर  रहें  हैं।  आप  कहते  हँँ  कि  दो  साल
 में  वह  देंगे  । यह  तो  000  या  2000  रु०
 दे  कर  उन  के  घरों  को  बरबाद  करने  की

 "बात  है।  आज  भी  में  कहता  हूं  कि शाइलाक
 बन  कर  गोल्ड  कंट्रोल  आफिसर  या  दूसरे
 एग्जिक्यूटिव  आफिसर  जब  रुपया  वापस
 लेंगे  तब  उन  को  सर्टिफिकेट  दिया  जायेगा
 और  कहा  जायेगा  कि  आन  वन  कंडिशन  कि
 दस  साल  तक  वह  लोन  वापस  कर  दीजिये
 वह  लोन  भी  वापिस  लेने  की  बात  हो
 रही  है।  आप  यह  देख  कर  दंग  रह  जायेंगे
 कि  सर्टिफिकेट  देने  की  शरायत  कितनी
 कड़ी  हैं  ।  सज़ा  भी  बहुत  सख्त  रखी  गई  है  ।
 जब  क्लाज़िज़  पर  बहस  होगी,  उस  वक्‍त
 हम  इन  बातों  पर  चर्चा  करेंगे  ।  इस  वक्‍त  में
 सिर्फ  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तीनों
 मकासद  ग़लत  साबित  हो  गये  हें,  तो  में  समझता
 हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी इस  बिल  को  वापिस  ले  लें।
 माननीय  सदस्य,  श्री  दांडेकर,  श्री  यज्ञदत  शर्मा
 और  मुअजिज  बहन,  श्रीमती  इला  पालचोधरी,
 ने  काफ़ी  तफ़सील  के  साथ  बताया  है  कि  हमारे
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 स्वर्णकार  बन्धुओं  को  कितनी  मुसीबतों  का
 सामना  करना  पड़ा  रहा  है  ।'

 पत्र  एड,
 जायंट  सिलेक्ट  कमेटी  में  इतनी  जल्दी-जल्दी

 काम  हुआ  कि  मालूम  होता  था  कि  गवर्नमेंट
 किसी  भी  हालत  में  इस  बिल  को  पास  करने  पर
 तुली  हुई  है।  उस  कमेटी  के  काम  करने  के
 ढंग  को  देख  कर  ऐसा  लगता  था  जैसे  अली  बाबा
 ओर  मर्जीना  अकेले  बैठ  कर  मोहरें  गरिन
 रहे  हों  ।  किसी  को  कमेटी  के  सामने  एविडेंस
 देने  के  लिए  नहीं  बुलाया  गया  i  हम  ने  कहा
 कि  अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  को  कमेटी
 के  सामने  एविडेंस  देने  के  लिए  बुलाया  जाये,
 लेकिन  कहा  गया  कि  यह  नहीं  हो  सकता
 =

 में  इस  रिपोर्ट  के  मिनट्स  में  से  कुछ  पढ़ना
 चाहता  हूं  :

 “At  the  outset,  the  Chajrman
 mentioned  to  the  Committee  about
 the  receipt  of  a  telegram  from  the
 Madras  Jewellers  and  Diamond
 Merchants  Association,  Madras
 requesting  for  being  given  a  per-
 sonal  hearing  by  the  Committee.”

 are  जो  लोग  एविडेंस  देने  के  लिए  आये,
 उन  को  बुलाने  के  लिये  कहा  गया

 “At  this  stage,  Shri  Dahyabhai  V.
 Patel  pointed  out  that  certain
 affected  parties  were  already  in  the
 capital  and  they  should  be  given  an
 opportunity  for  a  hearing  by  the
 Committee.”

 लेकिन  उन  लोगों  को  एविडेंस  देने  का  मौका
 नहीं  दिया  गया  ।

 “He  was  joined  in  this  by  some
 other  Members  viz.  Sarvashri  Tridib
 Chaudhuri,  N.  Shivappa,  O.  P.
 Tyagi,  Banka  Behary  Das  and  K.  B.
 Abraham,  who  suggested  that  the
 Joint  Committee  might  ask  for  an
 extension  of  time  instead  of  hustling
 through  the  matter.  After  some
 discussion,  the  Chairman  ruled  that
 there  was  hardly  any  force  in
 reiterating  the  point  in  the  context
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 of  the  earlier  decision  of  the  Joint
 Committee.”

 वे  सब  लोग  दिल्ली  में  मौजूद  थे,  लेकिन
 कहा  गया  कि  उन  को  बुलाने  की  जरूरत
 नहीं  है।  वे  इस  पालियामेंट,  इस  लोक  सभा,
 प्रजातांत्िक  उसूलों  के  आधार  पर  बनी
 हुई  इस  लोक  सभा  के  दरवाज़े  को  खटखटा
 रहे  थे  और  उस  के  सामने  अपनी  फ़रियाद
 रखना  चाहते  थे,  लेकिन  उन  को  यह  कह  कर
 घुसने  नहीं  दिया  गया  कि  हम  ने  नौ  दिन
 में  इस  बिल  को  पास  करने  का  फ़ैसला  कर  रखा
 है  -  अखिल  भारतीय  स्वर्णकार  संघ  के  लोग
 गुजरात,  अहमदाबाद,  बम्बई  और  दिल्ली  के
 लोग  यहां  पर  मौजूद  थे  ।  दिल्ली  वालों  के

 जूते  चक्कर  लगाते-लगाते  घिस  गये,  लेकिन
 उन  के  लिए  इन्साफ़  का  दरवाज़ा  बन्द  था।
 कहा  गया  कि  हम  ने  जो  आडिनेंस  पास  किया
 था,  इसी  सैशन  में  उस  को  कानूनी  शक्ल  देनी
 है।  लेकिन  वह  आडिनेंस  क्यों  पास  किया
 गया  ?  उस  से  क्‍या  मिला  ?  आप  देखिये  कि
 कितने  लोगों  ने  अपन  मेमोरेंडम  भेजे  थे।

 .All  India  Jewellers  Association,
 New  Delhi.
 Akhil  Bhartiya  Swarnakar  Sangh,
 Delhi.

 All  Delhi  Sarafa  Association,  New
 Delhi.

 Meerut  Bullion  Association.
 Vidarbh  Mahajan  Samiti,  Nagpur.
 The  Federation  of  Andhra  Pradesh

 Chambers  of  Commerce  and  Indus-
 try,  Hyderabad.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  He  need
 not  read  the  whole  list.

 SHRI  8,  M.  BANERJEE:  I  am  only
 referring  to  this  to  show  what  great
 injustice  has  been  done  to  these

 “people.  They  were  knocking  at  the
 doors  of  Lok  Sabha  Secretariat  and
 they  were  not  heard.  Is  it  justice?
 And,  we  are  being  asked  to  pass  this
 piece  of  legislation  after  these  nefar-
 ious  activities.  The  Finance  Minister
 had  the  courtesy  to  consult  the  big
 bankers  before  the  Banking  Law  was
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 {Shri  S.  M,  Banerjee]
 passed.  Their  informal  advice  was
 accepted  formally.  But  in  this  parti-
 cular  case,  I  am  sorry  to  say.  all  these
 poor  goldsmiths  and  their  representa-
 tives  were  not  consulted.  That  is  why
 I  say  that  no  Member  of  this  House
 should  be  a  party  to  the  passage  of
 this  by  simply  saying  that  in  order  to
 remove  the  lure  of  gold  the  Gold
 ‘Control  Bill  will  be  there.  Let  us
 decide,  here  and  now  that  this  piece
 of  legislation  should  be  rejected  out-
 right  and  that  there  is  no  need  for
 this  legislation.

 sit  रणघीर  सिह  (रोहतक)  :  डिपुटी
 स्पीकर  महोदय,  इस  में  कोई  शक  नहीं  है
 कि  गोल्ड  कंट्रोल  से  मुताल्लिका  आड्डिनेंस
 और  रूल्ज़  से  हमारे  एक  तबका-ए-आबादी
 पर  ज़रूर  एक  बहुत  जबर्दस्त  असर  पड़ा  है  tT
 में  कहूंगा  कि इस  एक  करोड़  या  इस  से  ज्यादा
 आवादी  के  हिस्से  ने  देश  के  हित  में  उसी  तरह
 अपना  पूरा  बलिदान  दिया  है,  जिस  तरह
 कि  मुल्क  की  तक्‍्सीम  के  बाद  मशरिकी  और
 मग़रबी  पाकिस्तान  से  आने  वाले  लोगों  ने
 देश  के  लिए  कुर्बानी  दी  और  तक्‍्लीफ़ें  बर्दाशत
 कीं  और  जिस  तरह  चीन  और  पाकिस्तान
 के  हमले  का  मुकाबला  करते  हुए  हमारे  लोगों
 ने  कुर्बानी  दी और  शहीद  हुए  ।  गोल्ड  कंट्रोल
 आडर  के  वजूद  में  आने  का  यह  असर  हुआ
 कि  आज  आप को  गांवों  में  कहीं  स्वर्णकार
 देखने  को  नहीं  मिलता  है  ।

 आज-कल  की  डेवेलप्ड  इकानोमी  में  देहात
 से  बनिया  और  व्यापारी  गुम  हो  गया  है,  शहर
 में  आ  गया  है,  क्योंकि  उन  के  लिए  देहात  में
 कोई  ऐवेन्यूज़  नहीं  रहें  हैं।  इसी  तरह  जो  एक
 और  तबका  देहात  से  ऐसे  गुम  हो  गया  है,
 जसे  भेड़  के  सिर  से  सींग,  वह  है  स्वर्णकारों
 का।  मुझे  उन  भाइयों  से  पूरी  हमदर्दी  है  1
 लेकिन  में  चाहता  हुं  कि  हमारे  भाई  अपने  दिलों
 को  साफ़  करें।  इस  देश  में  हर  एक  बात  में
 सियासत  आती  है  और  यह  एक  बहुत  बुरी
 बात  है  ।  अगर  देश  के  हित  की  कोई  बात  हो,
 तो  उस  में  भी  सियासत  आती  है  ।  अगर
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 पार्टी-बाज्जी  से  बालातर  हो  कर  कोई  काम
 किया  जाता  है,  तो  उस  में  भी  सियासत  आती
 है  7  अगर  कोई  आदमी  देशभकित से  प्रेरित
 होकर  ओर  मुल्क  के  मुफ़ाद  के  लिए  किसी  बात
 पर  मज़बूती  से  अड़ा  रहता  है,  तो  उस  को  भी
 प्रैस्टीज  पर  अड़ा  हुआ  और  प्रैजुडिस्ड  डब
 किया  जाता  है  ।

 इस  लिए  हमारे  भाई  जरा  दिल  पर  हाथ
 रख  कर  सोचें  कि  कया  श्री  मोरारजी  देसाई
 को  स्वर्णकारों  से  दुश्मनी  है,  क्या  उन  को  देश
 के  देहात  और  शहरों  में  रहने  वाले  ग़रीब
 लोगों  से  कोई  दुश्मनी  है।  जब  देश  पर  एक
 बड़ी  भारी  मुसीबत  आई,  तो  उन्हें  देश  के
 मुफ़ाद  के  जज्बे  से  ओर  देश  को  बचाने  के  लिए
 यह  कदम  उठाना  पड़ा।  मैं  हरगिज्ञ  यह  मानने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  कि  डिपुटी  प्राइम  मिनिस्टर
 ने  किसी  प्रैजुडिस  या  पर्सनल  आवसेशन  के
 कारण  यह  कदम  उठाया  |  उन्होंने  यह  कदम
 देश  के  हित  में  उठाया  ।  जब  कोई  भी  देश
 हमें  अपने  बचाव  के  लिए  हथियार  देने  के
 लिए  तैयार  नहीं  था,  जब  हर  एक  हम  से
 फ़ारेन  एक्सचेंज  और  गोल्ड  मांगता  था,  जब
 कोई  हमारी  साख  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं
 था,  उस  वक्‍त  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  यह
 कदम  उठाया  ।

 हमारे  भाई,  श्री  बनर्जी,  न ेइस  बिल  पर
 बोलते  हुए  कांग्रेस  के  ख़िलाफ़  सौ  बातें  कह
 डालीं  मुझे  खुशी  है  कि  हमारी  मोहतरिमा
 भाभी  साहिबा  ने  देश  के  लिए  अपने  गोल्ड
 आर्नामेंट  दे  दिये  1  इस  में  कोई  शक  नहीं
 है  कि  जब  देश  में  हंगामाखेज़  हालात  हों
 और  ज्ब  देश  पर  आपत्ति  आये,  तो  गोल्ड
 के  जरिये  हम  अपने  देश  के  बचाव  के  लिए
 बड़े  से  बड़े  हथियार  मंगा  सकते  हूँ  1  में
 मानता  हूं  कि  उन  के  दिमाग  में  भी  वही
 जज्बा  था,  जो  हमारे  दिलों  में  है  ।  इस  के
 अलावा  अगर  इस  देश  ने  तरक्की  करनी  है,
 आगे  बढ़ना  है,  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राडक्शन
 करना  है,  तो  वह  कौन सी  चीज़  है,  जो  इस
 काम  में  सब  से  ज्यादा  मददगार  हो  सकती  है  ?
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 हमें  बाहर  से  ट्रैक्टर  लाने  है,  मशीनें  लानी
 हैं,  ऐसी  चीजें  लानी  हैं  जिनमें  फौरेन  एक्सचेंज
 की  दरकार  है।  हर  देश  लिखता  है,  रूस
 लिखता  है,  अमरीका  लिखता  है--हमें  तुम्हारी
 रुपये  की  करेन्‍्सी  नहीं  चाहिये,  हमें  तो  असली
 योल्ड  चाहिए,  फौरेन-एक्सचेंज  चाहिये,
 तुम्हारी  करेन्सी  पर  हम  को  यकीन  नहीं  रहा,
 वह  तो  दिवाले  की  दुकान  है।  इसलिये
 मोरारजी  भाई  ने  जो  स्टेण्ड  लिया  है,  वह
 बहुत  मजबूत  स्टैण्ड  है,  अगर  देश  को  डवेलप
 करना  है,  उस  में  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  पैदा
 करना  है,  कृषि  से  धन  पैदा  करना  है,  इष्डस्ट्री
 से  घन  पैदा  करना  है  ,  तो  हमें  फोरेन-एक्सचेंज
 महिया  करना  पड़ेगा,  जो  बाद  में  जा  कर  गोल्ड
 बनेगा  ।  जो  गोल्ड  आज  बेकार  घरों  में  पड़ा
 हुआ  है,  मेरी  मां  के  गले  में  है,  मेरी  बहन  के
 कानों  में  है,  उसक्ो

 देश  के  लिये  बाहर  लाना
 होमा  ।  हमारे  देशमें  एक  तरह  का  कन्जरवे-
 टिज्म  आ  गया  है,  एक  बेकार  चोज़  को
 ख्वामख्वाह  पूजा  की  चीज़  बना  डाला  है,
 कितना  गोल्ड  आज  बुढ़ियाओं  के  पास,  दादा-
 परदादाओं  के  पास  जेवरात  की  शक्ल  में  पड़ा
 हुआ  खराब  हो  रहा  है  |  मेरे  भाई  बुरा  न
 मार्ने--यह  सही  बात  है,  आज  जनता  महसूस
 करने  लगी  है  कि  जेवरात  के  लिये  जो  गोल्ड
 दिया  जाता  है  वह  आधा  भी  नहीं  रहता  है  t
 अगर  एक  पौंड  के  ज्ञेवरात  बनाये  जायें,  तो
 उन  में  आधा  पौंड  ही  असली  सोना  रह  जाता
 है  ।  लोग  आज  सोचने  लगे  हे  कि  जेवरात
 बेकार  की  चीज़  हे  ।  मेरे  भाई  बारबार
 उस  की  वकालत  करते  है--लेकिन  जो
 होशियार  औरतें  है,  जो  अपने  बच्चों  को
 इन्जीनियर  बनाना  चाहते  हें,  डाक्टर  बनाना
 चाहते  हें,  बड़ा  अफसर  बनाना  चाहते  हें,
 उन्होंने  अपने  ज्ेवरात  को  बेच  दिया  है  ओर
 बपने  बच्चों  को  पढ़ाने  में,  ऊंची  तालीम  में
 उस  धन  को  लगा  दिया  है।  में  एक  किसान
 की  फैमिली  से  हूं,  मेरी  मां  अनपढ़  है,  मेरे
 घरवाले  अनपढ़  हैं,  लेकिन  उन्होंने  भी  जेवरात
 को  पहनना  छोड़  दिया  है,  उन्होंने  बच्चों  की
 तालीम  के  लिये,  उन  के  प्रौस्पेक्ट्स  के  लिये,

 जेवरात  को  बेच  कर  उस  रुपये  को  उनकी
 तालीम  पर  लगा  दिया  है।  एक  भाई  ने  कहा
 कि  औरतों  के  पास  एक  ही  चीज़  थी--गहने
 पहनने  के  लिये,  लेकिन  इस  सरकार  ने  उस
 से  भी  उन  को  महरूम  कर  दिया  है--यह
 उन  पार्टियों  के  चीप  स्लोगन  हें--में  तो
 चाहता  था  कि  अपोज़ीशन  की  तरफ़  से  चाहे
 एक  ही  आदमी  कहता  लेकिन  सही  बात
 कहता  |  वह  इस  बात  को  किसी  जाती
 ज़ज्बात  के  तेहत  न  कह  कर  देश  के  लिये
 कहते  तो  मुझे  बहुत  खुशी  होती  ।  में  यह
 मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हूं  कि  यह  बदला
 निकाला  जा  रहा  है--गोल्ड  स्मिथ्स  से  मोरार
 जी  भाई  की  क्या  लड़ाई  है।  लेकिन  इस  बात
 को  में  मानने  के  लिये  तैयार  हूं  और  यह  एक
 बुनियादी  बात  है--कि  यह  करोड़ों  आदमियों
 की  ज़िन्दगी  का  सवाल  है  ।  यह  सही  बात
 है  कि  गोल्ड  कन्ट्रोल  से  पहले  भी  कई  कन्ट्रोल
 हुए  हँ--क्लाथ  का  कन्ट्रोल  हुआ,  शुगर  का
 कन्ट्रोल  हुआ,  अनाज  का  कन्‍्द्रोल  हुआ,
 कई  असेन्शल्ज  आफ़  लाइफ़  की  चीज़ों  का
 कन्ट्रोल  हुआ--ऐसी  चीज़ें  जो  देश  की  इकानमी
 को  बढ़ाती  हैं,  फैलाती  हैं,  उन  का  कन्ट्रोल  करना
 पड़ेगा  ।  सवाल  यह  नहीं  है  कि  औरतें  जेवर
 पहनती  &  या  नहीं  पहनती  हँ---अगर  देश
 की  गरीबी  को  दूर  करना  है,  देश  को  डवेलप
 करना  है  तो  हमें  इस  काम  को  करना  होगा  ।

 डिप्टी  स्पीकर  महोदय,  मेरे  कुछ  भाइयों
 को  गोल्ड  कन्ट्रोल  की  वजह  से  कुछ  तकलीफ़
 हुई  है,  दुख  हुआ  है--तो  यह  तकलीफ़  या
 दुख  देश  के  हित  में  हुआ  है--में  भी  मोरारजी
 भाई  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  का  असर
 लाखों  नहीं  करोड़ों  आदमियों  पर  पड़ा  है  ।
 आप  जो  बिल  लाये  हें  इस  की  देश  को  ज़रूरत
 है,  अगर  आप  की  जगह  कोई  दूसरा  होता  तो
 वह  भी  यही  करता--लेकिन  आज  जिन  लोगों
 की  रोज़ी  का  सवाल  है,  उस  को  हमें  अपने  सामने
 ज़रूर  रखना  होगा  ।  इस  का  असर  शहरों
 के  मुकाबले  देहात  पर  ज्यादा  पड़ा  है  t  शहरों
 में  तो  हमारे  भाई  बहुत  सयाने  हें--कोई
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 [श्री  रणघीर  सिंह]
 हाई  कोर्ट  का  जज  बन  गया  है,  कई  बड़े-बड़े
 कान्ट्रेक्टर  बन  गये  हूँ,  में  यह  मानने  के  लिये
 तैयार  नहीं  हूं  कि  कलकत्ता  और  बम्बई  के
 गोल्ड  स्मिथ्स  पर  ज्यादा  असर  पड़ा  है,
 बीसियों  काम  उन  लोगों  ने  कर  लिये  हैं,  किसी
 ने  कारखाना  लगा  लिया  है,  किसी  ने  कोई
 दूसरा  घन्घा  कर  लिया  है,  लेकिन  जो  अनपढ़
 हैं  उन  के  ऊपर  इस  का  असर  पड़ा  है  |  में
 आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  अपने
 ख््ल्ज  को  ऐसा  बनायें  कि  अगर  कोई  भाई
 यह  काम  करना  चाहता  है  तो  वह  कर  सके,
 उस  को  आप  कंसे  डिबार  कर  सकते  हैं  ।  एक
 भाई  ने  जो  यह  दलील  दी--उस  में  काफ़ी
 वज़न  है--कि  अगर  कोई  भाई  यह  पेशा
 अख्तियार  करना  चाहता  है--तो  उस  को
 रूल  39—40  में  आप  कसे  डिबार  कर
 सकते  हें  ।  इस  लिये  में  मोरारजी  भाई  से
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  बिल  के  तेहत  आप  जो
 रूल  बनायें  उस  में  अगर  कोई  वकील,  इन्जी-
 नियर,  कोई  एस०  पी०  या  दूसरे  भाई--शहर
 का  हो  या  देहात  का---अगर  गोल्ड  स्मिथ
 का  पेशा  अख्तियार  करना  चाहता  है  तो
 उस  को  क्‍यों  डिवार  किया  जाय  a  में  कुष्ठे
 साहब  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  में
 क्लास  शब्द  का  इस्तेमाल  क्‍यों  किया  जाय  |
 जब  हम  क्लासलस  सोसायटी  की  तरफ़  जा
 रहे  हें  तो किसी  एक  क्लास  को  इस  किस्म  का
 सर्टिफिकेट  दिया  जाय  और  दूसरे  को  न  दिया
 जाय---यह  मुनासिब  नहीं  है  ।

 आखिर  में  जनाब  में  यही  अख  करना  चाहता
 हूं  कि  जिस  तरह  से  लाखों  लोगों  ने  कुरवानी
 दी  थी,  जैसे  मगरवी  पाकिस्तान  और
 मशरकी  बंगाल  के  उजड़े  हुए  भाइयों
 को  बसाने  की  इखलाकी  ज़िम्मेदारी  सरकार
 ने  अपने  ऊपर  उठाई  थी,  उसी  तरह  से  इन
 स्वणकार  भाइयों  को  रिहैविलिटेट  करने  की
 इस्धलाकी  ज़िम्मेदारी  सरकार  की  है  और
 सरकार  को  इसे  उठाना  चाहिये।  उन  के  बच्चों
 को  सबिसिज्  में  प्रिफिरेंस  दिया  जाना  चाहिये,
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 उन  को  कर्ज़ा  दिया  जाना  चाहिये,  उन  को
 हर  तरह  की  सहूलियतें  दी  जायें  ताकि  वे
 रिहैविलिटेट  हो  सकें  ।

 मोरारजी  भाई  ने  इस  बिल  को  ला  कर
 गलती  नहीं  की  है,  अगर  कोई  कमज़ोर  मिनिस्टर
 होता  तो  आपके  चीप  स्‍्लोगन  के  सामने
 इस  को,  ड्ौप  कर  देता,  लेकिन  वह  मजबूत
 मिनिस्टर  हें  और  चूंकि  उसूलन  यह  बात
 ठीक  है,  देश  के  हित  में  ज़रूरी  है,  50  करोड़
 हिन्दुस्तानियों  के  हित  के  लिये  ज़रूरी  है--
 इसलिये  वह  इस  को  मजबूती  के  साथ  यहां
 लाये  हैं  ।  इन  लोगों  का  क्‍या  है--लीडरी
 पकाने  के  लिये  जलूस  निकाले,  एक
 तरह  से  मदारी  का  तमाशा  इन  अपोज़ीशन
 वालों  ने  बनाया  हुआ,  है  ।  में  कहना  चाहूंगा
 कि  जो  कदम  उठाया  गया  है  वह  सोच  विचार
 कर  उठाया  गया  है।  में  महसूस  करता
 हूं  कि  इस  में  कोई  गलती  नहीं  है  ।  देश  के

 हित  के  लिये,  कौम  को  मजबूत  बनाने  के  लिये,
 बह  इस  को  लाये  हें  ।  लेकिन  जो  लोग  इस
 से  मुतास्सिर  होंगे,  उन  की  जिम्मेदारी  सरकार
 पर  है,  उन  की  मुशकिलात  को  हल  करने  के
 लिये  सरकार  को  पूरी  मदद  करनी  चाहिये--
 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  वे  एक  दूसरे  हरिजन  बन
 जायें,  उन  को  लिवरली  कर्जा  दें,  नौक़रियों
 में  उन  को  प्रिफरेन्स  दें  और  अगर  वे  इस
 प्रोफेशन  को  करना  चाहें  तो  उन  उन  को
 प्रिफरेन्स  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  में  बड़ा  मशक्र  हूं  कि
 आपने  मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  का  मौका  दिया  1
 में पुरजोर  अलफाज़  में  इस  बिल  की  हिमायत
 करता  हूं  और  चाहूंगा  कि  मेरे  ख्यालात  पर
 मोरारजी  भाई  गौर  करेंगे  t

 थीं  रवि  शाय  (पुरी)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 में  इस  गोल्ड  कन्ट्रोल  बिल.  का  जो  ज्वाइन्ट
 सिलेक्ट  कमेटी  में  जाने  के  बाद  हम  लोगों
 के  सामने  आया  है,  उस  का  सख्त  विरोध
 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ny
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 उपाध्यक्ष  महोदय,  हम  को  बहुत  खुशी
 हुई  कि  स्वतन्त्र  पार्टी  के  नेता  दाण्डेकर  जी
 ने  बहुत  अच्छे  भाषण  के  ज़रिये  और  तथ्य
 दे  कर  इस  का  विरोध  किया  है।  आपको,
 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  भी  मालूम  है  कि
 पिछले  सत्र  में  स्वतन्त्र  पार्टी  के  एक  सदस्य
 के  ज़रिये  एक  नान-आफिसियल  बिल  भी  इस
 सम्बन्ध  में  इस  हाउस  में  लाया  गया  था,
 जिस  पर  हम  ने  अपने  विचार  प्रकट  किये  थे
 और  कहा  था  कि  इस  तरह  के  गोल्ड  कन्ट्रोल
 बिल  को  सदन  के  सामने  नहीं  लाना  चाहिये  |
 लेकिन  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि
 नान-आफिशियल  बिल  पर  विरोधी  दल  की
 जो  राय  थी,  उस  का  असर  वित्त  मंत्री  महोदय
 पर  नहीं  पड़ा  और  उन्होंने  जान-बुझकर
 हिन्दुस्तान  के  लाखों  सुनार  भाइयों  के  ऊपर
 कुठाराधात  किया  ।  उपाध्यक्ष  महोदय,
 हम  को  लगता  है  कि  आज  लोक  सभा
 के  लिये  एक  कलंक  का  दिन  है  ।  दोनों
 की  खराबी  है  1  इस  तरह  के  बिल  को
 वित्त  मंत्री  महोदय  लाकर  लाखों  सुनारों
 को  बेकार  और  बेघर  करने  जा  रहे  हैं  ।
 इस  बिल  के  पास  हो  जाने  से  उन  स्वर्णकारों
 का  सारा  काम  व  उन  की  कला  आदि  खत्म
 हो  जायेंगी  लेकिन  फिर  भी  वित्त  मंत्री  महोदय
 इस  बिल  को  पास  कराने  की  अपनी  जिद
 पर  अड़े  हुए  हें  7  सन्‌  962H  चीन  के  हमले
 के  बाद  डी  आई  आर के  क़ानून  के  चलते  चलते
 वित्त  मंत्री  महोदय  दो  इस  तरह  के  बिल
 लाये  ।  एक  के  बारे  में  तो  वह  जनमत  के
 आगे  झुक  गये  और  उन्होंने  उसे  अपनी
 कम्पलसरी  डिपाज्ििट  स्कीम  को  हटा  दिया
 लेकिन  इस  गोल्ड  कन्ट्रोल  के  अपने  लेजिस्लेशन
 को  वह  हटाने  पर  राजी  नहीं  हुए  और  तीव्र
 बिरोघ  के  बावजूद  भी  यह  गोल्ड  कन्ट्रोल
 बिल  लाखों  सुनारों  के  ऊपर  लाद  दिया
 है  ।  जब  वह  पहले  यह  बिल  लाये  थे
 उस  वक्‍त  भी  हम  ने  उन्हें  आगाह  किया  था
 कि  यदि  वास्तव  में  वित्त  मंत्री  की  यह  मंशा
 है  कि  हिन्दुस्तान  में  इस  सोने  को  लेकर  सुनारों
 द्वारा  जो  तस्करी  व्यापार  किया  जाता  है
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 उस  को  वह  बंद  करना  चाहते  हैं  तो  उस
 वक्‍त  स्वर्णकारों  की  संस्था  की  ओर  से  भारत
 सरकार  को  कहा  गया  था  कि  हम  सुनार
 लोग  और  सुनार  लोगों  की  संस्था  यह  जिम्मेदारी
 लेती  हें  कि  हम  यह  सब  सोने  को  लेकर  जो
 तस्कर  व्यापार  और  गोल्ड  की  स्मगलिंग
 होती  है  उस  को  हम  ज़रूर  बंद  कर  देंगे  बशतें
 कि  जो  बड़े  लोगों  के,  बड़े  मंत्रियों  के  बड़े
 नौकरशाहों  और  करोड़पतियों  के  बेटे  हों
 वह  जब  यह  सोने  का  तस्करी  व्यापार  करते

 हुए  पकड़े  जायें  तो  उन  को  भी  दंड  मिलना
 चाहिए  ।  सुनार  लोगों  की  तरफ़  से  भारत
 सरकार  को  ऐसा  कहा  गया  था  ।  सुनार  लोग

 खुद  चाहते  थे  कि  सरकार  इस  तस्करी  व्यापार
 को  बंद  करने  के  लिए  सही  मायनों  में  जिम्मे-
 दारी  उठा  ले  लेकिन  जैसा  कि  उपाध्यक्ष
 महोदय,  आप  जानते  ही  हें  कि  उस  वक्‍त
 सरकार  द्वारा  यह  चीज़  नहीं  मानी  गई  ।

 यह  भी  आप  जानते  हें  कि  जैसा  कि  मेरे
 दोस्त  श्री  स०  मो०  बनर्जी  न ेआप  की  खिदमत
 में  अर्ज  किया  कि  1100  सुनार  लोगों  ने

 मात्महत्या  कर  ली  ।  वित्त  मंत्री  महोदय
 यह  जानते  हैं  कि इस  बिल  के  चलते  00
 लोग  आत्महत्या  कर  चुके  हें  और  जाहिर  है
 कि  उन  को  आत्महत्या  करने  में  मज़ा  नहीं
 आया  होगा  लेकिन  चूंकि  उन  को  उस  से  बहुत
 तकलीफ़  हुई,  उन  का  सारा  व्यवसाय  खत्म

 हो  गया,  घर  से  बेघर  हो  गये  इसलिए  लाचार

 होकर  उन्हें  आत्महत्या  का  आश्रय  लेना  पड़ा  |
 में  मानता  हूं  कि  आत्महत्या  करना  एक  कम-
 जोरी  की  निशानी  है  और  लोगों  को  आत्म-

 हत्या  नहीं  करनी  चाहिए  लेकिन  वह  इतने
 दुखी  व  परेशान  थे  कि  उन्हें  यह  रास्ता  अपनाने
 पर  विवश  होना  पड़ा  ।

 लेकिन  इस  सिलसिले  में  में  आप  को  एक
 चीज़  बतलाना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  966
 में  बम्बई  में  जो  अखिल  भारतीय  कांग्रेस
 कमेटी  का  अधिवेशन  हुआ  था  उस  अधिवेशन
 में  श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  द्वारा  एक  नान-
 आफिशियल  प्रस्ताव  पेश  करने  का  नोटिस

 -
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 दिया  गया  था।  उन  के  उस  प्रस्ताव  में  गोल्ड
 कन्द्रोल  आडर  को  खत्म  करने  और  उसे  वापिस
 लेने  क ेलिए  कहा  गया  था।  जब  वह
 नान-आफिशियल  प्रस्ताव  श्रीमती  तारकेश्वरी
 सिन्हा  अधिवेशन  में  लाई  तो  उस  समय  श्री
 कामराज  नाडार  ने  उन  से  यह  वायदा  किया
 कि  वहू  जो  उन के  प्रस्ताव  में  गोल्ड  कन्द्रोल
 आढेर  को  हटा  लेने  और  वापिस  ले  लेने  की
 माँग  की  गई  है  उस  के  ऊपर  हम  लोग  विचार
 कर  रहे  हैँ  ।  श्री  कामराज  नाडार  ने  उन्हें
 आश्वासन  दिया  कि  भारत  सरकार  ने  उस
 पर  विचार  करने  के  लिए  वायदा  किया  है
 और  उस  आधार  पर  उन के  द्वारा  अपना  वह
 प्रस्ताव  वापिस  ले  लिया  गया  ।  जैसा  कि
 आप  जानते  हें  भुवनेश्वर  में  कांग्रेस  द्वारा
 गभतन्त्र  समाजवाद  को  अपनाने  का  प्रस्ताव
 पास  किया  गया  लेकिन  जेसा  यह  कांग्रेस
 वाले  देश  में  गणतन्त्र  समाजवाद  ला  रहे
 हुँ  वह  सब  हम  जानते  हें  और  इस  तरह  के
 ग्स्ताव  पास  करके  महज  जनता  को  घोखा
 देने  की  चेष्टा  की  गई  है।  इस  तरह के  प्रस्ताव
 का  दरअसल  कोई  मूल्य  नहीं  है  क्योंकि  हम
 जानते  हैं  कि  श्री  कामराज  नाडार  ने  यह
 आश्वासन  दिया  था  कि  भारत  सरकार  द्वारा
 इस  पर  नये  सिरे  से  विचार  किया  जायगा
 लेकित  सरकार  अपनी  उसी  पुरानी  जिद  पर
 कायम  है  और  उन  के  वित्त  मंत्री  की  ओर  से
 यह  गोल्ड  कन्ट्रोल  बिल  लाया  गया  है।

 जैसा  कि  श्री  बनर्जी  ने  आप  को  बतलाया
 कि  लाखों  की  तादाद  में  सुनार  लोग  और  उन
 की  देश  भर  में  क़ायम  संस्थाओं  की  ओर
 से  यह  एक  आवाज  थी  कि  यह  सेलैक्ट  कमेटी
 के  सामने  आये  और  इस  बारे  में  उन  के  जो
 विचार  हूँ  उन  को  वह  उस  कमेटी  के  सामने
 विस्तार  से  रखें  लेकिन  उन्हें  अपने  विचार
 रखने  का  मोक़ा नहीं  दिया  गया  1  सरकार

 बहुत  जल्दी  से  ज्वाएंट  कमेटी  में  से यह  बिल
 निकसवा  कर  संसद  के  इसी  वर्तमान  सैशन
 में  विचाराथं  ले  आई  a  में  वित्त  मंत्री  महोदय
 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  को  इसी
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 वर्षाकालीन  सत  में  लाने  की  क्‍या  जरूरत  थी  ।
 मेरी  समक्ष  में  कोई  ऐसी  खास  ज़रूरत  नहीं
 थी  जो  वह  इतनी  जल्दी  में  यह  बिल  सदन
 के  सामने  ले  आते  ।  भले  ही  श्रीमती  इलापाल
 चौधरी  न  उस  का  विरोध  किया  लेकिन
 जैसा  कि  मालूम  होता  है  वित्त  मंत्री  महोदय
 को  इस  बात  की  ज़िद  है  कि  जैसे  भी  हो  वह
 इसे  सी  सेशन  में  पास  करवा  दें  वह  इसे  ले
 आये  हैं  -  इस  की  वजह  से  लाखों  की  तादाद
 में  जो  सुनार  लोग  हैं  उन  का  क्‍या  हाल  होया
 इस  की  उन्हें  ज़रा  भी  चिन्ता  नहीं  मालूम
 देती  है और  कोई  भी  उनके  साथ  सहानुभूति
 दिखलाने  और  उन  की  असहाय  हालत  पर
 विचार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 उन  का  यह  कथन  ठीक  है  कि  सोने  का  मोह
 किसी  को  नहीं  होना  चाहिए  ।  लेकिन  में
 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सम्पत्ति  के  मोह  को
 खत्म  करने  के  लिए  वित्त  मंत्री  जी  क्या  कर
 रहें  हैं  ?  आज  सम्पत्ति  के  ऊपर  सम्पत्ति
 लोग  इकट्ठा  करते  चले  जा  रहे  हैं  और  लोगों
 को  इस  सम्पत्ति  के  प्रति  जो  मोह  है  उस  को
 खत्म  करने  के  लिए  सरकार  कोई  चीज़  नहीं
 कर  रही  है।  लेकिन  वह  बचारे  सुनार  जो
 यह  सोने  के  गहने  बनाने  का  धंधा  करते
 हैं  और  थोड़ा  बहुत  सोना  रखते  हैं  उनके  पीछे
 सरकार  हाथ  घो  कर  पड़ी  हुई  है  ।  कहा
 जाता  है  कि  यह  सुनार  लोग  सोने  का  तस्कर
 व्यापार  कर  रहें  हैं  और  काफ़ी  सोना  इस  तरह
 से  इकट्ठा  कर  रहें  हैं  लेकिन  आप  जानते  हैं
 कि  छोटी  सादरी  के  सोने  के  कांड  को  लेकर
 कितना  बड़ा  गोलमाल  हुआ  था  और  एक
 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  के  बारे  में  इस  को  लेकर
 गम्भीर  शिकायतें  मिली  थीं  लेकिन  उधर
 वित्त  मंत्री  जी  ने  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  और
 मामला  रफ़ा  दफ़ा  कर  दिया  गया  a  दरअसल
 यह  लाखों  की  तादाद  में  जो  सुनार  लोग  हैँ
 यह  बेचारे  कोई  उस  तरह  से  सोना  इकट्ठा
 भी  नहीं  कर  रहे  हैं।  वह  तो  सोने  के  आभूषण
 आदि  बनाने  वाले  कारीगर  हैं  ।  हमारे
 यहां  छड़ीसा  में  यह  सोने  और  सिल्वर  का
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 जो  फिल्प्री  वर्क  2  वह  तमाम  संसार  में  प्रसिद्ध
 है।  वह  बहुत  बढ़िया  कला  का  नमूना  है  और
 उसको  बनाने  वाले  वह  साधारण  सुनार  लोग
 हैं।  लेकिन  इस  बिल  के  कारण  उन  लोगों
 का  घंघा  चोपट  हो  जायगा  ।  सारे  देश  में
 जो  इस  तरह  के  स्वर्णकार  हैं  उन  की  सारी
 वह  उत्कृष्ट  कला  व  कारीगरी  खत्म  हो  जायगी
 हम  को  लगता  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  को  कला
 के  प्रति  कोई  रुचि  नहीं  है,  कोई  अनुराग
 नहीं  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  उन  के  द्वारा  एक
 तरफ़  तो  सम्पत्ति  को  बढ़ाते  जाने  की  जो
 प्रवृत्ति  छाई  है  उस  को  वह  खत्म  करने  के
 लिए  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  दूसरी  तरफ  वह
 इन  सुनार  बेचारों  को  अपना  शिकार  बना  रहें
 हैं।  जो  वास्तव  में  इस  घंघे  के  कारीगर  हैं
 और  अच्छे  कलाकार  हैं  उनकी  कला  को  वह
 खत्म  कर  रहे  हैं।  इन्हीं  सब  कारणों  से  में  बिल
 का  जोरदार  शब्दों  में  विरोध  करना  चाहता
 हूं  ।  इसके  द्वारा  लाखों  की  तादाद  में  सुनार
 लोग  बेकार  हो  जायेंगे  उन  का  सारा  काम
 घंघा  खत्म  हो  जायगा  ।  अभी  भी  समय  है  कि
 वित्त  मंत्री  महोदय  ठंडे  दिल  से  इन  सारी  बातों
 के  ऊपर  सोचें  और  अपने  इस  बिल  को  वापिस
 ले  लें  ।  इतना  ही  कह  कर  में  बिल  का  विरोध
 करता  हूं  ।

 SHRIMATI  SHARDA  MUKERJEE
 (Ratnagiri)  :  Many  members  who  have
 spoken  before  me  have  expressed  their
 concern  over  fhe  unemployment  of
 the  goldsmiths.  I  join  them.  I  would
 also  like  to  point  out  that  while  all
 sides  of  the  House  will,  I  think,  agree
 that  the  country  is  facing  a  very
 severe  economic  crisis  and  that  every
 effort  must  be  expended  to  see  that
 there  is  no  further  drain  of  foreign
 exchange,  we  also  equally  feel  anxiety
 about  the  implementation  of  the
 legislation  before  us,

 I  would  like  to  quote  from  the  same
 report  that  Shri  Dandeker  quoted
 from  the  report  of  the  Informal  Group
 on  Gold  Control,  given  as  far  as  I
 know,  in  1963.

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Modifications  to  398
 Income  Tax  Rules  (Ms.)

 SHRI  N.  DANDEKER:  The  963
 report  is  different  from  the  966
 report.

 SHRIMATI  SHARDA  MUKERJEE  :
 This  has  got  no  date  on  it.  I  think
 it  is  the  963  report.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  She  may
 resume  her  speech  tomorrow.  We
 shall  now  take  up  the  Motion  sche-
 duled  for  discussion  at  5.30  p.m.

 7.28  hrs.
 MOTION  RE:  MODIFICATIONS  TO
 INCOME-TAX  (SECOND  AMEND-

 MENT)  RULES,  968

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  have
 half  an  hour  for  this.  Time  will  have
 to  be  distributed,  Ten  mimutes  for
 the  mover;  ten  minutes  will  be  taken
 for  reply.

 SHRI  S.  S.  KOTHARI  (Mandsaur)  :
 I  beg  to  move:

 “This  House  resolves  that  in
 pursuance  of  section  296  of  the
 Income-Tax  Act,  1961,  the  following
 modifications  be  made  in  the  Income-
 Tax  (Second  Amendment)  Rules,
 ‘1968,  published  in  the  Gazette  of
 India  by  Notification  No.  S.O.  1112,
 dated  the  l8th  March,  968  and  laid
 on  the  Table  on  the  Ist  April,  1968,
 namely  :—

 (l)  in  rule  2,  in  the  proposed  rule
 llA,  for  ‘33-l/3  per  cent.’  substitute
 ‘50  per  cent’;

 (2)  in  rule  2,  in  the  proposed  rule
 llA,  for  ‘Rs.  20,000’  substitute  ‘Rs.
 25,000’;

 (3)  in  rule  5,  in  the  proposed  rule
 9A,  after  sub-rule  (5),  the  follow-
 ing  be  added  namely:—

 ‘(6)  The  resultant  sum  of  capttal
 employed  as  on  the  first  day  of  the
 computation  period,  determined
 under  this  rule,  shall  be  increased
 by—

 (i)  The  average  cost  of  the  fixed
 assets  (including  ships)  acquired
 during  the  computation  period;  and
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 (ii)  one-half  of  the  net  profits

 after  taxes  for  the  computation
 period  :

 Provided  that  if  losses  have  been
 imcurred  during  such  period,  one-
 half  of  such  losses  shall  be  deducted
 from  the  aforesaid  resultant  sum  of
 capital  employed.

 (7)  In  this  rule,  ‘average  cost’  in
 relation  to  any  asset  means  such
 proportion  of  the  actual  cost  thereof
 as  the  number  of  days  of  the  com-
 putation  period  during  which  such
 asset  is  used  in  the  business  bears
 to  the  total  number  of  the  days
 comprised  in  the  said  period.
 This  House  recommends  to  Rajya

 Sabha  that  Rajya  Sabha  do  concur  in
 this  resolution.”

 I  would  like  first  to  deal  with  the
 second  part  of  the  Motion  which  is  of
 greater  importance  Sec.  80J  of  the
 Income-tax  Act  provides  that  the  pro-
 fit  of  a  new  industrial  undertaking
 upto  6  per  cent  per  annum  on__  the
 capital  employed  shall  not  be  taxable
 for  a  period  of  five  years.  The  object
 of  this  section  is  to  stimulate  capital
 formation  in  the  economy  and  also
 formation  of  new  undertakings,  hotels,
 acquisition  of  ships  etc.  The  base  for
 the  calculation  of  the  6  per  cent  is
 the  capital  employed  during  the  rele-
 vant  previous  year.  The  previous
 year,  in  simple  terms,  is  just  the
 accounting  year.  What  the  Act  con-
 templates  what  this  section  contem-
 plates,  is  that  the  capital  employed
 during  the  accounting  year  shall  be
 the  base  for  calculation  of  the  6  per
 cent.  But  the  rules  as  framed  provide
 that  only  the  capital  employed  at  the
 beginning  of  the  year  shall  be  taken
 into  account.  It  follows  that  if  any
 assets  had  been  added  during  the
 year,  if  ships  had  been  purchased  in
 the  relevant  year  or  any  additions  had
 been  made  to  the  hotels  during  the
 year,  they  shall  not  form  part  of  the
 capital  employed.  It  means  that  the
 base  would  be  eroded  and  if  the  base
 is  eroded,  the  amount  of  tax-free
 profits  to  which  the  industry  is  legiti-
 mately  entitled  according  to  law
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 passed  by  Parliament  would  be
 reduced.  That  means  that  the  indus-
 try  would  be  getting  a  lesser  amount
 than  what  was  actually  intended  by
 law.  In  the  rules  as  they  existed
 prior  to  this  amendment,  the  provision
 was  that  the  capital  employed  during
 the  year  shall  be  computed  by  includ-
 ing  the  value  of  the  assets  which  had
 been  added  during  the  year  also.

 Besides,  may  I  submit  that  as  an
 industry  functions,  profits  accrue  and
 if  profits  accrue,  the  funds  are  en-
 hanced  and  the  capital  employed  also
 increases  by  that  amount  what  is  done
 usually?  Profits  are  continuing  to
 accrue  throughout  the  year.  In  order
 to  find  the  amount  of  profit  to  be
 added  to  the  capital  base  or  the  capital
 employed,  half  the  net  profits  which
 accrue  during  the  year  are  to  be
 included.  If  if  is  loss,  the  capital
 employed  goes  down  legitimately.  We
 have  no  objection  to  that.  But  it  is
 necessary  in  all  fairness  and  equity
 that  half  the  amount  of  profit  which
 accrues  should  be  included.  Here
 again,  I  submit  that  in  the  rules  as
 they  were  existing  this  was  provided.
 It  is  difficult  to  understand  why  when
 the  rules  had  been  amended  these  two
 provisions  should  have  been  elimi-
 nated.  I  should  deprecate  particularly
 the  tendency  of  the  Central  Board  to
 take  advantage  of  periodical  amend-
 ments  of  law  or  rules  to  tilt  the
 balance  against  the  assessee  and  for
 small  advantages  to  the  State  frame
 the  rules  in  such  a  manner  that  the
 letter  and  spirit  of  the  law  are  not
 observed.  In  this  particular  case,
 even  the  letter  of  the  law  is  not
 observed,  leave  alone  the  spirit,  That
 is  why  I  had  to  bring  in  this  motion.
 Besides,  if  the  Central  Board  itself
 does  not  set  high  examples,  how  does
 it  expect  that  the  officers  in  the  middle
 and  the  lower  ranks  would  do  justice
 to  the  people?  Therefore  I  earnestly
 appeal  to  the  80870  and  the  Minister
 concerned  to  ensure  that  the  Board
 acts  in  a  manner  which  is  fair  and
 impartial,  which  helps  people  and
 gives  them  a  fair  deal,  particularly
 when  amendments  to  the  rules  or  the
 law  are  effected.  The  earlier  part  of
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 my  motion  concerns  authors,  play-
 wrights,  artists,  musicians  and  actors.
 I  submit  that  it.  would  be  a  sad  day for  democracy  if  intellectuals  and
 artists  are  not  dealt  with  by  society
 liberally  and  fairly.  Modern  tax
 laws  weigh,  heavily  upon  them.  With
 the  heavy  progression  in  taxation,  the
 greater  part  of  their  income  in  the
 higher  brackets  is  absorbed  by  the
 State.  These  persons  have  a  fluctuat-
 ing  income.  In  certain  years  consi-
 derable  income  accrues  to  them.  In
 other  years,  they  may  not  have  that
 much  of  income.  Particularly  in  the
 case  of  actors,  they  have  an  active
 working  life  which  extends  to  five  or
 ten  years  and  after  that  their  income
 is  reduced  to  atrickle.  If  taxation
 absorbs  or  mops  up  the  greater  part
 of  their  income  during  their  active
 working  life,  the  consequence  would
 be  that  they  would  probably  have  to
 starve  during  their  old-age.  There-
 fore,  it  is  necessary  that  they  should
 be  liberally  dealt  with.  If  the  amend-
 ments  that  I  have  suggested  are
 accepted,  it  would  mean  that  they
 would  be  entitled  to  higher  exemption
 limits  in  respect  of  the  qualifyine
 amount  which  accrues  on  account  of
 the  life  insurance  premium  paid  by
 them.  If  they  insure  more  and  they
 pay  higher  amounts,  it  means  _  that
 their  tax  will  be  reduced  and  the
 savings  would  be  greater  and,  may  I
 submit,  that  tax  evasion  would  also
 go  down?  That  is  a  very  important
 point.

 I  have  always  on  a  number  of
 occasions  on  the  floor  of  the  House
 unequivocally  condemned  evasion  of
 tax.  It  should  be  strictly  dealt  with.
 There  can  be  no  two  opinions  on  this
 score.  But  it  is  necessary  that  the  tax
 laws  should  be  fair,  just  and  equitable.
 They  should  be  such  that  society  feels
 happy  and  can  stand  up  and  say,
 “Here  is  a  just  and  fair  and  equitable
 tax  structure  and  let  us  obey  all  the
 laws.”  But  basically,  if  the  laws  are
 not  just  or  if  they  appear  to  be
 oppressive,  the  consequence  is  that  in
 the  eyes  of  the  people  tax  evasion
 acquires  a  certain  degree  of  respect-
 ability  and  unfortunately  that  is

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Income  Tax  3202
 Rules  (Ms.)

 exactly  what  has  happened  in  this
 country.  Most  unfortunately  that  is
 something  which  cannot  be  checked.
 But  efforts  should  be  made  to  render
 tax  laws  equitable.  The  Government
 should  also  bring  about  a  modification
 in  the  income-tax  law  itself,  namely,
 to  the  provisions  in  section  80C,
 whereby  higher  exemption  limits  are
 provided  for  actors,  musicians  and
 others  as  it  was  in  the  earlier  Acts.
 that  is,  prior  to  the  amendment  which
 was  passed  about  two  years,  ago,  when
 they  were  treated  in  a  preferential
 manner.  But  the  advantage  which
 was  given  to  this  class  of  people  has
 been  taken  away  and  according  to  the
 law  as  it  stands  at  present,  there  is  no
 distinction  between  ordinary  indivi-
 duals  and  others,  that  is.  authers,
 actors  and  the  like.  Therefore,  I
 would  suggest  that  the  amendments
 that  I  have  put  forward  should  be
 accepted,  and  differential  treatment
 should  be  accorded  to  this  class  of
 people.  I  would  also  emphasise  what
 I  have  stated  earlier  in  respect  of  the
 computation  of  capital  employed;  this
 should  also  be  considered  for  accept-
 ance  because  it  is  most  fair  and  equit-
 able.

 One  word  more  and  I  have  done.
 My  hon.  friend  Shri  Dar  has  given
 another  motion  which  seeks  to  reduce
 the  relief  in  respect  of  insurance
 policies  taken  out  prior  to  lst  March,
 1964,  by  authors,  artists  and  musicians.
 In  my  opinion,  this  is  a  retrograde
 step.  I  would  request  him  to  try  to
 appreciate  the  important  role  of  intel-
 lJectuals  and  artists  in  our  free,  modern
 society.

 श्री  अब्दुल  गनी  दार  (गुड़गांव)  मैंने
 बड़े  ही  ध्यान  से  अपने  सीनियर.  मेम्बर
 कोठारी  साहब  को  सिफारिशात  को  सुना  है  1
 में  ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  आज  वक्‍त  आ
 गया  है  जबकि  हमको  स्पेड  को  स्पेड
 कहना  चाहिये  :  इस  वक्‍त  भारत  में  तीन
 तरह  के  लोग  हैं  जो  जिन्दगी  का  लुत्फ  उठा
 रहे  हैं  ।  एक  वे  हैं  जो  इस  वक्‍त  हकूमत  में
 हैं  और  उनके  रिश्तेदार  n  दूसरे  वे  हैं  जो
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 यहां  के  पांच  बड़े  बड़े  राजा  हैं,  टाटा,  बिड़ला,
 सिघानिया,  जैन  ग्रुप  और  इस  तरह  का  एक'
 बाघ  और  ग्रुप  ।  तीसरे  वे  हैं  जिन  के  लिए
 मेरे  भाई  कोठारी  साहब  जिनको  काफी  दिल-
 चचस्पी  है  और  होनी  भी  चाहिये  ।  वह  हैं
 कलाकार,  वह  हैं  अदाकार  ओर  वह  हैं  मुसन्ने,
 लिखने  वाले,  लिखाड़ी

 एक  माननीय  सदस्य  :  ओर  चोथे  हैं
 विदेशी  गुर्गे  t

 श्री  अब्दुल  गनी  दौर ३  वह  भी  हो  सकते
 हैं  लेकिन  उन  का  तजर्बा  मुझे  इतना  नहीं,
 इसलिए  मेने  उन  का  जिक्र  नहीं  किया  ।

 में  अजे  करना  चाहता  हूं  कि  इस  वक्‍त  दो
 तरह  से  मुल्क  चल  सकता  है  1  एक  यह  कि
 फिर  से  भगवान  राम  का  ख्याल  आये  और
 रामराज्य  आये,  हर  शख्स  ईमानदारी  के
 साथ  अपनी  जो  उस  पर  जिम्मेदारी  है  देश  के
 लिए,  टैक्‍स  की  सूरत  में  हो,  किसी  और
 सूरत. में  हो,  वह  पूरे  तौर  पर  उस  का  इकरार
 करे  1  कल  मुझे  दुख  हुआ  जब  मेरे  मोहतरिम
 भाई  मोरारजी  की  टीका  टिप्पणी  हो  रही
 थी,  अगर  में  उन  की  जगह  होता  तो  आज
 जो  उन्होंने  यह  कहा  कि  आप  सुप्रीम  कोर्ट
 में  जाओ,  वह  कहते  कि  में  अपना  कान्डक्ट
 सुप्रीम  कोर्ट  के  चीफ  जस्टिस  के  हवाले  करता
 हूं,  अगर  वह  मुझ  को  समझेंगे  कि  मेरा  यह
 फेल  काबिले  तारीफ़  नहीं  और  यह  इतनी
 बड़ी  पदवी  पर  होते  हुए  यह  कान्डक्ट  जो  था
 प्राइवेट  सेक्रेटरी  बनाने  का  वह  गलत  था  तो
 वह  खुद  बखुद  रिजाइन  कर  देते  ।  लेकिन
 वह  हमेशा  सबक  देते  हूँ  दूसरों  को  ।  मेरा
 कहने  का  मतलब  यह  था  कि  इस  वक्‍त  देश  में
 बदनसीबी  से  आम  रास्ता  पड़  गया  जिस  को
 कहते  हैं  कि  हर  चीज  को  छिपा  दो  1  हमारे
 कुछ  भाइयों  ने  सोने  की  बाबत  कहा  है  कि  किस
 तरह  से  वह  नीचे  चला  गया  और  किस  तरह
 से  वजीरों  के  अजीजों  अकारिब  इस  में  शामिल
 हैं।  i956  में  और  57  में  हम  ने  मोरार
 जी  भाई  से  जब  यह  पंजाब  का  दौरा  कर  रहे
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 थ  तो  हाथ  जोड़  कर  अर्ज  किया  कि  जो  लोग
 इस  वक्‍त  बरसंरे  इक्तदार  हैं  उन  के  बेटे  सोने
 की  स्मगलिंग  करते  हैं  ।  यह  हम  से  खफा  हो
 गए  और  बार  बार  यहां  कहा  गया  कि  यह  लोग
 गलत  कहते  हैं  7  तो  जो  स्मगलिंग  करते  थे
 आखिर  तो  स्मगलिंग  का  पता  चलना  ही  था  ।
 वह  स्मगलिंग  का  पता  कभी  छिप  नहीं  सकता
 था  तो  ऐसा  दास  कमीशन  ने  फैसला  किया  कि
 मोरार  जी  भाई  और  पूज्य  पंडित  जवाहर
 लाल  नेहरू  घोख  में  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दार  साहब,  गोल्ड
 कन्ट्रोल  आर्डर  अंडर  डिस्कशन  नहीं  है  ।

 भरी  झब्दुल  बनी  दार :  में  गोल्ड  कन्द्रोल
 में  नहीं  जा  रहा  हूं  -  उस  में  इनकम  टैक्स  का
 रुपया  बचाते  हैं,  इनकम  टैक्स  के  साथ  घोखा
 होता  है  ny

 म  यह  कह  रहा  था  कि  में  कोठारी  भाई
 से  बिल्कुल  इतफाक  कर  लेता  अगर  अदाकार,
 अगर  कलाकार,  अगर  लिखाड़िये  अपनी
 आमदनी  पूरे  तौर  पर  सरकार  के  सामने  रखते
 कि  उन्होंने  कितना  रुपया  लिया,  वह  कितना
 लेते  हैं,  ऐग्रीमेंट  कितना  होता  है,  इस  में  अगर
 कोठारी  भाई  जायेंगे  तो  उन  को  मालूम  होगा,
 उन  के  बढ़ापे  में  कोई  तकलीफ  उन  को  होने
 वाली  नहीं  है  क्योंकि  .  लाख  रुपया  लेते  हैं
 तो  5  हजार  रुपये  का  ऐग्रीमेंट  करते  हैं  ।
 तो  95  हजार  तो  उन  के  पास  रहने  वाला  है  ।
 चाहे  मोरार  जी  भाई  हों,  चाहे  बन्हाण
 साहब  हों,  चाहे  इन्दिरा  बहन  हों,  वह  उस  से
 निकाल  नहीं  सकते  ।  इसलिए  मेरे  दिल  में
 उन  कलाकारों,  उन  अदाकारों,  लिखाड़ियों
 की  बड़ी  इज्जत  होते  हुए  भी  में  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  इस  वक्‍त  देश  की  स्थिति  ऐसी
 हो  गई  है,  आप  जानते  हूँ,  कई  बार  यह  सवाल
 उठाया  गया  कि  हमारी  सरकार  कुछ  इन्सेन्टिव
 देती  है,  इन्सेन्टिव  का  ऐसा  है,  ऊलेन  ठाप्स
 बाहर  से  4  रुपये  में  आती  है,  8  रुपये  उस  पर
 खर्च  आता  है  2  रुपये  कुल  होते  हूँ  t
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 कंट्रोल  बांध  रखा  है  साढ़े  i2  रुपये  3
 रुपये  और  26  से  30  में  पर  पौंड  वह  बिकती
 है।  न  उस  पर  इनकम  टैक्स  होता  है  न  सेल्स
 टेक्स  होता  है  i  इसलिए  रोना  किस  का
 रोया  जाय  और  में  कैसे  कहूं  ?  तभी  में  पीछे
 की  तरफ  गया  ।  कोठारी  भाई  आगे  की  तरफ
 चलना  चाहते  हैं  ।  में  जो  पहले  था  उस  की
 तरफ  भाग  रहा  हूं  क्‍यों  भाग  रहा  हूं  ?
 मेरे  दिल  में  ईमानदारी  से  ऐसा  ख्याल  मा
 गया  है  कि  आज  यह  हो  सकता  है  कि  कुछ
 भाई  ऐसे  हों  जो  अपने  आप  अपनी  आमदनी
 का  पूरा  पूरा  पता  देते  हों  कि  इतनी  हमारी
 आमदनी  होती  है  इसलिए  इतनी  हम  को  छूट
 मिलनी  चाहिए  ।  इन्होंने  सवा  33  परसेंट
 के  बजाय  50  परसेंट  कहा  और  20
 हजार  के  बजाय  32  हजार  कहा  |  में  ने
 उलटा  कहा  कि  इस  को  कम  किया  जाय  ।

 (व्यववान)  आप  की  घंटी  बज
 रही  है  और  मेरे  दिल  की  घंटो  भी  बज  रही
 है  कि  कुछ  खरी  खरी  बातें  इन  से  होनी  चाहिएं

 (व्यवधान)  ..मेरा  ख्याल  है  कि
 में  तो  अपने  टाइम  में  हो  हूं  ।  वैसे  आप  तो
 मालिक  हैं  और  मालिकों  को  तो  कुछ  कह
 नहीं  सकते  ।

 कल  आप  के  सामने  यह  बात  आई
 क्यों  कहते  हैं  यह  ?  में  ईमानदारी  से  यह
 चाहता  हूं  कि यह  इनकम  टैक्स  बिलकुल  उड़ा
 दें  तो  बड़ा  अच्छा  हो  ।  पहले  कहते  थे  कि
 कान्ति  भाई  ने  63-64  में  इतना  दिया,  68
 हजार  दिया  फिर  45  हजार  दिया,  फिर  43
 हजार  हुआ,  फिर  4  हजार  पर  आ  गए.
 (व्यकधान  )  भाई,  मेरे  सवाल  के  जवाब

 में  आया  था,  मझे  पता  है।  आप  जरा  सत्र
 करिए,  में  उन  पर  चोट  नहीं  करता  -  में
 नहीं  कहता  कि  .4  हजार  उन्होंने  बेइमानी
 कर  के  दिया  या  पहले  उन्होंने  बड़े  फराखदिली
 से  अपने  को  लुटाया  |  में  यह  कुछ  नहीं  कहता  |
 में  केस  यह  रख  रहा  हूं.  (व्यवधान  )
 अरे,  यह  भी  एक  अदाकार  हैं  ।  एक  नाटक  यह
 भी  खेल  रहें  हैं।  एक  नाटक  वहां  फिल्मों  में  हो
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 रहा  है  और  एक  नाटक  हम  यहां
 खेल  रहे  हैं  ।  नाटक  तो  सब  लेख  रहे
 है  इसलिए  मैंने  कोठारी  भाई  को  सिर्फ
 एक  तरह  से  चोकन्ना  करने  को  कोखिश
 की  है  वरना  में  न लाता  क्‍यों  कि  में
 कोठारी  साहब  को  हमेशा  अपने  लिए
 लीडर  मानता  हूं  इस  माने  में  ।  लेकिन  में
 लाया  इसलिए  कि  यह  तो  सब  कागज  की
 कार्यवाइयां  हैं  ।  इनकम  टैक्‍स  का  जो  बही
 मतलब  है,  आप  को  डिप्टी  स्पीकर  साहब,
 क्या  बतलाऊं,  जो  शरीफ  आदमी  है,  जिस  बक्त
 इनकम  टैक्‍स  आफिसर  के  सामने  जाकर
 बेठता  है,  वह  कितना  ही  ईमानदार  रहा  हो,
 लेकिन  जिस  वक्‍त  इनकम  टैक्स  आफिसर
 ने  उस  से  कहा  कि  में  जानता  हूं  तुम  किस  तरह
 बेईमानी  करते  हो,  तो  वह  तो  उसी  क्क्‍त  बहीं
 मर  गया  1  जो  शरीफ  आदमी  होता  है,  बहू
 बहीं  मर  जाता  है  ।  लेकिन  काश  कि  हमारे
 मोअजिज़|  मोहतरिम  फाइनेंस  मिनिस्टर
 इस  बात  की  जांच  करते  कि  क्‍या  जो  इनकम
 टैक्स  यह  लेते  हैं  इन  से  और  जिस  तरह  यह
 लेते  चले  जा  रहें  हैं  और  जिस  तरह  यह  जहां
 चाहते  हैं  छूट  देते  हैं  इस  से  मुल्क  की  स्न्नद
 को  तरक्की  मिलने  वाली  है  या  नहीं  मिलने
 बाली  है  ?  अगर  वह  इस  को  ठीक  समझते
 हैं  तो  बड़ी  खशी  से  करें,  हम  ताईद  करेंगे  !

 इसलिए  मेरी  बड़ी  अदब  से  अज  है  कि  कोठारी
 भाई  अपनी  इस  तजवोीज  को  वापस  नें  और
 इसलिए  वापस  लें  कि  जैसे  इन  को  कहते  हैं
 कि  बिना  सोचे  समझे  बिल  नाते  हैं,  औरों
 को  तो  सुप्रीम  कोर्ट  का  रास्ता  दिखाते  हैं
 लेकिन  खुद  जाते  हुए  डरते  हैँ,  तो  में  कहता
 हैँ  कि  यह  वापस ले  लें,  इन  क्रो  नेया  चलने
 दें,  जैसे  चल  रही  है,  अन्धी  को  बहरा  खींच
 रहा  है,  बहरे  को  सुनाई  नहीं  देता  है,  अंधी
 को  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  जितने  दिन  हुकूमत
 चल  रही  है  चलने  दें,  फिर  यह  हुकूमत  तो
 जाने  वाली  है,  जायगी  a  फिर  जो  फंसला
 कोठारी  भाई  करेंगे  वह  सही  होगा  t
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 with  reference  to  the  last  statement
 of  my  hon.  friend  who  spoke  just  now
 there  is  no  harm  if  a  deaf  person  35
 leading  the  blind.  But  it  is  dangerous
 if  the  blind  leads  the  deaf.  So  long
 as  one  can  see  where  one  is  going,  I
 think  there  is  no  harm.

 The  only  statement  of  my  very
 senior  colleague,  Shri  Abdul  Ghani
 Dar,  with  which  I  find  myself  in  total
 agreement  is  his  wish  that  Ram  Raj
 should  come  to  this  country  and  that
 people  should  pay  their  taxes  in  time.
 About  that  I  agree  with  him  whole-
 heartedly.  Beyond  that,  I  am  afraid,
 it  is  difficult  for  me  to  agree  on  the
 substance  of  the  amendment  that  he
 has  moved.

 I  think,  he  will  agree  with  me  that
 authors,  artistes,  playwrights  and
 others  should  not  be  treated  in  a  man-
 ner  which  places  them  at  a  disadvant-
 age  as  compared  to  the  generality  ot
 cases,  for  two  reasons.  One  is  that  their
 incomes  fluctuate;  it  is  not  a  steady
 income  like  that  of  others.  The  other
 ig  that  they  have,  as  my  hon.  friend,
 Shri  Kothari,  pointed  out.  short  active
 working  lives.  Take,  for  instance,
 cinema  stars.  They  may  have  a  very
 earning  capacity  for  a  few  years  but
 after  that  their  earning  capacity  goes

 SRAVANA  29,  890  (SAKA)  Income  Tax  32]4
 Rules  (Ms.)

 down.  Therefore  some  special  consi-
 deration  does  need  to  be  shown  to  this
 class  of  persons.

 I  am  not  sure  whether  he  has
 understood  the  purpose  of  the  new
 rule  lA.  The  new  rule  lA  pres-
 cribes  :—

 “In  the  case  of  an  _  individual
 being  an  author,  playwright,  artist,
 musician  or  actor  the  total  amount
 of  savings  in  approved  media
 such  as  life  imsurance  premia,
 cumulative  time  deposits  in  Post
 Office  Savings  Bank  etc,  which
 qualify  for  tax  relief’;

 in  other  words,  we  enable  them  to
 make  certain  savings  in  accepted  and
 approved  media  so  that  they  have
 these  savings  to  assist  them  later  on
 in  life...  They  do  not  have  pensions,
 gratuities  and  so  on.

 The  ordinary  level  at  which  the
 generality  of  cases  are  given  this
 exemption  is  a  limit  of  30  per  cent.
 Everybody  is  given  up  to  30  per  cent.
 It  would  not  be  fair  to  give  it  up  to
 only  25  per  cent  for  these  cases.
 Similarly,  it  is  now  up  to  Rs.  20,000
 and  it  would  hardly  be  fair  to  reduce
 that  to  Rs.  15,000,  particularly  in
 these  cases.

 Now,  we  go  to  the  other  side  of  the
 argument,  that  is,  the  argument  of
 my  hon.  friend,  Shri  Kothari,  I
 appreciate  the  desires  that  have
 prompted  him  to  move  in  this  matter,
 but  would  ask  him  to  consider  what
 exactly  would  be  the  effect  of  his
 suggestion.  He  suggests  that  33-1/3,
 per  cent  should  be  raised  to  50  per
 cent.  Now  let  us  take  a_  practical
 view  of  the  matter  and  see  what  would
 be  the  condition  of  a  middle  class
 person  or  somebody  in  the  middle
 income  brackets.  Would  he  accept.
 say,  Rs.  60,000  as  a  middle  income
 bracket  for  these  people?  In  that  case
 what  he  is  suggesting  is  that  half  the
 income  should  be  allowed  in  the  form
 of  these  savings  and  out  of  the  other
 half  he  would  pay  taxes  and
 paying  taxes  he  is  supposed  to  main-
 tain  a  fairly  high  standard  of  living.
 What  ,  happens  at  the  level  of  Re.
 60,000?  At  the  level  of  Rs.  60,000,  if
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 the  saving  is  Rs.  25.000  and  not  Rs.
 30,000,  even  then,  after  paying  taxa-
 tion,  the  disposable  income  with
 which  this  person  is  to  live  on  is
 Rs.  19,340  or  about  Rs.  20.000  a  year,
 that  is,  something  a  little  over  Rs.
 1,500,  a  month.  Is  it  suggested  that
 these  people  could  live  on  an  income
 of  about  Rs.  ‘1,500  per  month?  I  do
 not  think  that  could  be  suggested
 unless  they  have  non-taxable  income
 from  agriculture  etc.  or  they  have
 some  undisclosed  income  to  fall  back
 upon.  I  hardly  think  that  he  can
 advocate  a  case  in  which  anybody  has
 undisclosed  income  to  fall  back  upon.

 Therefore  one  has  to  take  a  practical
 view  of  this  matter  and  considering
 that  we  would  like  to  give  something
 extra  to  them  we  have  increased  it
 from  30  per  cent  to  33-l/3  per  cent.
 That  is  a  concession  given  to  these
 people  and,  I  think  that  is  appropriate
 when  one  considers  the  practical
 aspect  of  the  matter  which  I  have
 placed  before  the  House.

 His  other  proposal  is  to  increase  the
 monetary  limits  from  Rs.  20,000  to
 Rs.  25,000.  On  that  I  see  no  great
 objection,  because  that  would  mean
 that  at  the  level  of  Rs.  75,000,  the
 Rs.  25,000  limit  would  be  reached  and
 I  am  prepared  to  say  that  even  at  the
 level  of  Rs.  75,000  for  this  particular
 group  of  people,  it  could  be  considered
 an  income  which  many  of  them  enjoy
 only  for  a  short  span  of  their  lives.
 But  I  would  not  consider  it  normal
 for  others.  For  them,  I  am  prepared
 to  go  to  that  extent.

 SHRI  S.  S.  KOTHARI:  That  means
 you  are  accepting  it.

 SHRI  K.  C.  PANT:  Yes.

 Apart  from  this.  he  talked  about
 Rule  9A.  Rule  9A  relates  to  income-
 tax  rules  for  computation  of  capital
 and  for  calculating  the  exemption
 from  tax  for  the  first  few  years  of  the
 tax  holiday  that  is  given  to  new
 industrial  undertakings,  ship  and  the
 business  of  hotels  which  is  of  the
 order  of  6  per  cent  on  the  capita].  He

 -I  have
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 probably  knows  that  we  have  provid-
 ed  that  in  case  there  is  loss  in  a
 certain  year,  the  deficiency  will  be
 carried  over  to  next  year  and  that
 there  has  been  a  change  in  the  com-
 putation  of  capital  employed.  Now,
 the  debentures  and  other  long-term
 borrowings  from  banks  and  so  specified
 financial  institutions  for  purpose  of
 acquirjng  capital  assets  in  India  are
 not  treated  as  liability  and,  aecord-
 ingly,  are  included  in  the  capital
 base.  So.  this  goes  to  increase  the
 capital  base  and,  thereby,  goes  to  give
 the  benefit  which  he  has  in  mind.

 He,  probably,  also  knows  that  as
 Mr.  Bhoothalingam  has  suggested  in
 the  course  of  his  report  on  the  simpli-
 fication  of  tax  structure,  this  is  a
 simplified  calculation,  only  upto  6  per
 cent  on  the  capital  as  on  the  first  day
 of  the  computation  period.  It  is  a
 direct  calculation.  It  does  not  involve
 averages;  it  does  not*  involve  caleula-
 tion  of  disposals  and  acquisitions  of
 each  asset,  or  half  profit,  etc.  ete.  All
 these  complications  in  the  process
 of  calculating  the  6  per  cent,  in  the
 process  of  computing  the  capital  base,
 I  do  not  know,  after  going  through  all
 the  trouble  of  simplifying  the  tax
 structure,  if  he  would  now  like  to
 introduce  changes  in  it  which  would
 again  bring  back  the  old  complicated
 picture  and  which  would  undo  what
 good  that  has  been  attempted  by  Mr.
 Bhoothalingam.  Therefore,  I  would
 appeal  to  him  not  to  press  all  these.
 suggestions.

 SHRI  S.  S.  KOTHARI:  My  only
 point  is  that  in  the  Act,  it  is  the
 relevant  amount  during  the  year.  The
 rules  may  be  inconsistent  with  the
 section.  That  you  may  examine.
 Otherwise,  the  rules  will  be  sltra
 vires,  if  somebody  goes  to  the  court.

 SHRI  हू  .C.  PANT:  We  can,  cer-
 tainly,  examine  whatever  he  has  said.

 put  before  him  the  broad
 approach  of  Government  that  we
 would  not  like  to  complicate  the
 computation  which  we  have  simplified
 now  in  response  to  the  request  of  all
 sides  of  the  House.  So,  I  would
 request  him  not  to  press  his  other
 suggestions  I  accept  his  one  suggestion.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Does  the
 hon.  Member  accept  it  ?

 SHRI  8,  5.  KOTHARI:  I  accept  it.
 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  So,  I  am

 Putting  the  motion,  as  amended,  to
 the  vote  of  the  House.

 The  question  is:
 “This  House  resolves  that  in

 Pursuance  of  section  296  of  the
 Income-Tax  Act,  96l.  the  following
 modification  be  made  in  the  Income-
 Tax  (Second  Amendment)  Rules,
 1968,  published  in  the  Gazette  of
 India  by  Notification  No.  S.O.  1112,
 dated  the  8th  March,  968  and  laid
 on  the  Table  on  the  Ist  April,  1968,
 namely  :—

 in  rule  2,  in  the  proposed  rule
 llA,  for  ‘Rs,  20,000’  substitute
 ‘Rs,  25,000"
 This  House  recommends  to  Rajya

 Sabha  that  Rajya  Sabha  do  concur  in
 this  resolution.”

 The  motion  was  adopted.

 8  hrs.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,  I
 shall  put  the  other  motion  of  Shri
 Abdul  Ghani  Dar  to  the  vote  of  the
 House.
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 The  motion  was,  by  leave,  with-
 drawn.

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE
 TWENTY-SECOND  REPORT

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  COMMUNICA-
 TIONS  (DR.  RAM  SUBHAG  SINGH):
 I  beg  to  present  the  Twenty-second
 Report  of  the  Business  Advisory
 Commitee.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Now,  the
 House  stands  adjourned  to  meet  again
 at  l  A.M.  tomorrow.

 8.0  hrs.
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till

 Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,
 August  2l,  968/Sravana  30,  7890

 (Saka)


